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 त्तोक  सभा  ||  जजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई
 महोदय  पीठासीस  हुए  )

 श्री  सी०  के०  कुप्पुस्थामी  :  महोदय  हम  विशेषाधिकार  के  मामले  को  उठाना
 चाहते  हैं  ।

 समय  भरी  स्ी०  के०  कुप्पुस्थामी  आये  और  सभ्ा-पटत्त  के  निकट  फर्श  पर  बैठ
 गये  ।)

 श्री  मनोरंजन  भक्स  :  आज  सुबह  लगभग  9.30  बजे  श्री  माधवराव  सिंधिया  के
 घर  पर  कातिलाना  हमला  हुआ  ।

 भरी  घुछुत  जालकृष्ण  वास  मिक  :  गृह  मंत्री  महोदय  को  सदन  में  आकर  एक  वक्तव्य
 देना  चाहिए  ।

 विपक्ष  के  नेता  को  आकर  श्री  माक्क्राव  चिंधिया  से  माफी  मांगनी  चाहिये  ।  आज  सुबद्
 9.30  बजे  मारतीय  जनता  पार्टी  के  एक  सौ  पचास  से  अधिक  कार्यकर्ता  श्री  माघवराव  सिंधिया  के  घर  गये  तथा
 प्री  माचवराव  सिंधिया  पर  आक्रमण  करने  कौ  कोशिश  की  ।  उन्होंने  पत्थर  फेंके  ।  उन्होंने  वहाँ  स्थित  सभी
 वाहनों  को  नष्ट  कर  दिया  ।  उन्होंने  कहाँ  संत्री  लोगों  पर  हमला  किया  तथा  बहुत  से  लोग  घायछा  हो  गये  ।  श्री
 प्राधघवराष  सिंधिया  के  निजी  सुरक्षा  जिनमें  एक  श्री  बलवीरसिंड  गंभीर  रूप  से  घायल  हो  गये  ।  कुछ
 अन्य  व्यक्ति  तथा  दर्शक  भी  घायल  हो  गये  ।  यह  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हम  मांग  करते  हे
 कि  विपक्ष  के  नेता  को  सदन  मेंਂ  बुलाया  जाये  ।  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  को  श्री  माधवराव  सिंधिया  से  माफी
 परगनी  चाहिये  ।  गृह  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।  सरकार  को  उन  लोगों
 को  गिरफ़्तार  करना  चाहिये  जो  इसके  लिये  जिम्मेदार  हैं  ।  भारतीय  जनता  पार्टी  को  भी  दोषी  ष्यक्तितयां  जो

 घुबरह  वहाँ  पर  मोजुद  थे  के  विरूद्ध  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 झ्ी  मनोरंजन  हम  इसे  ऐसे  ही  नहीं  जाने

 श्री  मुछुल  धात्तकृष्ण  वास्मिक  :  जब  तक  विपक्ष  के  नेता  श्री  लालकृष्ण  आडचाणी  माफी  नहीं
 हम  यहाँ  पर  किसी  प्रकार  की  चर्चा  नहीं  होने  देंगे  ।  गृह  मंत्री  महोदय  को  यहां  आकर  एक  वकक्‍्लच्य  देना

 चाहिए  ।  यह  हमारा  मृज्ष  अधिकार  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला

 भ्री  सैफ़ददीन  चोधरी  :  देश  का  खुफिया  विभाग  क्या  कर  रहा  है  ?  सरकार  कहाँ  है  ?  आप
 अनचाहे  तत्वों  को  समर्थन  देते  हें  और  थे  उसके  लिए  बदला  लेते
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  देश  में  क्या  हो  रहा  हे  ?

 श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  श्री  आडवाणी  को  आकर  माफी  माँतनी
 चाहिये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इस  सदन  को  निष्क्रिय  बना  दिया  गया

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इस  सदन  को  निष्क्रिय  बना  दिया  गया  हे  ।  फिर  कुछ  व्यवस्था  की  में
 उसमें  नहीं  जाना  चाहता  ।  इसे  वापिस  जे  लिया  है  ।  कल  इसका  उद्देश्य  पूरा  हो  गया  ।  मुझे  अभी  बताया  गया
 कि  मंत्री  महोदय  श्री  माघवराव  सिंचिया  के  सुरक्षा  कर्मी  को  मंत्री  महोदय  के  घर  में  पीटा  गया  ।.  .  .

 वे  श्री  सिंघिया  के  घर  में  घुस  गये  .  .  .  .  यह  क्या  हो  रहा  हे  ?  सरकार  को  हमें
 यह  अवश्य  ही  बताना  चाष्टिये  कि  सुरक्षा  क्या  चीज़  हे  ?  क्या  भक्ध्य  में  हम  उन्हें  केवल  प्रसन्‍य  करने  के  किए
 तथा  उनकी  अनुमति  से  ही  इस  सभा  में  सकसय  क्‍या  करें  क्‍या  इसका  निछ्तिप  वे
 करेंगे  ?.  .  .

 श्री  सैफुणूदीन  चोधरी  :  मेरी  यह  माँग  हे  कि  प्रध्कम  मेत्री  एक  वकतव्य

 श्री  मुकुल  खात्तकृष्ण  वास  णिक  :  श्री  लालकृष्ण  आड्चचाणी  को  सभा  में  बुलाना  चाहिये  ।  श्री
 आडवाणी  को  तुरंत  ही  सदन  में  बुलाया  जाना  चाहिये  ।  )

 श्री  जार्ज  फर्नाडीज़  :  में  आपके  माध्यप्त  से  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूँ
 कि  वह  इसका  उत्तर  दें

 श्री  निर्मल  कान्सि  चटर्जी  :  श्री  जेनुल  अशेदिन  को  घमकी  दी  गई  है  क्योंकि  उन्होंने  15
 1947  को  घार्मिक  और  ऐतिहासिक  स्थानों  की  ययास्थिति  बनाये  रखने  से  सम्बन्धित  एक

 प्रस्ताव  रखा  था  ।  उन्हें  श्मकी  दी  गई  ।  और  सरकार  को  उनकी  सुरक्षा  प्रञ्न  करनी  पड़ी  ।  इसी  प्रकार  की
 शक्तियां  काम  कर  रही  हे  क्योकि  श्री  माघवरात्  सिंधिया  ने  ऐसी  गतिविधियों  को  देश-विरोधी
 बताया  इसीणिये  उन  पर  आक्ृम्रण  किया  गया  ।  क्‍या  यह  सहन  किया  जा  सकता  हे  ?-  सभा  मे  जो  कल
 उपाध्यक्ष  के  चुनाथ  को  समर्थन  देने  के  ल्लिए  उताश्रल़े  थे  को  हमें  बताना  चाहिये  कि  यह  केसे  हुआ  ।  क्या  हम
 पदन  के  संसद  की  मर्यादा  के  अन्दर  रह  कर  जो  हम  कहना  चाहते  कहने  के  लिए  स्वतंत्र  नहीं  हे  ।

 श्री  सेफ़ुददीन  चौधरी  :  सरकार  को  पहले  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  अगर  सरकार  कोई
 कार्यवाही  नहीं  कर  रही  तो  फिर  कोई  सभा-समिति  होनी  चाहिये  ।  इम  ऐसी  परपीड़ित  करने  वाली  शक्स्तियों
 को  जारी  रहने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।  वे  अपने  राजनीतिक  स्वार्थ  के  लिए  इस  पार्टी  या  उस  पार्टी  को
 समर्थन  दे  सकते  है

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  सदस्यों  की  बोलने  की  स्वलंत्रता  ही  कहाँ  रही  ?  ।  यह
 उनका  अधिकार

 श्री  मुरली  देवरा  :  सरकार  को  इस  मामले  में  तथ्यों  के  साथ  अवश्य  ढ्वी  आगे  आना
 चाहिये  ।  हम  प्रधान  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  वे  सदन  में  एक  बकतव्य

 श्री  निर्मल  कान्सि  चटर्जी  .  सभा  को  स्थगित  करना  पड़ेगा  ।  यह  इस  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  सकती
 ।
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 मुकुत  ब्ातकृष्ण  वाह्मनिक  :  सभा  को  प्रकाशित  किया  जाना  चाहिये  ।  श्री  आडवाणी  को

 बुलाया  जाना  चाहिये  ।  गुद्द  मंत्री  महोदय  को  एक  वकृतव्य  देना  चाहिये  ।  जन  तक  ऐसा  होता  रहेगा  सभा  की
 कार्यवाही  नहीं  चलेगी  ।  जन  तक  श्री  लालकृष्ण  आढृवाणी  जी  को  बुलाया  नहीं  जाता  और  गृह  मंत्री  महोदय  को
 वकृतव्य  देने  के  लिये  नहीं  कहा  कोई  काम  हो  नहीं  सकता  .  .  .  यह  सभा  के  केवल  एक
 सदस्य  पर  ही  आक्रमण  नहींਂ  हे  ।  यह  सदस्यों  के  लोकतांत्रिक  अधिकारों  पर  प्रहार  हे  ।  आपंको  अपनी  व्यचस्या
 देनी  होगी  ।  लेकिन  हमारे  विचार  अहुत  स्पस्ट  हैं  और  जब  तक  श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  माफी  नहीं  माँगते  हम
 सभा  की  कार्यवाडी  चलने  नहीं  देंगे  ।

 समय  श्री  स्ी०  क्रे०  हुप्पुस्वामी  अपने  स्थान  पर  वापिश  चत्तो  गये  ।)
 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  उप्रवादी  कश्मीर  में  या  पंजाब  में  सक्रिय  हे  चाहे  उनका  मज़हज

 कोई  भी  देश  को  तोड़ने  का  प्रयत्न  कर  रहें  है  .  .  .  ।

 श्री  रामविताास  पाष्मताम  अध्यक्ष  सरकार  के  लिए  इससे  ज्यादा  शर्म  की  बात
 और  क्‍या  हो  सकती  है  कि  कक्न  ही  आपने  हाउस  में  रूल्िंग  दी  हे  कि  मेंघर्स  की  पूरी  सिक्‍्यूरिटी  और  सेफ़टी
 होनी  होम  मिनिस्टर  भी  यहां  बैठे  उन्होंने  भी  कल  आश्वासन  दिया  था  कि  मेंबर्स  को  पूरी  सुरक्षा  दी
 जाएगी  और  यह  तो  मिनिस्टर  का  मामला  है  ।  अध्यक्ष  आप  हमारे  कस्टोडियन  गार्जियन  प्रधान
 मंत्री  भी  यहां  बेठे  प्रश्न-काल  में  यह  मामला  उठाया  गया  है  तो  सरकार  क्रम  से  कम  यह  तो  बतलाए  कि
 मामला  क्‍या

 श्री  मुकुता  जात्तकृष्ण  वाश्मनिक्र  :  अध्यक्ष  पासवान  जी  कष्ट  रहे  कल  टह्ोम
 मिनिस्टर  ने  यह  अयान  जरूर  दिया  था  कि  सभी  संसद-सदस्यों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  मगर  मुंह  में  राम
 लेकर  अंग  मे  छरा  लकर  गाग  इस  तरह  का  काम  करेंगे  तो  किस  तरह  से  णोगों  को  सुरक्षा  दी  जा  सकेगी  ।  ये
 सोग  मुंह  मे  राम  जोर  हाथ  में  छुरी  छोकर  चलते  विश्वासघात  करते  हैं  ।

 अर  राम  विल्ास  पाष्तवान  :  अध्यक्ष  मद्रोदय  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  यदि  बीजेपी  किसी  को  मारना
 चाहेगी  तो  क्या  सरकार  उसको  मारने

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  ठीक  में  इस  सभा  को  12  बजे  मध्यान्ह  पर  समयेत  होने  के  लिए  स्थगित  कर
 रहा  हूँ  तथा  में  विभिन्‍न  दलों  के  नेताओं  गृह  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  को  इस  विषय  पर  चर्चा  हेतु  अपने

 कक्ष  में  आने  के  लिए  निवेदन  करूंगा  ।

 11:12  म०  पू०

 तत्पश्चात  तोक  सभा  12  अ्जे  मध्याहन  लक्क  के  लिए  रुथगिल  हुई  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्सर

 सरकारी  उपक्कमों  के  कर्मचारियों  का  सेवा-काल  अक्ामा/पुन:  सौक़री  पर  रखना

 427*  डॉ०  अश्यीम  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  विद्यमान  आदेशों  के  अनुसार  सरकारी  उपक्रम  के  अध्यक्ष  ओर  प्रबंध-निदेशक  को
 मंत्रीमण्डल  की  अनुमति  लिये  बिना  उपक्रम  के  किसी  भी  कर्मचारी  का  सेवा-काल  उसकी  सेवा-निवृति  से  आगे

 बढ़ाने  या  उसे  पुनः  नौकरी  पर  रखने  का  अधिकार  है  बरतें  कि  उसकी  पेंशन  तथा  प्रेच्युटी  का  पेंशन-समतुल्य
 मिला  कर  2500  रुपये  से  अधिक  न  बेठता

 क्या  सेवा-काल  बढ़ाने/पुनः:  नौकरी  पर  रखने  के  मामलों  को  काफी  समय  पूर्व  सरकार  की

 स्वीकृति  के  लिये  भेजना  पढ़ता

 यदि  तो  कर्मचारी  के  सेवा-काल  को  बढ़ाने  या  उसे  पुनः  नोकरी  पर  रखने  से  पहले  सरकार  को
 कम्र  से  कम  कितने  समय  मृचित  करना  आवश्यक  है  और  ऐसा  करने  के  लिये  किन  औपचारिकताओं  को

 पूरा  करना  पढ़ता  और

 क्या  सेवा-निवृति  के  बाद  व्यक्तियों  का  सेवा-काल  बढ़ाने  या  उन्हें  पुनः  नौकरी  पर  रखने  के  झिये

 ऐसी  दशा  मेंਂ  भी  विचार  किया  जा  सकता  है  जब  कि  उसी  उपक्रम  में  अन्य  सक्षम  ष्यक्ति
 उपलब्ध

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबंधन
 को  अधिवर्धिता  की  उम्र  के  बाद  उन  मामलों  में  सेवा-काल  में  वृध्दि  की  स्वीकृति/पुनर्नियोजन  का  अधिकार
 दिया  गया  जिनमें  वेतन  एवँ  पेंशन  संबंधी  लाभ  2500/-  रुपये  प्रतिमाह  से
 अधिक  न  हो  ।

 और  मंत्रिमण्डल  की  नियुक्ति  समिति  के  समक्ष  अनुमोदन  हेतु  प्रस्तुति  की  अपेक्षा  वाले
 प्रस्तावों  को  दो  माह  कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  को  भेजना  पढ़ता  हे  ।

 सेवा-काल  में  वृध्दि  की  स्वीकृति/पुनर्नियोजन  उपक्रम  के  हित  मेंਂ  होना  चाहिए  तथा  ऐसे  मामलों
 पर  निर्णय  करते  समय  किसी  उपयुक्त  उत्तराधिकारी  की  उपलब्धता  सहित  अन्य  सभी  सम्बध्द  पहलूओं  को
 ध्यान  में  रखा  जामा  चाहिए  ।

 चीमी  विकास  निधि  से  दिये  जाने  वाले  ऋण  पर  ब्याज  में  वृध्दि

 428*  श्री  अकुशराव  रावश्ाष्टेब  टोपे  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृष  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  चीनी  विकास  निधि  से  दिए  जाने  वाले  ऋण  पर  लिये  जाने  वाले  ब्याज  में  वृध्दि
 कर  दी

 यदि  तो  कितनी  वृध्दि  की  गई  हे  तथा  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  चीनी  उद्योग  के  विकास  के  लिए  चीनी  फेक्टीयों  से  वसूल  किये  जाने  वाले  उपकर  से
 निधि  की  स्थापना  की  गई  ओर

 यदि  तो  ब्याज  में  जल्दी-जल्दी  वृध्दि  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  हां  ।

 संबध्द  क्षेत्रों  में  ब्याज  की  दरों  के  वर्तमान  ढाचे  तथा  अन्य  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चीनी
 विकास  निधि  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋ्रूणों  6  प्रतिशत  की  वार्षिक  रिआयती  ब्याज  दर  में  24-4-1991  से  3
 प्रतिशत  की  बृषध्दि  कर  दी  गई

 चीनी  विकास  निधि  ढारा  दिए  जाने  वाले  ऋ्रूण  पर  6  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  1985  में  निर्धारित  की

 गई  थी  तथा  उक्त  संशोधन  पांच  से  अधिक  वर्षों  के  आाद  किया  गया
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 अलीगढ़-एटा  राजमार्ग  पर  उद्योगों  की  स्थापना

 429  डा०  लात  बहादुर  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आलीगढ़-एटा  राजमार्ग  पर  सिकन्दराराऊ  के  निकट  पड़ी  सेकड़ों  एकड़
 बंलर  भूमि  पर  ठद्योगों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उद्योगपतियों  को  यह  भूमि  बिना  म्रृक्य  आष॑टित  करने  का

 भदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मश्नौ  पी०  जे०  :  इस  समय  केन्द्र  सतकार  के  पास

 अलौगढ  राजमार्ग  पर  किसी  उच्चोग  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  किसी  विशिष्ट  जिले/क्षेत्र
 का  औद्योगौकरण  करना  संबंधित  राज्य  सरकार  का  ठत्तरवायित्व  हे  ।  केन्द्र  सरकार  लाइसेंस  के  मामले
 में  रियायती  आदि  जैसे  प्रोत्साहन  देकर  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगीकरण  को  प्रोत्साहित  करने  मेंਂ

 उनके  प्रयासों  मेंਂ  सहायता  करती  हे  ।

 नयी  विकास  केन्द्र  योजना  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  को  आठ  विकास  केन्द्र  आबंटित  किए  गए  है  जिनमें  से

 पौढ़ी  इटावा  और  बुलंद  शहर  जिल्लों  में  एक-एक
 विकास  केम्द्र  स्थापित  क्षिया  जायेगा  ।  इन  विकास  केन्द्रों  को  दूरसंचार  और  बैकिंग  जैसी  पर्याप्त

 आधारभूत  प्॒ुविभाए  उपलब्ध  करायी

 और  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 कम्प्यूटर  प्रौद्चोश्चित  भाथा  के  कप  में  संधकृत

 *430.  श्रौ  घल्यदेव  सिंह

 प्रो०  प्रेम  धूमल

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  कम्प्यूटर  वैज्ञानिकों  द्वारा  वर्ष  1985  में  किए  गए  इन  दावोਂ  के  बाद  कि

 कम्प्यूटर  प्रोसेसिंग  के  लिए  संस्कृत  एक  नियम-निष्ठ  भाषा  है  और  यह  भाधा  संकेतार्थों  की  दृष्टि  से  कम्प्यूटर
 प्रोपेचिंग  के  लिए  अत्यन्त  उपयुक्त  इस  संबंध  में  सुनियोजित  प्रपास  करने  के  किए  सातवीं  योजना  अवधि
 के  दौरान  किए  गए  अध्ययनों  और  तैयार  किए  गए  दृष्टिकोण  पतद्मों  का  ब्यौरा  क्‍या

 आठवीं  योजना  में  संस्कृत  संस्थाओं  का  चयन  झ्रुविभाएं  परियोजनाएं  बनाने
 और  इस  निमिस  धन  का  आबंटन  करने  हेतु  कौन  सी  विभिन्‍न  योजनाएं  और

 इस  क्षेत्र  मेंਂ  विदेशोंਂ  मेਂ चल  रही  परियोजनाओं  के  लिए  दिये  जा  रहे  भन  से  यह  राशि  कम  है
 अथषा  अधिक  ?

 |
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ज्ञोक  शिक्ायल  तथा  पेंशन  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट  :
 और  संस्कृत  के  संसाधन  और  विशेष  रूप  से  पाणिनि  के  व्याकरण  की  अभिकलनीय  प्रस्तुति  तथा  मशीनी

 अमुवाद  के  ज्षिए  पुणे  स्थित  उन्‍नत  अभिकल्लन  विकास  केन्द्र  नामक  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अंतर्गत
 आने  वाली  एक  स्वायत्त  मेंਂ  एक  अन्वेषणात्मक  परियोजना  शुरू  की  गयी  है  ।  भाषा  संबंधी  कार्यकलापों
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 को  उत्कृष्ट  और  सक्षम  रूप  से  चलाने  के  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 भारतीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  ढी  आई  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  भाषा  संस्थानों  तथा

 कम्प्यूटर  मेंਂ  निपुणता  प्राप्त  संगठनों  को  एक  मंच  पर  ला  रहा  है  |  संस्कृत  मेंਂ  सूचना  संसाधन  से  संबंधित
 परियोजनाओं  के  लिए  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अब  तक  पांच
 संख्यानों  को  चुना  गया  इन  संस्थानों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हे  :-

 ()  सम्पूर्णाननद  संस्कृत  वाराणसी  ।

 (1)  संस्कृत  अनुसंधान  मेलकोट  ।

 (7)  श्री  ज्ञाज़्गहादूर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  विल्ती  ।

 (९)  राष्ट्रीय  संस्कृत  तिरुपति  ।

 (५)  गुरुकुल  कांगड़ी  हरिदार  ।

 भारतीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  डी  आई  के  समूचे  कार्यक्रम  के  लिए  कुछ  17

 करोड़  रुपये  के  बजट  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 विश्वविद्यालयों  में  अनेक  भारतीय  विद्या  अनुसंधान  संस्थान  तथा  विदेशी  संगठन  इस  क्षेत्र
 में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  ऐसी  परियोजनाओं  को  कुल  मिलाकर  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  इसकी
 जानकारी  नहीं  हे  ओर  इसलिए  विदेशों  में  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  धनराशि  के  साथ  कोई  तुलना  करना
 सम्मव  नहीं  हे  ।

 राज्यों  के  लिए  धरम  का  आजंटन  करने  के  मानदण्ड

 १431.  श्री  सृजन  चन्द्र  खण्डूरी  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 योजना  आयोग  विभिन्‍न  राज्यों  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  शिक्षा  और  के  ज्िण  धन  का  आबंटन
 करते  समय  किन  मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखता

 क्या  उत्लर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  के  लिए  योजना  और  धन  के  आबंटन  के  मामले  में  इन
 मानदण्डोंਂ  का  पालन  किया  जा  रहा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  सुधारात्मक  उपाय  कर  रही  है  या  करने
 जा  रही

 योजना  और  कार्यक्रम  क़ियान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंग्री  एच  आर०  :
 जिन  मुख्य  मानदण्डों  को  ध्यान  मेंਂ  रखा  जाता  है  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 ()  जनसंख्या  का

 (1)  प्रति  व्यक्ति

 (iii)  विशेष  विकास  समस्याएं  हत्यादि  ।  पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  पर्वतीय  क्षेत्र
 योजना  का  विशेष  केन्द्रीय  सड्डायता  30  प्रतिश्ञत  अनुदान  और  70  प्रतिशत  ऋण  की  सामान्य  प्रवृति
 की  तुलना  में  90  प्रतिशत  अनुदान  तथा  10  प्रतिशत  ऋण  के  रूप  मेंਂ  आवंटित  की
 जाती  है  ।

 ओर  हां  ।  गदवाल  क्षेत्र  को  राज्य  योजना  से  निधियों  के  ८  ग्रतिरिक्ल  पर्वतीय  क्षेत्र  विकास
 कार्यक्रम  के  तहत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 6
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 सई  ओऔदयोशिक  और  व्यापार  नीति  का  इकेक्ट्रानिक  उद्योग  पर  प्रभाव  ,
 943).  »432,  श्री  दल्तात्रेय  अंडार८

 ह

 वीरेन्द्र  सिंह  |
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आशा  हे  कि  औद्योगिक  और  व्यापार  नीतियों  मेंਂ  श्पेक्षिद  परिवर्तनों  का

 हलेक्टानिक  उद्योग  पर  गद्दरा  प्रभाव  और  ३!

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  मामारिट  :
 और  औद्योगिक  और  व्यापार  नीतियों  में  हात्त  ही  में  घोषित  परिवर्तनों  दा  समग्र  राष्ट्रीय  के  सेदर्भ
 में  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  पर  भी  काफी  प्रभाव  पड़ने  की  संभाषना  है  ।  इन  परिवर्तनों  से  भारतीय  इलेक्ट्रॉनिकी
 उद्योग  को  प्रतिस्पर्धात्मक  वातावरण  में  कार्य  करने  तथा  विश्वस्तरीय  स्पर्धा  मेंਂ  भाग  होने  का  अवसर  प्राप्त  हो
 गया  ।  निम्मल्खित  उपायों  से  उद़योग  को  सहायता  मिलने  की  संभावता  है  :-

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 सम्ृचे  इलेक्ट्रॉनिकी  उद़योग  को  स्थापना-स्थल  संबंधी  सीमाओं  से  छूट  जो  कि  अन्य

 उद़योगों  के  मामलों  में  लागू  होती  हैं  ।

 मनोर॑जन  इलेक्ट्रॉनिकी  और  सामरिक  इलेक्टॉनिकी  के  उप-द्षेत्रों  को  पुंजी-निवेश्ष  के

 के  बारे  में  विचार  किए  समृचे  इलेक्टॉनिकी  उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त
 कर  देना  ।

 विपणन  संबंधी  आधुनिक  प्रबंधधीय  तकनीकोंਂ  और  विदेशी

 व्यापारिक  कम्पनियों  के  माध्यम  से  निर्यात  के  संवर्धन  की  नई  संभावनाओं  सहित  51%  तक

 सीधी  विदेशी  साम्या-पूँजी  की  अनुमति  प्रदान  करना  ।

 एकाधिकार  प्रतिबंधनकारी  व्यापार  पद्धति  के  अन्तर्गत  आने  षाली  कम्पनियों  के  मामले  में

 परिसम्पत्तियों  की  प्रारम्भिक  सीमा  को  समाप्त  करने  के  लिए  एकाघिकार  प्रविब्रंधनकारी  व्यापार

 पद्धति  अधिनियम  संशोधन  करना  ।

 नई  परियोजनाओं  के  मामले  में  चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  एम  की  पद्श्नति  को  लागू
 नहीं  किया  लेकिन  जिन  वर्तमान  परियोजनाओं  में  यद्ठ  कार्यक्रम  उत्तके  मामके  में  यह

 पट्चणति  जारी  रहेगी  ।

 आयात  प्रतिपूर्ति  मशीनरी  द्वारा  निर्यात  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा
 प्राप्त  करना  ।

 आयकर  अधिनियम  मेंਂ  80  एच  एच  ई  नामक  एक  नई  घारा  जोड़कर  सॉफ़टवेयर  के

 निर्यातकर्ताओं  को  धारा  80  एच  एच  सी  के  अन्तर्गत  छूट  देना  ।

 निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  (ho  योजना  के  अन्तर्गत  घरेंत्तू  टेरिफ  क्षेत्र  में  जिन  वस्तुओं  की

 बिक्री  पर  छूट  दी  गई  उनपर  लगने  वाले  उत्पादन  शुक्तक  में  कमी  करना  ।  ,

 चूँकि  इलेक्ट्रॉनिकी  उड़मोग  मेंਂ  सामान्यतः  आयात  अधिक  होता  है  और  इस  दोश्र-में  प्रौद्योगिकी

 तेजी  से  परिवर्तित  होती  है  इस  उद्योग  में  यदि  प्रचालन  संबंधी  कोई  समस्या  पैदा  डोती  है  तो  उद्योग  के

 सामप्रद  विकास  के  लिए  उपयुक्त  सुधारात्मक  कार्रवाई  की  जाएगी  ।
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 योजना  आयोग  को  संवैधानिक  दर्जा

 ०३33.  ही  स्ाईमन  मरान्‍्डी  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  योजना  आयोग  को  संवैधानिक  दर्जा  प्रदान  करने  पर  विचार  कर
 रही  और  ॥

 {a)  यदि  हां  हो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रात्तय  के  शाज्य  मंत्री  एच  आर०  :

 महीं  ।

 प्रहत  नहीं

 डिन्हीगुल  में  फत्त  प्रसंध्करण  एकक  की  स्थापना

 *434.  सी०  श्रीनिवासन  :  क्या  स्थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 की  सरकार  ने  इस  आशय  के  अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  है  कि  तमिलनाढु  में  डिन्डीगुल
 जहां  केक्षे  आदि  जैसे  फल  भारी  मात्रा  में  होते  एक  फल्ल  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित
 किया  और

 बकि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  हस  मामले  -  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 है  ?

 खाद्य  प्रशस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  खाद्य
 प्रसंस्करण  उद्योग  प्ंञज्नय  डिन्डीगुल  में  फल  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित  करने  के  त्िए  कोई  अभ्यावेदन
 प्राप्त  नहीं  हुए

 (a)  ब्रकंन  नहीं

 ड्चिक  दर  की  ठुकानों  के  माध्यम  से  आवश्यक  वह्तुओं  की  आपूर्ति

 हिन्दी|

 435.  श्री  हरिकेवल  प्रह्माद

 छ&«  सुधीर  राय

 े  कथा  सरकार  का  वियार  सभी  आवश्यक  बस्तुः  ही  आपूर्ति  उचित  दर  की
 दुकानों

 के  माध्यम  से
 करने  का

 बधि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 है
 कक

 शहरी  क्षेत्रों
 की

 तरह  हो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने  का

 प्रस्ताव

 के

 |
 :  क्‍या  प्रधासम  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे
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 यदि  तो  ये  दुकानें  कब  तक  खोल  दी  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागरिक  पूर्ति  ओर  द्यार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुछक्कैण  :

 से  एक  विवरण  संत्तग्न  हे  ।  ह
 विवरण  ५

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  छः  प्रमुख  आवश्यक  वस्तुएँ  अर्थात  मिट्टी  का  लेवी

 आयातित  खाद्य  तेल  तथा  साफ्ट  कोक  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सप्लाई  की  जाती  जो  आगे

 उपभोक्‍ताओंਂ  मेंਂ  उनके  वितरण  का  प्रबंध  करती  हैं  ।  राज्य  सरकारें/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  स्कम॑  अपनी  ओर

 थे  स्थानीय  पसन्द  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आम  ख़पत  की  अतिरिक्त  मदों  को  इस  प्रणाली  मेंਂ  झ्लणिल  करने  को

 स्वतंत्र  हैं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  तंथा  सुप्रवाही  बनाने  का  कार्य  एक  निरन्तर  चलने  वाली

 प्रक्रिया  है  ।  केंद्रीय  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  अन्य  बातों  के  साथ-प्वाथ  यह  सलाह

 देती  रही  हे  कि  वे  उन  क्षोत्रों  मेਂ  जहां  सार्वजनिक  वितरण  प्रणात्ती  के  बिक्री  केन्द्र  नहीं  अथवा  कम  ऐसे
 बिक्री  केन्द्र  खोलें  तथा  दूरस्थ  ओर  आदिवासी  क्षेत्रों  मेंਂ  जब  भी  संभव  हो

 मोकहुल
 बैनों  का  ७

 इस्तेमाल  आदि  ।

 धरकारी  क्षेत्र  के  उपक्तमों  में  विदेशी  पूंजी-निवेश
 ता

 *436.  श्री  विश्वनाथ  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  बहुराष्टरीय  कम्पनियों  को  5  प्रतिशत  साधारण  शेयर
 लेने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  क ेउन  उपक्रमों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  जिनमें  विदेशी  निथेश  की  अनुमति
 दिए  जाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्षमों  मेंਂ  पूंजी  निवेश  की

 अनुमति  वेने  का  विचार

 उद्योग  मेज्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 हरकारी  उपक्रमों  में  उत्पादन  में  गिरावट  आना

 *437.  प्रो०  राघा  हिंडह  रावत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  सरकारी  उपक्रमों  में  निरन्तर  घाटा  उत्पादन  में  गिरावट  आने  और  श्रमिक
 असंतोष  होने  के  क्‍या  कारण
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 कर  मामा

 क्‍या  इन  समस्याओं  की  जांच  के  लिये  सरकार  ढारा  कोई  अध्ययन  कराया  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  और

 नई  औद्योगिक  नीति  के  अंतर्गत  इन  उपक्रमों  को  ज्ञाभकर  बनाने  और  उनका  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिये  सरकार  ने  किन  उपायों  पर  विचार  किया

 उद्योग  मंत्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  वर्ष  के  बाद  से  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रम  कुल  मिलाकर  लाभ  जर्जित  कर  रहे  हैंਂ  तथा-उनके  उत्पादन-मृल्य  में  बढ़ोतरी  हुई हे  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यममों  में  आमतौर  पर  कोई  श्रमिक  असंतोष  नहीं  हे  ।

 ठया  सुधार  हेतु  उत्पादन-निष्पादन  ठथा  श्रमिक  मुद्दों  का  निरंतर  परिवीक्षण  किया
 जाता  है  ।  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्राज्य/विभाग  द्वारा  उद्यम  विशेष  की  आवश्यकता  के  अनुसार  कार्रवाई  की
 जाती  है  ।  इस  संबंध  मेंਂ  किए  जाने  वाले  कुछ  महत्वपूर्ण  उपायों  प्रबंधकीय  एवं  संगठनात्मक

 प्रौद्योगिकी  ऊर्जा  आधुनिकीकरण  आदि  सरकारी  उच्यमों  को  अधिकाधिक
 स्वायत्तता  प्रदान  करने  एवं  तदनुरूप  दायित्व  सोपने  के  लिए  तथा  एक  समझौते  के  आधार  पर  उनके
 निष्पादन  का  विस्तृत  मूल्यांकन  करने  के  समक्षौता  ज्ञापन  की  एक  पढ़ति  लागू  की  जा  रही  हे  ताकि  बेहतर
 कार्य-निष्पादन  के  लिए  ठचित  समय  पर  आवश्यक  कार्रवाई  की  जा  सके  ।

 (a)  नई  ओद्योगिक  नीति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के उन  उच्यमों  को  औद्योगिक  एवं  वित्सीय
 धुनर्गठन

 बोर्ड  या  हस  उद्देश्य  से  गठित  ऐसे  ही  अन्य  ठच्च  स्तरीय  संस्थाओं  को  सौंप  दिया  जाएगा  जिन्हें  आर्थिक

 दृष्टि  से  सक्षम  अनाना  संभव  ताकि  उनके  पूनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन  के  संबंध  में  योजनाएं  बनाई  जा  सके  ।

 पुनर्स्थापन  संबंधी  ऐसे  उपायोਂ  से  प्रभावित  होने  वाल्ते  श्रमिकों  के  डितों  की  रक्षा  के  त्षिए  एक  सामाजिक  सुरक्षा
 तेत्र  का  गठन  किया  जाएगा  ।  पारस्परिक  वित्तीय  आम  जनता  तथा  श्रमिकों  के  जरिए
 सरकारी  ठद्ममों  की  शेयरधारिता  में  जनता  की  व्यापक  भागीदारी  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा
 हे  ।

 असम  के  स्वायत्त  जिला  परिषद्‌  क्षेत्रों  के  क्षिए  पर्वतीय  ठप-योजना

 *438,  डा०  जयस्त  रंगपी  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  असम  के  स्वायत्त  जिछ्ता  परिषद  क्षेत्रों  के  ज्िए  कोई  पृथक  पर्वतीय  ठप्योजना  बनाई  गई  हे

 जिसे  जिला  परिणदों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परामर्श  किए  बिता  ही  कछतिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उपर्युक्त  उप-योजना  को  स्वायत्त  जिशा  परिषदों  के  कार्यकारी  प्रमुझ्ों  से
 परापर्श  करने  के  बाद  ही  अंतिम  रूप  देने  का  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 धोजना  ओर  कार्यक्रम  फिर्यान्वयन  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  एचन  आर०

 :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 यह  पहले  से  दी  किया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं
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 सड़कों  का ्ूपहइको  का  निमण

 ह नजिना>+प  5

 १439.  श्री  बलराज  पापी

 झी  महेश  कुमार  कलोड़िया  |
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षबार  और  1991  मेंਂ  जून  तक  समस्या  वाले  क्षेत्रों  मेंਂ  सड़क
 निर्माण  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  उत्तर  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  में  सड़कों  के  निर्माण  पर  कितनी-कितनी

 धनराशि  व्यय  की  गई  और

 उक्स  रा्यों  मेंਂ  किन-किन  सड़कों  तथा  पुलों  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  हे  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमसाई  एच०  :  तथा  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 समस्या  वाले  क्षेत्रों  में सड़क  निर्माण  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  सड़क़ों  के  निर्माण  पर  खर्च  की

 गई  जैसा  कि  राज्य  सरकारों  ने  सृचित  किया  निम्नलिखित  हैं  :--

 रुपयों

 वर्ष  उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश  हशजस्थान

 1988-89  1443,00  305.04  614.50
 1989-90  780,00  166.33  529.86
 1990-91  1030.00  86.55  166.17

 1991-92  असूचित  15.47  29.17
 1991

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  उन  पुलों  और  सड़कों  के  नाम  जहां  कार्य  प्रगति  पर

 निम्नलिखित  हैं  :--

 जिला  सड़क/पुल  का  नाम

 उस्सर  प्रदेश

 1.  इटावा  1...  फ़ूफ-चौरेला  सड़क
 2.  लखना-सन्दौस  सड़क
 3.  ओरंगा-जालौन  सड़क  पर  शेरगढ़  घाट  पर  यमुना  नदी  पर

 पुल
 4...  लाखंड-सम्दौस  सड़क  पर  सहसोनघाट  पर  चाम्मत  नदी  पर

 ..00000...................ह.>|  -
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 लिखित  उत्तर

 जिल्ता

 5.

 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11,
 12.

 2.  जालोन  1.
 2.
 3.
 4.
 5,
 6.
 1.

 9.
 10.

 12.
 13.
 14,

 3.  आगरा  1.

 2.
 3,
 4.
 5,

 4.  फर्कखसालाद  1.

 14  1991

 सड़क/पुल  का  नाम

 जलखना-सन्दोस  सड़क  पर  देसोतीघाट  पर  यमुना  नदी  पर

 पुक्त
 लखना-सनन्‍्दौस  सड़क  पर  सन्दौस  में  क्वारी  नदी  पर  पुक्त
 भावली-परनधाट  सड़क

 कोच-महेशपुर  सड़क
 पाजीघाट  सम्पर्क  चड़क

 जैपुरा  बासवाड़ा-भराइस  सड़क

 बद॒पुरा-अश्वघाट  सड़क
 रोहानी  सम्पर्क  सड़क

 इटौरा-बबीना  सड़क

 सिर्कंदरपुर  सड़क
 महानिदायाद-नहर  पटरी

 लाहारकलां-लोडाई  दिवारा  सड़क
 सिरसाकत्तां-क्षाहरकलां  सड़क
 उंचागांव  से  ब्योनगा  सड़क

 बहादुरपुर  सड़क
 मदियानगांव-जीतामन

 सरेठी-हुगी  संडक

 कालपी-मदारीपुर  से  साहाल  खुरहुमना  सड़क

 मरगोल-नेनापुर-मुस्तकिल  सड़क
 फरेचा-मदारी  से  मकरन्दपुर  सिद्दोरिनस  ढांडपुर  सड़क
 कदौरा-एकोना  सड़क
 कस्मारा  से  आत्रचटी  मढेला  सड़क

 बाह-शिकोडायाद  सड़क  पर  नारंगीघाट  पर  नदी  पर

 पुल

 यमुना  नदी  तक  शाहपुर  से  पारना

 मनसुखपुरा  से  रेहाथाट  सड़क
 फतेहाबाद-फिरोजाभाद  सड़क  पर  गंदे  नाते  पर  पुक्त
 आगरा-फतेहाबाद-मुरैना  सड़क  पर  पिनाहाट  घाट  पर  चम्बल  नदी
 पर  पुछत

 फर्रुखाआाद  से  नछास्ताचौकी  कालड़ी  धर्मपुर  सड़क
 मान  दरवाजा  शोमशाबाद  वाया  चेलसारा  सड़क
 श्रेंगीराम  दब्बाष्टिमपुर  सड़क

 ्शधामााक्राकाकाक  ताकत  के
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 सड़क/पुल्त  का  नाम

 जसोदा  कुसुम  खोर  सड़क
 नदेमे-हन्दरगढ़  सड़क
 सी०  एस०  त्री०  से  सकटपुर  हसनधुर  सड़क
 सकरावा  पालन  किशनी  बिहुना  सड़क  तक
 सी०  एस०  मभीी०  से  बेहटा  रामपुर  गरीडा  विष्णुगढ़  सड़क

 अमृतपुर-फाबरपुर-सागरपुर  करणपुर  सड़क

 करमपुर  से  अल्लाहगंज  सड़क
 जसमाई  दराया  से  सिरोवज्ी  सड़क
 लमरदा-खैर  नागकनास  पटरी

 ठठियारों  सुरसी  वाया  भानीरिया  सड़क

 गुरशहर  गंज  से  सुजानसरगंज  से  तेज्ीप्राम  सड़क
 तिरवा  झाठ  वाया  मकनुपुरता  रोड  से  झाटना  बाया  मकनपुरतो
 सड़क  से  झाटना  खैर  नगर

 अमृतपुर  से  फकरपुर  उचधारी  सागरपुर  घाट-नगरियापुर  सड़क  पर
 सोता  नाला  पर  पुल

 उशाट  से  केरी  कलां  सड़क  वाया  कटारा  बांस  केशव  नगला  रामसी
 व  रगाला  सड़क
 पिशोलीर  संगरपुर  उधानी  सड़क
 उसेहाट  से  कादर  चोक  वाया  गत्तहीया  हादना  पट॒टी  जिल्लरी  जकापुर
 सड़क

 हुसे  नपुर-सहसवान  सड़क
 डिल्‍ली  बाजिरगंज  सड़क  वाया  पुसगवा  सड़क
 उशाट  से  करोरी  घाट  वाया  कम्रज्ला  नगला

 जुनेमई  से  भाई  हुसेनपुर  पुकस्ता  मार्ग  वाया  कवारी  थापा  वैश्य
 नगता  सेकरा  सड़क
 उच्ैतीया  करणपुर  सड़क  वाया  सावेराचानी  सड़क
 बारामती-खेड़ा  से  सतागार  नगर  सड़क
 उसेडहाट  के  निकट  सोती  नदी  पर  पुल
 खेचा  कादर  चौक  सड़क  पर  पलिया  नाला  पर  खुर्शीसोर
 नदी  पर  पुल

 रक्षा  तेकाविया  जेढोरा  सड़क
 बंडाघाट  रामनार  घाट  सड़क
 सरूथारटो  पनहोस्ती  सड़क
 एरिय  से  काकेरवाई  वाया  देवरी  सड़क
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 5,
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 1.
 12.

 13.

 14.

 15.

 16.
 17.
 18
 19.

 7.  आांदा  1.
 2.
 3.
 4.

 *  $,
 6.

 8.  मेनपुरी  1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

 9.  फिरोजाबाद

 ७७-७८७/7८ए""एशशणशणणशणशशणशशशशाााा  सारा  resnntstaeetn  नल  बल

 14  1991

 जिवरण--जारी

 सड़क/पुल्त  का  नाम  ॥

 गठोरा  लहचूरा  वाया  मोती  कटरा  सड़क
 तोहागढ  आईशा  सड़क
 रक्षा  अम्भा  सड़क
 डोमागोला  ढकोली  गयारा  सड़क

 अम्धाबुई  ऐसाथर  सड़क

 अम्षाबुई  से  गेबरा  वाया  सिनेहरा  सड़क
 ऐसागढ़  से  माबईगिर्ट  सड़क
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  से  ठाकुरपुरा  सुकवन  वाया  सेहार  ठाकुरपुरा
 सिमेरिया  सड़क  ््ि
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  26  से  श्रुधपुरा  वाया  खारी
 सवाबआली  सड़क

 रानीपुर  से  निवाड़ी  सड़क
 छः

 अम्बाबुई  ऐसागढ़  सड़क  पर  पुल  तथा  पहुंच  मार्गों  का
 निर्माण

 लुद्दायुरा  भण्डारा  सड़क
 घुरारा  वाया  बीरा  धोरा

 मिदटोरी-अमनपुर  सड़क

 घाटकोटरा-पानपुरा  वाया  खोकोरा

 मनकीकपुर  सड़क

 बांदा-हमीरपुर  सड़क  ठजरेच्टिया  मारोल  सड़क
 मोहनपुरथा  गोयारा-मुगत्ती  सड़क
 झांसी-मीरापुरा  सड़क  से  मेना-अरबाई  गुरच  सड़क
 खलसेजा-मोहित  गोखरल  परैदा  गजना  घित्तौरा  सिंदोली  खेडा
 बआंदा  दिशान्दा  सड़क  से  देपतरा  खेरिया  कुशा

 कोराबली  अलूपपुर  ज़ेहटरा  अनुखेडा  सड़क
 औछा  दुल्लाहरपुर  वाया  बाल्यपुर  शहदपुर  सड़क
 चितब्रामन  किस्मी  वाया  हामनगर

 मैनपुरी  कुस्मसारा  वाया  एण्टीनगंज
 नवीगंज-जसमात्त-भडडई

 कुसमारा  रामनगर  सड़क

 जसरामा  से  जाझमई  प्रतापपुर  हथमबाल  कोटला
 मलख़ानपुर  से  नसीरपुरा  सड़क
 कठोसीमई  मादोखेड़ा  सड़क
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 11.  ललितपुर

 12.  एटा

 4.  बमोद्द  जिला
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 लिखित  उत्तर

 विषरण--जारी

 सड़क/पुल  का  नाम

 राजपुर-अहासेढ़ी  सोजा  रामपुर  देहुरई  सड़क

 कानपुर  इटावा  घड़क  से  सकोटी  गोहानी

 उमरपुर  से  छखेजामक  सड़क
 पाल  से  बिचौरा  सड़क

 जखोरा  से  मेहावाड़ा  नरौरा  ककरेराी-किसलवास  चमस्या  सड़क

 देवगढ़-रामपुर-दोठजारी-भारा-पौषारहा -
 देवारस  रोड

 धातिंगरा-सोरूफ-वाया  जाओरातीपुर  सड़क

 जद्तराव-कुरावाटी  सड़क

 जट्‌ठरा-कुरौली  सड़क  से  सरोठ
 सरोठ  आगाहाट  धतिगरा  सड़क  का  भअकाया  हिस्सा

 धुमरी  रूपभानी  धतुंगरा  सड़क  का  बकाया  हिस्सा

 छूपधानी-खाटपुर  तारागांव  सड़क
 सकिट  मातवान  शहर

 धर्मपुरा-नगलाबौर  सड़क

 रंगावन  जिंगनिया  नकारटाल  सुझार  सड़क
 डांढडा  खिरक  टिगारा  सड़क
 गिजोरा  देवगढ़  सड़क

 भरोक्ती  अमायन  सड़क॑
 खजूरी  इजोह  सड़क
 सियो्ा  पंडरी  तेहानगुर  समन्दोत  सड़क

 गोवर्धन  उमरी  रोड
 बैराड  धोरिया  वाया  जरिया  गाजीगढ़  सड़क

 राजपुरा  सिलापुरी  बाजना  सड़क
 चौराया  शाहगढ़  सड़क
 केरमाना  अम्भोरी  सड़क

 बरगावान  पापछपुर  सढ़क
 निरार  पहाड़गढ़  सड़क

 किश्नगढ़  पालकुआं  सड़क



 लिखित  उत्तर

 2.  सचाई  माधोपुर

 23.
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 जिवरण--जारी

 बसई  डांग  से  गगर

 घरमथुरा  से  सोना  का  गुर्जा
 सेवारपलौ  से  सोना  का  गुर्जा
 गजपुरा  से  बसई  डांग

 चन्देलीपुरा  से  सरमथुरा
 असई  हांग  से  बढ़पुरा
 नगर  से  सेहरोन
 सेहरोन  से  मेरेली

 मचकुण्ड  से  मेरोक्ती

 घोलपुर  से  भामरौछ्ती
 प्रामरैल्ती  से  भेसामा
 प्रेसाना  से  छुठियाता
 शाजाखेड़ा  से  सोमना

 राजाखेड़ा  से  सिल्वट

 चन्देषीपूरा  से  आँच

 मांडराइल  से  औंध
 चम्जल  नदी  पर  पुल
 करणपुर  से  रोमभई
 रोगभई  से  मांडराइल
 औध  से  भोमपुरा
 चन्देलीपुरा  से  सरमथुरा
 केलादेवी  स्रे  करणपुर
 लांगड़ा  से  फैलादेवी

 चन्देलीपुरा  से  तौन  पोखर
 ताला-सिलोट
 कटरी  से  गढोली

 लांगड़ा  से  रोनथई  वाया  कालाखेर्ट
 बालेर  से  उटगीर
 उटगीर  से  करणपुर

 14  1991
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 कम्प्यूटरों  के  उल्पादन  में  कमी

 1440.
 मल  सारा  से  |

 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1990-91  मेंਂ  अति  छधु  और  ष्यक्तिगत  काप्प्यूटरों  के

 उत्पादन  मेंਂ  भारीਂ  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  हस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठा  रही

 जोक  शिक्ायल  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 नहीं  ।  मिनी  कप्प्यूटरो/माइक्रो  कम्प्यूटरों  तथा  वैयक्तिक  कम्प्यूटरोਂ  का  उत्पादन  वर्ष  1989-90  में  90,900
 ते  भरढ़कर  वर्ष  1990-91  में  95.750  हो  गया

 तथा  ये  प्रश्न  ही  नहीं

 केद्रीय  संडार  और  चझुपर  आजार  में  श्रेची  जाने  धाली  वह्तुओं  के  अक्षग-अक्षग  भाष

 *441,  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केंद्रीय  दिल्ली  प्रशासन  की  चल्ञती-फिरती  दुकानों  तथा  सुपर  बाजार  के  माध्यम  से
 बेची  जाने  वाली  वस्तुओं  के  भावोंਂ  मेंਂ  कोई  अंतर  रहता

 यदि  तो  क्‍या  एक  ही  कम्पनी  की  कुछ  वस्तुएं  इन  तीनों  एजेंसियों  हरा  अक्तग-अक्लग  भाषों
 पर  बेची  जा  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  और

 क्या  सरकार  दारा  विएसी  प्रशासन  की  चल्लती-फिरती  दुकानों  की  कुछ  वस्युएं  कम  म्रृत्योंਂ  पर
 बेचने  के  लिए  कुछ  राज-सहायता  दी  जा  रही  है  और  यदि  तो  तत्संअंभी  ब्यौरा  क्‍या

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  घचितरणा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमात्तुदुदीन  :
 से  हां  ।  अक्ा-अत्लग  अभमिकरणों  द्वारा  अमक्ष  मेंਂ  लाई  जाने  वाली  ध्यापार  पढ़तियोਂ  के  कारण

 घुपर  केंद्रीय  विकसी  राज्य  नागरिक  आपूर्लि  निगम  और  दिल्‍्तती  सहकारी  थोक  भंडार  त्षि०  द्वारा
 शैची  जाने  वालौ  एक  ही  कम्पनी  की  कुछ  मददोਂ  की  दरों  मेंਂ  कभी-कभी  कुछ  अंतर  होता  है  ।  प्रृज्त्योंਂ  मेंਂ  अंतर
 घमय-समय  पर  संबंधित  कम्पनी  अथवा  उनके  अधिकृत  वितरकों/स्टाकधारियों  से  समय-समय  पर  की  गई
 खरीष  कौ  तारीख  पर  निर्मर  करता  है  ।  किसी  कम्पनी  द्वारा  जाने  वाौ  पस्तु  की  आाजार  दरोंਂ  मेंਂ  बार-बार
 परिवर्तन  की  बज़ह  से  इन  संस्थाओं को  माल  खरीदे  जाने  की  तारौख  को  प्रचलित  मृत्य  और  साथ  ही  ऊपरी

 खर्चों  में  घटमढ़  के  आधार  पर  मूल्य  मियत  करना  पड़ता  है  ।  उपर्युक्त  कारणों  से  किसी  कम्पनी  की  कुछ  मद्दों
 की  बिक्री  वरों  मेंਂ  सामान्य-सा  अतर  होता

 नहीं  ।
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 awe  ज्ेसर्स  धर्म  स्टैंड  कम्पनी  में  प्रजूरी  मेंਂ  पशोधन

 *442.  श्री  हाराधन  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  अंतर्गत  कार्य  कर  रही  मेसर्स  भर्न  स्टेडर्ड  कम्पनी  के
 रिफ्रैक्टरी  तथा  सेरेमिक  गुप  के  कर्मकारोंਂ  के  बारे  मेंਂ  मजूरी  संबंधी  समझौता  पिछली  बार  किस  तारीख  को  किया
 गया

 क्या  कर्मकारों  ने  मजूरी  में  संशोधन  आदि  के  बारे  में  संयुक्त  रूप  से  और  अत्षग-अक्षग  मांग  पत्र

 प्रस्तुत  किए

 यदि  जो  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  मामणते  को  कब  तक  तय
 किए  जाने  की  संभावना

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  फे०  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रखा  गया  है  |

 हां  ।

 तथा  क्षगातार  हानियोਂ  और  वित्तीय  प्यवधानों  को  ध्यान  मेंਂ  रखते  हुए  कंपनी  घाटा  उठाने  बातो
 इन  रिफ्रेक्टरी  तथा  सेरेमिक  एककोंਂ  का  मजदूरी  संशोधन  तब  तक  करने  की  स्थिति  मेंਂ  नहीं  है जब  तक  कि
 हनकी  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  न  हो  जाए  ।

 विवरण

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  की  सहायिका  मेसर्स  बर्न  स्टेंडई  कम्पनी  लिमिटेड  के  रिफ्रोक्टरी
 एककोंਂ  के  संबंध  पिछले  मजदूरी  समझौते  की  तारीखें  :-

 (1)  रातीगंज  सम्रृह  के  कारखाने  —  ..  24-10-1979
 (2)  गृतज्तफरबाड़ी  कारखाने  —  24-10-1979
 (3).  निवाड़  कारखाने  — =  11-9-1979
 (4)  जबलपुर  कारखाने  -..  22-9-1979
 (5)  सेलम  कारखाने  न

 दिहाड़ी  के  कामगार  — =  19-10-1990
 मासिक  चेतन  वाले  कर्मचारी  — =  16-4-1991

 राशन  डिपुओं  को  खाद्यास्नोंਂ  की  सप्ताई

 *443.  श्री  राजेस्द्र  कुमार  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  अताने  कौ  कृपा  करेंगे
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 सरकार  के  पास  इस  सम्रय  खाद्यान्न  का  कुछ  कितना  भंडार

 क्या  बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते  हुए  सरकार  का  प्रस्ताव  राशन  के  डिपुओं  को  अधिक  मात्रा  में
 खाद्यान्न  सप्लाई  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संअंधी  ध्यौरा  क्या

 खाद्य  मंत्रातय  के  राज्य  मंत्री  सकूण  भारतीय  स्राद्य  निगम  के  पास  पहली
 1991  को  छिथिति  के  अमुसार  19.8  मिलियन  मीटरी  टन  छाद्यान्मों  का  स्‍्टाक

 और  राज्य  सरकारों  को  खाद्यान्मों  के  आवंटन  उनसे  प्राप्त  हुई  आवश्यकताओं  पर  विधिवत
 विचार  करने  के  भाव  प्रत्येक  मास  के  आभार  पर  किए  जाते  हैं  ।

 गहरे  समुद्र  मेंਂ  मछली  पकड़ने  के  लिए  संयुव्त  उपक्कम

 १444.  श्री  मुकुक  बासनिक्  :  क्‍या  ह्माद्य  प्रसंधकरण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  में  लगी  एवं  शत  प्रतिशत  नियति  करने  बाली  इकाइयों  को
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  गए

 गहरे  समुद्द  मेंਂ  मछली  पकड़ने  हेतु  संयुक्त  उपक्रम  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास
 किठने  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  को  शीघ्र  स्वीकृति  वेने  के  ज्षिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया

 है  ?

 स्राद्य  प्रसधकरण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंश्री  गिरिधर  :  गहरे  समुद्र  में

 मछली  पकड़ने  के  कार्य  में  लगी  एवं  शत-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाज़्ी  हकाइयोਂ  को  प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य  से

 हकाहयों  को  दिये  जा  रहे  कुछ  ज्ञाम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  पूंजीगत  वस्तुओं  कच्चे  उपभोज्य  कार्यत्तय

 उपस्करों  और  सामप्री  रखने  वाले  उपस्करोंਂ  के  आयात  पर  आयात-शुक्षक  की  छूट  दी

 गई  है  ।

 (2)  पेश  मेंਂ  निर्तित  मशीनरी  संघटक  और  कच्चे  माल  पर  केन्त्रीय  उत्पाद-शुत्तकक  कौ  छूट
 दी  गई  है|

 (3)  5%  तक  ऐसा  प्रतिशत  जो  सरकार  द्वारा  मिमत  किया  अस्वरीकृत  आयातित

 निवेशोंਂ  पर  आयात  तथा  स्वदेशी  निवेशञों  और  अस्वीकृत  माल  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 की  अवायगी  कर  धरेत्तू  सीमा-शुल्त्क  क्षेत्र  में  भेच्रा  जा  सकता  है  ।

 (4)  शत्त-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाली  हकाई  घरेलू  बाजार  में  अपने  ठत्पादम  का  25%  भाग  बेच

 सकती  है  अरशतें  कि  ठसके  पास  लाइसेंस  हो  और  उसने  आयात-शुक्षक  की  अद्ायगी

 कर  दी

 घरेलू  सीमा-शुल्क  क्षेत्र  में  हकाइयों  द्वारा  शात-प्रतिशत  निर्यात  करने  बाली  हकाई  को  सप्लाई

 किए  गए  माक्ष  पर  केन्द्रीय  ब्रि्री  कर  अदा  करने  पर  छूट  दी  गई  है  ।
 (5  चना
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 (6)  शत-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाज्ती  इकाई  के  तैयार  उत्पाद  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  छुट  दी
 गई

 (7)  शत-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाली  इकाई  को  कच्चे  त्रिदेशी  मुद्रा  अदायगी  की

 बड़ी  मशीनरी  के  आयात  आदि  से  संभ्रंधित  मामझों  में  प्राथमिकता  मिलेगी  ।

 (8)  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  दिनांक  24-1-91  के  आवेश  संझया  पी०  सौ०  के  द्वारा
 प्रतिशत  निर्यात  करने  वाली  इकाइयों  को  तीसरी  पार्टी  को  निर्यात  करने  की  अनुमति
 दी

 और  दिनांक  10-8-91  की  स्थिति  के  अनुसार  गहरे  समुद्र  मेंਂ  मछली  पकड़ने  हेतु  संयुक्त
 उद्यमों  की  स्थापना  करने  के  ज्षिए  10  प्रस्ताव  लंबित  पड़े  हैं  ।  हतमेंਂ  से  सात  प्रस्ताव  गहरे  समुद्र  में  मछली

 पकड़ने  से  सचिवोਂ  की  अधिकार  प्राप्त  समितिਂ  के  विचाराधीन  हें  ।  शेष  तीन  प्रस्ताव  अभी  हाल  ही  में
 प्राप्त  हुए  हैं  ।  अन्य  संबंधित  मंत्रालयोਂ  के  साथ  परामर्श  करके  इन्हें  शीघ्र  स्व्रीकृति  देने  संबंधी  कार्रथाई  की  जा
 रही

 भारतीय  खाद्य  मिगम  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  का  आशंटम

 “445,  श्री  क्े०  डी०  झ्ुत्तानपुरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  फे
 दौरान  प्रतिवर्ष  भारतीय  खाद्य  निगम  और  अन्य  एजेसियों  हारा  विभिन्‍न  राज्यों  को  खाद्य  तेलों
 और  अन्य  आवश्यक  वह्तुओं  के  किए  गए  आबंटनों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमातुददीन  :
 तथा  संक्षग्न  हैं  ।

 विवरण  1

 वर्ष  1991  में  1991  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  किए  गए  खाद्य

 मिट॒टी  के  चीनी  का  राण्यवार  आबंटन

 हजार  मी०  टन

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  गेहूं  चावक्त  खाद्य  तेज्ञ॒मिट॒टी  का  तेत्त

 आबंटन  आबंटन  आवंटन  आबंटन  आबंटन

 2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  260,00  1578.00  202.25  3.85  382.35
 अकृणात्तत्त  प्रदेश  7.20  75.40  2.51  10  6.22
 असम  225.00  297.40  76.94  0.55  162.99
 भिहार  378.00  71.00  267.67  2.50  309,40
 गोवा  31.00  35.00  4.00  1.20  17.46
 गुजरात  685.00  203,00  129.55  7.20  $14.45
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 घिघरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  गेह्ू  चावक्त  छाथ  तेल  मिट॒टी  का  तेल

 आबंटन  आबंटन  आषंटन  आबंटन  आजंटन

 1  2  3  4  5  6

 हरियाणा  160.00  25.00  51.09  1.30  99.43

 हिमाचल  प्रदेश  88.00  52.65  16.15  2.25  23.34

 जम्मू  तथा  कश्मीर  160.00  293.50  23.07  1.30  42.55

 कर्मांटक  340,00  389.00  142.15  4.26  290,47

 केरल  225.00  1160.00  9६.62  3.46  173.04
 मध्य  प्रदेश  350,00  185.00  200.25  4.50  252.70

 महाराष्ट  920.00  367.00  239.50  10.60  970.21

 मणिपुर  24.00  59.00  5.55  0.40  13.54

 मेघालय  20.00  82.50  5.30  0.60  9.92

 प्रिणोरम  10.00  69.00  2.09  1.20  4.06

 नागाछौण्ड  52.25  94.00  3.41  1.80  6.78

 उड़ीसा  231.00  195.00  99.14  2.92  101.69

 पंजाब  130.00  12.50  63.56  1.40  209.95

 शाजध्यान  665.00  26.60  135.31  1.74  173.41

 सिक्किम  4.80  37.00  1.32  0,40  4.67

 ठमिलनाडु  240.00  610.48  180.38  3,58  429.91

 त्रिपुरा  20.00  115.80  8.01  0.40  13.79

 उत्तर  प्रदेश  560.90  225.00  423.41  4,00  597.97

 पश्चिम  बंगात  760.00  539.00  207.10  6.60  487.96

 अंडमान  व  निकोआर  6.30  13.50  1.98  0.60  2.33

 चंहीगढ़  19.20  4.80  2.98  0.20  13.53

 बादरा  व  नगर  हवेली  1.60  4.50  0.4]  0.18  1.87

 दमन  व  दीव  1.20  4.15  0.31  0.27  1.96

 दिल्ली  588.00  167.00  69.77  3.50  155.59

 ज्क्षदीप  0.00  0.00  0.57  0.21  0.60

 पडिचेरी  6.00  17.00  3.20  0.40  9.49

 योग  :  7149.45  7008.78  2664.55  73.48  5483.62

 2]
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 विधश्ण  1

 वर्ष  1990  मेंਂ  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  किए  गए  ब्ाद्य  तेलोਂ  मिट॒टी  के  तेल
 व  चीनी  का  राज्यवार  आबंटन

 हजार  मी०  टन
 oe  जम

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  गेहूँ  चावल  चीनी  खाद्य  तेल  मिट॒टी  का  तेल

 आबंटन  आबंटन  आमंटन  आयंटन  आशअंटन

 2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  280.00  1330.00  310.99  48.35  $82.56

 अरूणाचल  प्रदेश  9.60  92.00  3.86  0.89  9.93

 असम  200.00  430.50  118.30  2.50  246,03

 बिहार  512.00  117.00  411.59  10.80  470,35

 ऐेवा  46.50  48.90  6.15  7.38  26.96

 एुजरात  725,00  330.00  199.21  30.45  777.65

 हरियाणा  120.00  35.40  78.56  7.45  151.04

 हिमाचछ्त  प्रदेश  120.00  78.00  24.84  9.30  36.42

 जम्मू  तथा  क्रशमीर  250.00  410.00  35.48  6.60  65.53

 कर्नाटक  320.00  598.00  218.58  48.45  441,75

 केरत्त  240,00  1575.00  61.56  41.50  263.39
 प्रध्य  प्रदेश  360.00  290,00  307.91  38.00  379.18

 पहाराष्ट  1165.00  569.50  368.27  133.50  1474.74

 प्रणिपुर  36.00  84.00  8.54  2.53  20.53

 प्रेधाक्षय  26.40  114.90  8.14  2.10  15.10

 मिजोरम  15.00  90.00  3.21  3.25  7.01

 नागाक्षैण्ड  76.75  113.25  5.24  3.60  9.98

 उड़ीसा  295,00  267.50  152.45  24.60  157.44

 पंजाश्न  60.00  17.70  97.73  4.50  317.22

 राजह्थान  840.10  38.40  208.06  10.00  263.70

 सिक्किम  6.10  54.00  2.03  1.35  1.54

 तमिलनाडु  360.00  736.80  277.35  51.30  651.04

 त्रिपुरा  30.00  169.20  12.31  2.30  21.12
 उत्सर  प्रदेश  600.00  386.00  651.05  16.55  ५07.89
 पश्चिम  अंगात  1080.00  854.00  318.45  65.10  734.14
 अमान  व  निकोआर  8.40  18.00  3.04  2.35  3,85

 चंडीगढ़  21.60  4.80  4.58  0.74  20.78
 दादरा  व  नगर  हवेली  1.40  6.00  0.63  0.68  3.14
 दमन  वे  दीव  1.80  $.40  0.48  1.24  2.92
 दिल्ली  840.00  240,00  102.84  18.15  236,93
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 विवरण  ॥--समाप्त

 ||  2  3  4  5  6

 लक्षद्वीप  0.10  5.50  0.87  0.35  0.87

 पांडियेरी  5.50  24.00  4.46  6.45  14.58

 योग  :  8652.25  9133.75  4006.77  652.28  8321.32

 विवरण  Il

 वर्ष  1989  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित-किए  गए  खाद्य  मिट॒टी  के  तेल

 व  चीनी  का  राज्यवार  आबंटन

 हजार  मी०  टन

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  गेहूँ  चावल  खाद्य  तेल  मिट॒टी  का  तेल

 आबंटन  आबंटन  आबंटन  आबंटन  आबंटन

 1  2  3  4  5  6

 प्रदेश
 ह

 136.00  850.00  310.99  16.50  550.77
 अरूणाचल  प्रदेश  11.88  87.90  3.86  0.55  9.59

 असम  191.50  420.00  118.30  1.40  235.49

 बिहार  675.00  150.00  411.59  4.76  454.34

 गोवा  24.64  47.10  6.15  *  4.30...  25.55

 गुजरात  750.00  350.00  199.2  !  24.15  729.89

 हरियाणा  291.00  30.00  78.56  2.30  142.58
 हिमाचज्ञ  प्रदेश  131.00  78.00  24.84  6.65  35.52

 जम्मु  व  कश्मीर  247.00  245.00  35.48  8.78  66.03

 कनटिक  231.50  510.00  218.58  19.85  420.71

 केरल  211.50  1270.00  147.04  31.80  251.25
 मध्य  प्रदेश  392.10  310.00  307.91  23.80  362.96

 महाराष्ट  1219.50  675.00  368.27  100.90  1415.84

 मणिपुर  27.20  78.00  8.54  2.53  20.11

 मेघालय  25.40  116.00  8.44  1.66  15.57

 मिजोरम  13.30  90.00  3.21  3.05  6.62

 नागालेण्ड  58.20  88.00  5.24  4.21  9.91

 उड़ीसा  .257.00  312.50  152.45  6.06  150.31
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 विवरण  11--  समाप्त

 |  2  3  4  6  5

 *  पंजाब  61.75  15.00  97.73  2.45  300.45

 राजस्थान  790.00  |  39:20  208.06
 *  2.70"  251.16

 सिक्किम  5.85  54.00  2.03  1.06  7.07

 तमिलनाडु  363.00  605.00 =  277.35  24.50  623.57

 त्रिपुरा  30.30  151.63  12.31  1.24  20.84  *

 उत्तर  प्रदेश  715.50  405.00  651.05  5.60  881.07
 पश्चिम  बंगाल  995.50  810.00  318.45  64.70  698.56
 अंडमान  व  निकोबार  9.80  19.50  3.04  1.55  3.82

 चंडीगढ़  24.20  5.00  4.58  0.72  19.68
 दादरा  व  नगर  हवेली  1.22  6.00  0.63  0.47  2.94
 दमन  व  दीव  1.87  5.45  0.48  0.80  2.81

 दिल्ली  685.00  260.00  94.58  17.25  224.39

 लक्षद्वीप  0.10  5.50  0.87  0.43  0.82

 पांड़िचेरी  3.02  25.00  3.59  5.05  13.97

 योग  :  8580.83  8113.78  4083.11  391.77  7954.18

 आदिवासी  लोगों  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  स्थाद्य  पदार्थों  के  मूल्य

 "446.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  आदिवासियों  और  निर्धन  पिछड़े  लोगों  को  सप्लाई  किए  जा
 रहे  नमक  ओर  खाद्य  तेल  जैसे  खाद्य-पदार्थों  के  मृल्यों  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :
 तथा  सरकार  द्वारा  नमक  पर  मृल्य  नियंत्रण  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  आयातित  खाद्य  तेल  के  मूल्यों

 में  वृद्धि  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 गुरू  जल  प्यंत्र

 *  3009.  श्री  दाऊ  दयाल  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  *

 उन  स्थानों  क्‍या  नाम  हैं  जहां  गुरू  जल  संयंत्र  कार्य  कर  रहे
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 क्‍या  सरकार  का  गुरू  जल  की  मांग  को  देखते  हुए  अन्य  स्थानों  पर  और  संयंत्र
 लगाने  का  विचार

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  ऐसे  संयंत्र  लगाये  जायेंगे  और
 और

 इन  संयंत्रों  की  स्थापना  में  कितना  खर्च

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 भारी  पानी  संयंत्र  निम्नलिखित  स्थानों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  :--

 (1)  तमिलनाडु  में  तुतीकोरिन

 (2)  गुजरात  में  बढ़ोदा

 (3)  गुजरात  में  हज़ीरा

 (4)  महाराष्ट्र  मेंਂ  थाल

 (5)  उड़ीसा  में  तलचर

 (6)  राजस्थान  में  कोटा

 (7)  आंघछ्र  प्रदेश  में  मानुगुरू

 (8)  पंजाब  में  नांगल  ।

 अतिरिक्त  भारी  पानी  सरयंत्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  बिजली  संबंधी  कार्यक्रम  के  आकार
 और  उन  वित्तीय  साधनों  जो  भविष्य  की  पंचवर्षीय  योजनाओं  उपलब्ध  कराए
 निर्भर  करेगी  ।  हि

 आवश्यक  अतिरिक्त  भारी  पानी  संयंत्रों  की  स्थापना  के  ज्िए  उपयुक्त  स्थलोਂ  का  पता  तकनीकी

 पहलुओं  के  आधार  पर  पहले  डी  लगाया  जा  चुका  है  ।  चूंकि  पंचवर्षीय  योजना  के  आकार  को  अभी  अंतिम  रूप
 दिया  जाना  हे  इसलिए  इन  स्थलों  में  से  किसी  भी  हस्थत्त  के  बारे  में  अतिम  निर्णय  अभी  नहीं
 लिया  गया  हे  ।

 अनुमानित  लागत  भारी  पानी  संयंत्र  की  प्रक्रिया  और  क्षमता  पर  निर्भर  करेगी  जो
 स्थापित  किए  जाएंगे  ।

 बिहार  की  पेय  जल  योजनाओं  को  स्वीकृति

 3010.  श्री  त्तत्तिल  उरांव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  पेय  जल  योजनायें  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  डेतु
 प्ेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 प्रत्येक  योजना  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 उक्त  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 25
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 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उल्तमभाई  एच०  जी

 बिहार  राज्य  सरकार  धनबाद  के  खनन  क्षेत्र  की  लगभग  60.000  प्रामीण  जनसंख्या

 (1981  की  को  लाभ  पहुँचाने  के  लिए  निरसा  तथा  इसके  आस-पास  के  तथा  उत्तरी
 बिहार  के  पेय  जल  में  लौह  की  अधिकता  की  समस्या  वाले  7  जिलों  में  पेय  जल  सप्लाई  योजनाओं  के  लिए
 द्विपक्षीय  सड़ायता  हेतु  दो  प्रस्ताव  भेजे  हें  ।

 दोनों  परियोजनाओं  की  कुल  अनुमानित  लागत  7.279  करोड़  रुपये  तथा  109.50  करोढ़
 छपये  हे  ।

 ॥

 राज्य  सरकार  से  परियोजनाओं  के  तकनीकी  अनुमोदन  के  लिए  कुछेक  स्पष्टीकरण  उपलब्ध
 कराने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  परियोजनाओं  को  अनुमोदन  डेतु  योजना  आयोग  को  भी  भेजा
 गया  है  ।

 आणविक  प्रदूषण

 3011.  श्री  मृत्युंजय  लायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  स्वास्थ्य  पर  आणविक  प्रदूषण  के  खतरनाक  प्रभाव  को  देखते  हुए  सरकार  का  कोई  कदम

 उठाने  का  प्रस्ताव
 |

 क्या  इस  संबंध  में  परमाणु  संयंत्रों  की  समय-समय  पर  कोई  जाँच  करायी  जाती

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  लिये  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जिन  परमाणु  संयंत्रों  की  जाँच  की
 गयी  हे  उनके  नाम  क्‍या  हैं  और  उनके  दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये
 ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट
 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  परमाणु  विद्युत  स॑यंत्रों  के  प्रचालन  के  परिणामस्वरूप  कोई

 प्रदूषण  न  हो  अथवा  जनसाधारण  पर  कोई  ह्ानिकर  प्रभांव  न  परमाणु  विद्युत  सैयंत्रों  क ेलिए  स्थल  के
 चयन  से  उनका  डिजायन  तेयार  करने  और  उनका  निर्माण  करने  की  अवस्था  तथा  उनके  प्रचालन
 के  दोरान  भी  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  हैं  ।  वेकिरण  की  संरक्षा  मानकों  को  अपनाने  से  मनुष्य  के  स्वास्थ्य
 पर  परमाणु  विकिरण  से  पड़  सकने  वाले  हानिकर  प्रभाव  की  संभावना  खत्म  हो  जाती  हन  मानकों  को
 वैज्ञानिक  खोजों  तथा  अंतर्राष्टीय  विकिरण  संरक्षा  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  आवधिक  रूप  से
 अद्यतन  बनाया  जाता

 हां  ।

 स्वास्थ्य  भौतिकी  दलों  द्वारा  सुरक्षा  के  संबंध  मेंਂ  लगातार  निगरानी  रखने  तथा  विकिरण  को
 मॉनीटर  करने  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  का  एक  वर्ष  में  लगभग  दो  बार  विनियमन  की  दृष्टि
 से  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  की  सुरक्षा  को और  बेहतर  बनाने  के  संबंध  मेंਂ  निरीक्षण  दत्त
 दारा  की  गई  टिप्पणियां  और  सिफारिशों  संयंत्र  के  प्रबंधकों  को  उन्हेंਂ  समय  से  कार्यान्वित  करने  की  शर्त  के  साथ
 भेज  दी  जाती

 यह  प्रधन  उठता  ही
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 ec

 हीढ़ी  का  777

 3012.  श्री  जायनल  अश्नेदिन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्य-वार  प्रतिवर्ष  बीड़ी  का  कितना  उत्पादन

 प्रमुख  तेंदु  पत्ता  उत्पादक  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राज्य-वार  और
 वर्ष-वार  इनका  उत्पादन  कितना  हुआ  और

 बीड़ी  उद्योग  में  राज्य-वार  कितने  व्यक्ति

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  केन्द्र  सरकार  इस  प्रकार  की

 विस्तृत  सूचना  नहीं  रखती  हे  ।

 विवासन  ओर  द्वारा  दिए  गए  पंचाट

 3013.  श्री  रमेश  चन्द  तोसर
 श्री  चेतन  पी०  एश०  चोहान  |

 :  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकारी  कर्मचारियों  के  संबंध  में  विवाचन  बोर्ड  द्वारा  दिए  गए  उन  पैचाटों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो
 सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े

 ये  कब  से  लम्बित  पढ़ें  हें  और  उन्हें  कार्यान्वत  न  किए  जाने  तथा  लम्बित  पड़े  रहने  के  क्या
 कारण  ओर

 इनके  कब्र  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना

 लोक  शिकायल  तथा  पेंशन  मंत्रात्तय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  मार्गरेट  :
 से  एक  विवरण  संलग्न  हे  ।

 विवरण

 सरकार  के  पास्त  त्तम्व्रित  विवाचन  बोर्ड  द्वारा  दिये  गये  पंचाटो  के  ब्योरे

 क्रम  विषय  वस्तु  पंचाट  की  तारीख  कार्यान्वितं  न  किये  जाने  तथा  लंबित  पढ़े

 सं»  संदर्भ  जिस  तारीख  से  रहने  के  कारण

 संख्या  लंबित  पड़ा  है  ।

 2  3  4  5

 6/81  समयोपरि  भत्ते  के  लिए  18-10-82  पहले  1987  इस  निर्णय  को  रद्द  कर

 150/-5०  प्रति  माह  से  900/-  लिए  जाने  का  निर्णय  लिया  गया  था  और

 रुपये  तक  ऊपरी  वेतन  सीमा  इस  संअंध  में  संसद  के  दोनों  सदनों  के

 बढ़ाया  जाना  सभा  पटलों  पर  ठपयकत  विवरण  प्रस्तत
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 2.

 3.

 4.

 80  का

 1/86

 3/86

 डाक  विभाग  तथा  दूर-संचार  21-2-83
 विभाग  में  प्रचालन  स्टाफ  के
 कार्य  के  घण्टे  तथा  समयोपरि
 पत्ते  आदि  का  भुगतान

 अधिवर्षिता  के  समय  19-12-86
 अर्ध-वेतन  छुट्टी
 नगदीकरण

 सेवा  काल  के  दौरान  अर्जित

 छुट्टी  का  नगदीकरण
 31-3-89

 14.  1991

 कर  दिये  गये  थे  जिनमें  उक्त  निर्णय  को

 रद्द  करने  का  प्रस्ताव  रखा
 गया  ।  तथापि  चूंकि  ऐसा  कोई  संकल्प
 नही  लाया  गया  हे  जिसमें  इस  निर्णय  को
 रद्द  करने  के  लिए  संसद  का  अनुमोदन
 मांगा  गया  हो  पहले  प्रस्ताव  की

 पुनरीक्षा  करने  का  ही  निर्णय  किया
 गया  ।  यद्द  मामला  समीक्षाधीन  हे  ।

 पहले  1988  में  इस  पंचाट  को  रदृद
 करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  और  इस
 संबंध  में  संसद  के  दोनों  सदनों  के  सभा
 पटलोंਂ  पर  उपयुक्‍त  विवरण  प्रस्तुत  कर
 दिये  गये  जिनमें  उक्त  निर्णय  को
 रद  करने  का  प्रस्ताव  रखा
 गया  ।  तथापि  चूंकि  ऐसा  कोई  संकल्प
 प्रस्तावित  नहीं  किया  गया  जिसमें  इस
 निर्णय  को  रद्द  करने  के  लिए  संसद  का

 अनुमोदन  मांगा  गया  हो  पहले
 प्रस्ताव  की  पुनरीक्षा  करने  का  ही  निर्णय
 किया  यह  मामला  समीक्षाघीन
 हे  ।

 पहले  1987  में  इस  पंचाट  को  रदद
 करने  का  निर्णय  किया  गया  था  और  इस
 संबंध  में  संसद  के  दोनों  सदनों  के  सपा
 पटलों  पर  उपयुक्‍त  विवरण  प्रस्तुत  कर

 दिए  गए  थे  जिनमें  उक्त  निर्णय  को  रद्द
 करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  ।  तथापि

 चूंकि  ऐसा  कोई  संकल्प  प्रस्तावित  नही
 किया  गया  जिसमें  हस  निर्णय  को  रदृद
 करने  के  लिए  संसद  का  अनुमोदन  मांगा
 गया  हो  ।  अतः  पहले  प्रस्ताव  की

 पुनरीक्षा  करने  का  ही  निर्णय  किया
 गया  ।  यह  मामला  समीक्षाघीन  हे  ।
 पंचाट  पर  विचार  किया  जा  रहा
 हे  ।
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 1  2

 5.  1/88

 6...  3/87

 7  1/90

 8.  .  2/90

 9...  2/89

 समाप्त

 केन्द्रीय  सरकार  के

 अराजपत्रित  कर्मचारियों  ने

 लिए  30  रुपये  प्रति  माह  के

 दर  से  वाहन  भत्ते  की

 मंजूरी  ।

 ए०एसत्सी-्यू०
 डिपुओं  के  चतुर्थ  श्रेणी  के
 अर्घ  कुशल  कर्मचारियों  के

 कुछ  वर्गों  के  लिए  विशेष

 वेतन  भुगतान  ।

 डाक  विभाग  में  रोकड़्ियों  के
 काम  करनेवाले

 डाकपालों  को  विशेष

 वेतन  की  मंजूरी  ।

 सी०्डब्ल्यू०ई०  ,  पोर्ट
 ब्लेयर  के  कर्मचारियों  की

 1967  से  1978  तक  की  सेवा

 की  नियमित  करना  जिन्होंने
 टास्क  फोर्स  कर्मचारियों  के

 रूप  में  सेवा  की

 औद्योगिक  कर्मचारियों  के

 लिए  छुट्टी  हकदारी  का

 उदारीकरण

 15-12-89

 26-10-90

 7-3-91

 14-3-91

 26-4-91

 लिखित  उत्तर

 इस  निर्णय  को  रद्द  करने  का  फेसला
 किया  गया  है  ।  विवरण  30/3

 1990  को  सभा  पटलोंਂ  छ्वदिये  गये

 इस  निर्णय  को  के  लिए

 अनुमोदन  प्राप्त  करने  हेतु  संसद  में  एक
 संकल्प  प्रस्तुत  किया  जाना  है

 विचाराधीन  हे  ।

 ‘  विचाराधीन  हे  ।

 विचाराधीन  हे  ।

 विचाराधीन  हे  ।

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  ज़ि०  का  नवीकरण

 3014.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  मत्तिक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  दुर्गापुर  यूनिट  का  नवीकरण  करने  हेतु

 सरकार  ढारा  नियुक्त  की  गई  परामर्शदात्री  फर्म  से  प्राप्त  प्रस्तावों
 को  इस  बीच  स्वीकार  कर

 लिया  गया  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण



 लिखित  ठत्तर  14  1991

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  चिन्ता

 नहीं  ।  *

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 .  1988  में  परामर्शदाताओं  ने  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर्स  कापेरेशन  के  चालू  एककों  को
 के  पुनर्वास  की  सिफारिश  की  थी  ।  दुर्गाप्र  एकक  के  लिए  उन्तर्प्रस्त  लागत  171.30

 करोड़  रु०  जिसे  1990  मेंਂ  संशोधित  करके  213.51  करोड़  बनाया  गया  ।  चूंकि  इसमें  अति  बृहत
 निवेश  अन्तर्ग्स्स  इसलिए  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  ।

 नासिक  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  केन्द्र

 3015.  डा०  वह्त  क्या  झूथना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नासिक  में  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  ओर

 ह  *

 यदि  तो  यह  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  हो

 जाएगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  और  नासिक  में

 एक  अल्प  शक्ति  (100  द्वरदर्शन  टरांसमीटर  पहले  ही  कार्य  कर  रहा  हैं  ।  वर्ष  1991-92  के  दौरान  नासिक
 में  एक  स्थानीय  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  भी  योजना  है  ।

 परश्माणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  का  गठन

 3016.  श्री  अमत्त  दत्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  का  गठन  क्‍या

 उक्त  बोर्ड  के  वर्तमान  चेयरमेन  और  सदस्य  कौन  हैं  और  किस  प्रक्षिया  से और  किसके  द्वारा
 उनका  चयन  हुआ

 परमाणु  ऊर्जा  आयोग  या  सरकार  के  प्रभाषों  से  बोर्ड  की  स्वतंत्रता  केसे  सुनिश्चित  की
 जाती  और

 «  बोर्ड  के  अधीन/अनन्य  नियंत्रण  में  कौनसा  ऐसा  संगठन  है  जिसके  माध्यम  से  इसका  कार्य  किया
 जाता  हे  साथ  ही  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जक्ञोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्राक्नय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 :  भारत  सरकार  द्वारा  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  ओई  की  स्थापना  परमाणु  ऊर्जा

 1962  के  निबंधन  मेंਂ  अधिनियम  के  अन्तर्गत  दिए  गए  कुछ  नियामक  और  सुरक्षा  संबंधी  कार्यों  को  करने  के
 लिए  की  गई  हे  ।  इस  बोर्ड  में  प्रर्णतात्तिक  और  अंशकालिक  सदस्य  हैं  ।  बोर्ड  के  एक  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  तथा
 एक  पूर्णकालिक  सदस्य-सचिव  हैं  ।  अध्यक्ष  और  सदस्य-सचिव  को  मिलाकर  सदस्यों  की  कुल  संख्या  5  से
 अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  ओर्ड  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  प्रति  उत्तरदायी  है  ।  बोर्ड  का

 शक्तियाँ  और  कार्य  सरकार  ने  15  1983  को  अधिसूचित  किए

 30
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 (a)  हस  समय  बोर्ड  के  अध्यक्ष  और  सदस्य  निम्नलिखित  हे  :

 Loot  श्री  एस०  डी०  सोमन  अध्यक्ष

 2.  आर०  डी०  चिकित्सा  जसलोक  सदस्य

 अस्पताल  और  अनुसंधान
 3.  एस०  एस»  सेवानिवृत्त  सदस्य

 कारखाना  परामर्श  सेवा  एवं  श्रम

 4,  डा०  ए०  केन्द्रीय  यांत्रिक  इंजीनियरी  सदस्य

 अनुसंधान
 5.  श्री  एम०  एस०  आर०  काम  कर  रहे  स॑यंत्रों  पदेन  सदस्य

 संबंधी  सुरक्षा  समीक्षा

 परमाणु  ऊर्जा  आयोग  नामों  की  सूची  मेंਂ  से  बोर्ड  के  अध्यक्ष  के  जिए  सिफारिश  करता  है  ।  इसके  आद
 आयोग  की  सिफारिश  पर  सरकार  विचार  करती  है  और  अंत  में  मंत्रिमंडल  की  नियुक्तियों  संभंधी  समिति  इसे

 अनुमोदित  करती  है  ।  बोर्ड  के  सदस्योਂ  के  संबंध  मेंਂ  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष  सरकार  के  अनुमोदन  के

 लिए  सिफारिश  करते  हैं  ।  उनकी  नियुक्ति  हस  क्षेत्र  मे ंउनकी  विशेषज्ञता  और  उनकी  व्यावसायिक  प्रतिष्ठा  के
 आधार  पर  की  जाती  हे  ।

 परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  को  रिपोर्ट  करता  है  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 से  स्वतंत्र  हे  ।  इसके  सदस्य  सुरक्षा  से  सम्बद  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  ख्याति  प्राप्त  व्यक्ति  हैं  ।  उनमें  से  तीन  सदस्य

 परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  कार्यकलापों  से  नहीं  जुड़े  हुए  हें  ।  इससे  बोर्ड  का  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  करना

 सुनिश्चित  होता  हे  ।

 परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  के  स्टाफ  में  40  वेज्ञानिक/अभियंता  हें  ।  हसका  अपना  प्रशासनिक
 ढाँचा  है  ।  यह  अपने  कार्य  विभिन्‍न  सलाहकार  समितियों  के  माध्यम  से  करता  है  जिसके  लिए  ज्षैक्षिक  संस्थानों
 और  परामर्शदाताओं  से  भी  विशेषज्ञता  प्राप्त  की  जाती  हे  ।

 पिह्टार  में  लन्‍द  पढ़े  ठक्योग

 3017.  श्री  राम  टहल  चोधारी  :  क्‍या  प्रधान  प्रेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बन्द  किये  गये  मध्यम  और  लघु  उद्योगों

 के  नाम  क्या

 उपर्युक्त  उद्योगों  में  वित्तीय  संस्थाओं  और  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  ने  कितनी  पूँजी  निवेश  की

 और

 इन  उचद्चोगों  को  खुलवाने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  मे  राज्य  मेत्री  पी०  जे०  :  से  देश  में  बैंकों  से  सहायता

 प्राप्त  रण्ण  औद्योगिक  एककों  के  आंकड़े  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  एकत्र  किये  जाते  हें  ।  नवीनतम  उपलब्ध

 आंकड़ों  के  दिसंबर  1५४४  के  अत  तक  ब्रिहार  में  गैर  क्षेत्र  में  33  रूण  एकक  और  खध्ठु  क्षेत्र  में

 15.670  रूग्ण  एकक  थे  ।  )।  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  उन  पर  बकाया  राशि  88.02  कराड़

 और  87.31  करोड़  रुपये  थी  ।  सरकार  ने  रूगण  ओद्योगिक  एककों  की  पुनस्थपना  के  लिए  कई  प्रयास  किये  हें

 जो  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये
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 a  a  नस  तनमन  मन-नन-नान  न  कम  कभभ  «3-०  आआ+भ>म

 ववर

 रूग्ण  औद्योगिक  एककों  की  पुनर्स्थापना  के  त्षिए  भारत  सरकार  के  प्रयास

 (1)  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानृन  अर्थात  औद्योगिक  कंपनी

 1985"  बनाया  हस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०

 नामक  एक  अर्धन्याययिक  निकाय  की  स्थापना  की  गयी  जिसका  उद्देश्य  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनियों

 की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  देखना  हे  जिसने  ।5  1987  से  कार्य  करना  शुरू  कर

 दिया  हे  ।

 (2)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारंभिक  अवस्था  में  ही  औद्योगिक  रण्णता

 को  रोकने  हेतु  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  ताकि  उचित  समय  पर  सुधारात्मक  उपाय

 किये  जा  सके  ।

 (3)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  दारा  जीव्य-क्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनः  स्थापना  पेकेज

 तैयार  करने  ह्वेतु  भी  बैंकों  को  निदेश  दिये  गये  दे  ।  बैंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रूग्ण  इकाइयों  को  पुनर्जीबित
 करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पेकेज  बनाते  हैं  ।

 (4)  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  ने  बैंकों  को  अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  जिनमें  उन  मापदण्डों  को

 बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  लघु  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्य-क्षम  राण  इकाइयों  की  पुनःस्थापना  हेतु
 पारतीय  रिजर्व  बैंक  से  बिना  पूछे  राह्मत  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे

 (5)  लघु  क्षेत्र  में लणणता  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  के  विचार  से
 मारत  सरकार  ने  एक  घन  योजनाਂ  शुरू  की  है  ।  इस  उदारीकृत  योजना  के  अंतर्गत  पुनःस्थापना  हेतु
 रूण्ण  ज्घु  एककी  को  उपलब्ध  प्रति  सष्टायता  की  अधिकतम  राशि  को  20.000/-  रू०  से  बढ़ाकर
 50.000/-  रू०  कर  दिया  गया  हे  ।

 (6)  कमजोर  एककों  के  लिए  एक  उत्पाद  कर  राद्बत  योजना  की  भी  घोषणा  की  गई  डे  ।  यह  योजना
 किसी  भी  ऐसे  एकक  के  लिए  लागू  होगी  जिसमें  किन्हीं  पाँच  लेखा  वर्षों  में उनका  अधिकतम  निवल  मुल्य
 सैचित  हानियों  के  कारण  50%  अथवा  हससे  अधिक  कम  डो  गया  हो  ।  उक्त  एकक  की

 आधुनिकीकरण  अथवा  दिशान्तरण  पैकेज  नामजद  वित्तीय  संस्थान  द्वारा  स्वीकृत  होना  चाहिए  ।  मात्र  एकक
 भ्याज  ऋण  का  पात्र  होगा  जिसके  लिए  3  वर्ष  की  राहत  अवधि  मिलेगी  और  इसे  7  वर्षों  के  भीतर  वाएस
 करना  होगा  जो  योजना  के  अनुमोदन  के  ब्लाद  3  वर्षों  के  लिए  वास्तविक  उत्पाद  भुगतान  का  50%  होगा  ।
 उत्पाद  ऋणਂ  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  कुल  राशि  पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण  की  कुल  लागत  से

 25%  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 (7)  अत्यन्त  छोटे  ओर  लघु  उद्योगों  के  लिए  शीर्ष  बेंक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  1990  में
 एक  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  की  गई  इस  बैंक  की  चुकता  पूंजी  250
 करोड़  रू

 मारतीय  लघु  उद्योग  विकास  ब्रैंक  जीव्य-क्षम  रूग्ण  लघु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  परस्पर  स्वीकार्य
 पुनर्स्थापना  पेकेज  तेयार  करने  के  लिए  प्राथमिक  उधारदाता  संस्थानों  एवं  प्रवर्तकोਂ  के  सहायतार्थ  विभिन्‍न  राज्यों
 में  पुनर्स्थापना  संबंधी  बेठकों  का  आयोजन  कर  रहा  है  ।  वर्ष  1990-91  के  14  केन्द्रों  में  23  बैठके
 आयोजित  की  गई  और  250  से  अधिक  एककों  के  मामलों  पर  विचार  किया  गया  ।  इन  बैठकोਂ  में  प्राथमिक
 उधारदाता  संस्थानों  एवं  उधार  लेने  वालों  की  प्रतिक्रियाएं  उत्साह्ृजनक  रही  हैं  ।

 32



 23  श्रावण  1913  लिखित  उत्तर

 जीव्य-क्षम  रूग्ण  एककों  के  पुनरुज्जीबन  हेतु  भारतीय  ज्घु  उद्योग  विकास  बेंक  दारा  एक  पृथक
 पुनस्थपना  पुनर्वित्तीयन  योजना  चलाई  जा  रही  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  बन्द  मिल्तों  को  पुनः  खोलना

 3018.  श्री  हन्द्रजीलत  गुप्ल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  बन्द  पड़े  उन  कुछ  जिनमें  बहुत  अधिक  पूंजी  निवेश
 किया  गया  को  खोलने  से  संबंधित  मामलों  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से

 अनुरोध  किया

 क्‍या  इन  मिलों  को  खोलने  के  संबंध  में  अनिवासी  भारतीयों  से  भी  कुछ  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हे  और  धनराशि  की  कमी  और  उचित  प्रत्रन्धन  के  कारण  बन्द

 पड़े  उद्योगों  का  ब्योरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  पश्चिम  बंगाता  सरकार  राज्य  मेंਂ
 रूग्ण  औद्योगिक  एककों  को  खोलने/पुनर्स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  समय-समय  पर  अनुरोध
 करती  रही  है  ।

 राज्य  में  रूर्ण  एककों  को  फिर  से  छझोलने  ढेतु  अनिवासी  भारतीयों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ
 बैंकरों  की  प्रथाओं  तथा  रीतियों  के  अनुसार  और  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  पर  लागू  सांविधिक  उपबंधों  के

 अनुकरण  में  बैंकों  से  सहायता  प्राप्त  रूू्ण  एककों  के  नाम  और  ब्योरे  बताना  संभत्र  नहीं  हे  ।  रूग्ण

 एककों  के  पुनर्जीवन  तथा  पुनस्‍्थापना  के  लिए  भारत  सरकार  की  एक  समान  नीति  रही  हे  ।  पुनर्जीवन  के  संबंध
 में  किये  गये  कुछ  महत्वप्र्ण  उपाय  संत्ग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 रूग्ण  औद्योगिक  एककों  की  पुनसुथापना  के  त्तिए  भारत  सरकार  के  प्रयास

 (1)  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात  औद्योगिक  कंपनी
 1985"  बनाया  है  ।  हस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०

 नामक  एक  अर्धन्यायिक  निकाय  की  स्थापना  की  गयी  जिसका  डद़देश्य  रूग्ण  भ्रौद्योगिक  कंपनियों
 की  समस्याओं  को  कारगर  हठंग  से  देखना  है  जिसने  is  !9४7  से  कार्य  करना  शुरू  कर
 दिया  हे  ।

 (2)  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारंभिक  अब्रस्था  में  ही  औद्योगिक  रूग्णता
 को  रोकने  हेतु  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  ताकि  उचित  समय  पर  सुधारात्मक  उपाय
 किये  जा  सके  ।

 (3)  भारतीय  रिज़वें  बैंक  द्वारा  जीव्य-क्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीबित  करने  के  लिए  पुनः  स्थापना  पैकेज

 तैयार  करने  हेतु  भी  बैंकों  को  निदेश  दिये  गये  हें  ।  बेंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रुग्ण  इकाइयों  को  पुनर्जीवित
 करने  के  ज्षिए  पुनःस्थापना  पेकेज  बनाते  हैं  ।

 उेउ
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 (4)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  को  अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  जिनमें  उन  मापदण्डों  को
 बताया  गया  हे  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  वाघु  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्य-क्षम  रुण्ण  इकाइयों  की  पुनःस्थापना  द्वेतु
 भारतीय  रिजर्व  बेंक  से  बिना  पृछे  ही  राहत  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे

 (5)  लघु  क्षेत्र  में  रग्णता  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  के  विचार  से
 भारत  सरकार  ने  एक  ध्रन  योजनाਂ  शुरू  की  हे  ।  इस  उदारीकृत  योजना  के  अंतर्गत  पुनःस्थाएना  हेतु
 रुग्ण  लघु  एककों  को  उपलब्ध  प्रति  एकक  सहायता  की  अधिकतम  राशि  को  20.000/-  रू०  से  बढ़ाकर
 50.000/-  रूु०  कर  दिया  गया  है  ।

 (6)  कमजोर  एककों  के  लिए  एक  उत्पाद  कर  राहत  योजना  की  भी  घोषणा  की  गई  है  ।  यह  योजना
 किसी  भी  ऐसे  एकक  के  लिए  लागू  होगी  जिसमें  किन्हीं  पांच  जेख्रा  वर्षों  में  उनका  अधिकतम  निवल  पम्रल्य
 संचित  हानियों  के  कारण  50%  अथवा  इससे  अधिक  कम  हो  गया  हो  ।  उक्त  एकक  की

 आधुनिकीकरण  अथवा  दिशान्तरण  पैकेज  नामजद  वित्तीय  संस्थान  द्वारा  स्वीकृत  होना  चाहिए  ।  मात्र  एकक
 ब्याज  मुक्त  ऋण  का  पात्र  होगा  जिसके  लिए  ३  वर्ष  की  राहत  अवधि  मिलेगी  और  इसे  7  वर्षों  के  भीतर  घापस
 करना  होगा  जो  योजना  के  अनुमोदन  के  बाद  3  वर्षों  के  लिए  वास्तविक  उत्पाद  भुगतान  का  50%  होगा  ।

 ऋणਂ  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  कुल  राशि  पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण  की  कुल  लागत  से
 25%  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 (7)  अत्यन्त  छोटे  और  जधु  उद्योगों  के  लिए  शीर्ष  बैंक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  1990  में

 एक  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  ब्रेंक  की  स्थापना  की  गई  इस  बैंक  की  चुकता  पूंजी  250

 करोड़  रू०  है  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेक  जीव्य-पक्षम  रूग्ण  जघु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  परस्पर  स्वीकार्य

 पुनर्स्थापना  पेकेज  तैयार  करने  के  लिए  प्राथमिक  उधारदाता  म॑स्थानों  एबं  प्रबर्तकों  के  सहायतार्थ  विभिन्न  राज्यों
 में  पुनर्स्थापना  संजंधी  बैठकों  का  आयोजन  कर  रहा  है  ।  वर्ष  1990-9)  के  14  केन्द्रों  में  23  बेठके
 आयोजित  की  गई  और  25॥  से  अधिक  एककों  के  मामछमों  पर  विचार  किया  गया  ।  इन  बैठकों  में  प्राथमिक

 उधारदाता  संस्थानों  एवं  उधार  लने  बातों  की  प्रतिक्रियाएं  उत्साहजनक  रही

 जीव्य-क्षम  रुणण  एककोंਂ  के  पुनरूज्जीबन  हेतु  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  द्वारा  पुनस्थपिना  के  लिए
 एक्र  पृथक  पुनवैत्तीयन  योजना  चलाई  जा  रही  है  ।

 हररणा  औद्योगिक  एकक

 3019.  श्री  भृवनेश्वर  प्रद्माद  मेहडता  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रुएणण  ओद्योगिक  एककों  के  कारण  सरकार  को  प्रतिवर्ष  कितना  घाटा  होता

 बन्द  पड़े  ओर  रुग्ण  एककों  की  समस्या  से  निपटने  के  छिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का
 दिचार

 छ  और

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उब
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  देश  में  बैंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त
 रुग्ण  औद्योगिक  एककोਂ  के  आंमड़े  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  द्वारा  एकत्र  किये  जाते  हैं  ।  भारतोय  रिजर्व  बैंक  की
 रिपोर्ट  के  1988  के  अत  तक  रूग्ण  ओद्योगिक  एककों  पर  कुक्त  5.528.30

 करोड़  रु०  की  राशि  का  बैंक  ऋ्रूण  बकाया  था  ।

 भारत  सरकार  ने  रूरण  औद्योगिक  एककों  को  फिर  से  खोलने  के  त्लिए  पहले  से  कई  प्रयास  किये
 हैं  ।  जिन्हें  संलगन  विवरण  में  दिया  गया

 तथा  रूग्ण  औद्योगिक  कंपनियों  की  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  औद्योगिक  तथा  वित्तीय

 पुनर्निर्माण  बोर्ड  की  स्थापना  की  गयी  है  ।  एक  मजबूत  पुनर्स्थापना  पैकेज  तेयार  करने  के  औद्योगिक  तथा
 वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  सभी  संभव  विकल्पों  पर  विचार  करता  है  ।  जिनमें  ऐसे  रूए्ण  एककों  का  अन्य
 कंपनियों  के  साथ  समामेलन/एकीकरण  भी  शामिल  हैं  ।

 विवरण

 रूग्ण  ओद्योगिक  एककों  की  पुनर्स्थापना  के  लिए  भारत॑  सरकार  के  प्रयाश्त

 (1)  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात  औद्योगिक  कंपनी
 1985"  बनाया  है  ।  इस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वित्तीय  बोर्ड  आई०  एफ०

 नामक  एक  अर्धन्याययिक  निकाय  की  स्थापना  की  गयी  जिसका  उद्देश्य  ररण  औद्योगिक  कंपनियों
 की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  देखना  हे  जिसने  15  1967  से  कार्य  करना  शुरू  कर
 दिया  है  ।

 (2)  भारतीय  रिज़र्द  ब्रेक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारंभिक  अवस्था  में  ही  औद्योगिक  रूग्णता
 को  रोकने  हेतु  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हें  ताकि  उचित  समय  पर  सुधारात्मक  उपाय
 किये  जा  सके  ।

 (3)  भारतीय  रिज़र्व  ब्रेंक  द्वारा  जीव्य-क्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पैकेज
 तैयार  करने  हेतु  भी  बैंकों  को  निदेश  दिये  गये  हैं  ।  बेंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रण  इकाइयों  को  पुनर्जीबित
 करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पेकेज  बनाते

 (4)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बेंकों  को  अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  जिनमें  उन  माण्दण्डों  को
 बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  लघु  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्य-क्षम  रूणण  इकाइयों  की  पुनःस्थापना  द्वेतु
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  बिना  पूछे  राष्ट्ट  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे  सकेंगे  ।

 (5)  लघु  क्षेत्र  मे ंलाणता  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  के  विचार  से

 भारत  सरकार  ने  एक  घन  योजनाਂ  शुरू  की  डे  ।  इस  उदारीकृत  योजना  के  अंतर्गत  पुन:स्थापना  हेतु
 रूग्ण  लघु  एककों  को  उपलब्ध  प्रति  एकक  सष्ठायता  की  अधिकतम  राशि  को  20.000/-  रू०  से  आढ़ाकर
 50,000/-  रू०  कर  दिया  गया  हे  ।

 (6)  कमजोर  एककों  के  लिए  एक  उत्पाद  कर  राहत  योजना  की  भी  घोषणा  की  गई  हे  ।  यह  योजना
 किसी  भी  ऐसे  एकक  के  ज़िए  लागू  होगी  जिसमें  किन्हीं  पांच  खेख्रा  वर्षों  मे ंउनका  अधिकतम  निवः  मुल्य
 संचित  हानियों  के  कारण  50%  अथवा  इससे  अधिक  कम  हो  गया  हो  ।  उक्त  एकक  की

 आधघुनिकीकरण  अथवा  दिशान्तरण  ऐऊँज  नामजद  वित्तीय  संस्थान  द्वारा  स्त्रीकृट  होना  चाहिए  ।  पात्र  एकक
 ब्याज  मुक्त  ऋण  का  पात्र  होगा  जिसके  लिए  3  वर्ष  की  राहत  अवधि  मिलेगी  और  इसे  7  वर्षों  के  भीतर  वापस

 करना  होगा  जो  योजना  के  अनुमोदन  के  बाद  3  वर्षों  के  लिए  वास्तविक  उत्पाद  भुगतान  का  50%

 जे
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 ऋणਂ  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  कुक्त  राशि  पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण  की  कुल  लागत  से

 25%  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 (7)  अत्यन्त  छोटे  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  शीर्ष  बैंक  के  रूप  में  काय॑  करने  के  लिए  1990  में

 एक  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  की  गई  इस  बेंक  की  चुकता  पूंजी  250
 करोड़  रू०  है  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  जीव्य-क्षम  रुग्ण  लघु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  परस्पर  स्वीकार्य

 पुनर्स्थापना  पैकेज  तेयार  करने  के  लिए  प्राथमिक  उधारदाता  संस्थानों  एबं  प्रवर्तकों  के  सहायतार्य  विभिन्‍न  राज्यों
 में  पुर्र्स्थापना  संबंधी  बैठकों  का  आयोजन  कर  रहा  है  ।  वर्ष  1990-91  के  14  केन्द्रों  में  23  बैठकें
 आयोजित  की  गई  और  250  से  अधिक  एककों  के  मामलों  पर  विचार  किया  गया  ।  इन  बैठकों  में  प्राथमिक
 उचधारदाता  संस्थानों  एवं  उधार  लेने  वालों  की  प्रतिक्रियाएं  उत्साहजनक  रही  हैं  ।

 जीव्य-क्षम  रूण्ण  एककों  के  पुनरूज्जीबन  ह्वेतु  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  द्वारा  एक  पृथक
 पुनर्स्थापना  पुनर्वित्तीयम  योजना  चलाई  जा  रही  है  ।

 गरीबी  क्री  रेसख्ता  से  नीचे  रह़ले  साले  परिवार

 3020.  श्री  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  व्कियान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दस  समय  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  परिवारों  की  राज्य/संघ  राज्य
 क्षेत्रवार  संख्या  कितनी

 उनके  स्तरਂ  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  है  अथवा  उठाने  का
 विचार  और

 इन  सभी  परिवारों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  में  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वर  कितना  समय
 लगेगा  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  क़ियान्वयन  मंत्रालय  क्रे  राज्य  मंत्री  एच»  आर»
 :  घरेलू  उपभोक्ता  व्यय  संबंधी  राष्टीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  43  थे  दौर  के  अंतिम  परिणामों

 के  आघार  पर  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  1987-88  में  प्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के
 परिवारों  की  संख्या  को  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया

 गरीब  परिवारों  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  कई  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जा  रहे
 हैं  ।  इनमें  आय  में  वृद्धि  तथा  रोजगार  सृजन  के  लिए  कार्यक्रम  शामिल  हैं  जैसाकि  एकीकृत  प्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  आर०  डी०  तथा  जवाहर  रोजगार  योजना  आर७  ।  साथ  ही  साथ  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  एन०  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  जिसमे  प्रारम्मिक  प्रोढ़
 ग्रामीण  ग्रामीण  जल  ग्रामीण  ग्रामीण  ग्रामीण  ग्रामीण

 घरेलू  खाना  पकाने  की  प्रामीण  स्वच्छता  तथा  सार्बजनिक  वितरण  प्रणाली  जैसे  संघटक
 शामिल  हे  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  विद्धित  किया  गया  थः  कि  बास्तव्र  में  गरीबी  का  उन्सृत्तन  कर
 दिया  जायेगा  अर्थात्‌  गरीबी  रेखत्रा  के  नीचे  के  लोगों  के  प्रतिशत  को  वर्ष  2000  तक  5  प्रतिशत  के  स्तर  तक  ला
 दिया  जायेगा  ।  ऐसे  लक्ष्यों  का  ग़ाज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-बार  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 36
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 नन्जजलननन  ली  ---+  *+_+  +  ५  +  --..  -.....

 विवेरण

 राज्यों  में  गरीओ_ी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  ग्रामीण  परिवारों  का  प्रतिशत  (1987-88)
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 ध्र्ड  प

 .

 राज्य  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के
 परिवारों  की  सं०

 आंध्र  प्रदेश  30.30

 असम  7.86

 मिहार  51.90

 गुजरात  9.39

 हरियाणा  2.11

 हिमाचल  प्रदेश  0.62

 जम्मू  व  कश्मीर  1.09

 कर्नाटक  18.53

 केरल  5.93

 मध्य  प्रदेश  32.78

 महाराष्ट  29.06

 उड़ीसा  24.50

 पंजाब  1.62

 राजस्थान  13.90

 तमिलनाहु  28.02

 उत्तर  प्रदेश  61.80

 पश्चिम  बंगाल  25.83

 छोटे  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र  1.66

 अश्ट्रिल  भारत
 34688
 346.88

 टिप्पणी  :  ।.  उपयुक्त  अनुमान  1973-74  की  कीमतों  पर  49.09  &०  प्रति  व्यक्त्ति  प्रतिमाह  की  गरीबी  रेखा

 की  आधार  मानकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  2400  केलोरी  आवश्यकता  के

 अनुरूप  तेयार  किए  जाते

 2.  वर्ष  1987-88  के  लिए  गरीबी  की  रेखा  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन
 निजी  खपत  डिफ्लैटर  का  प्रयोग  किया  गया  हे  ।

 3.  ये  परिकलन  घरेलू  उपभोक्ता  व्यय  संबंधी  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  आंकड़ों  के  43  वें  दौर  की

 प्रारूप  रिपोर्ट  पर  आधारित  है  नं७  372  उपभोक्ता  एन०  एस०  एस०  ओ७

 1990  से  संबंधित  चख्रौथे  पंचयार्षक  सर्वेक्षण  की  ।
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 4.  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाज़े  परिवारों  की  संख्या  का  संबंध  1  1988  जनसंख्या  की
 स्थिति  के  अनुसार  हे  ।

 5.  राज्यवार  गरीबी  के  आअनुपातों  का  अनुमान  उसी  पद्वति  का  प्रयोग  करते  हुए  लगाया  गया  है
 जैसाकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  टैयार  करते  रूमय  लगाया  गया  था  ।  तभी  से  गरीबी

 अनुमान  की  पद्वति  के  बारे  में  अनेक  मामले  उठाए  गए  है  और  इन  मामलों  पर  एक  विशेषज्ञ
 दल  ठढारा  विचार  किया  जा  रहा  इसके  अध्यक्ष  डा०  डी०  टी०  लककड़वाला  है  ।

 6.  यहां  पर  जो  अनुमान  प्रस्तुत  किए  गए  है  उनमेਂ  विशेषज्ञ  दल  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  संशोधन  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 टैमरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  का  आधुनिकीकरण

 3021,  श्री  वी७  श्रीनिवास  प्रग्चाद
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ल

 एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेश्नान  आफ  इण्डिया  लिमिटेडਂ  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  उठाये  गये

 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  एकक  के  पास  सशस्त्र  सेना  और  रक्षा  विभाग  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  विभिन्‍न

 किस्मों  के  विशेष  बूट  और  उपकरणों  की  मांग  को  पूरा  करने  की  क्षमता

 |
 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  इस  एकक  के  आधुनिकीकरण  को  स्वीकृति  देने  के  उद्देश्य  से योजना  आयोग  के  पास  कोई
 प्रस्ताव  भेजा  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  श्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के  :  सरकार  के  कहने  आई०  डी०  भी०

 आई०  ने  कम्पनी  हारा  तैयार  की  गई  पुनरुढ्धार  योजना  के  आधार  पर  टेफ्को  का  जैव्यता  अध्ययन  किया  है  ।
 आई०  डी०  थी०  आई०  ढारा  1991  मेंਂ  प्रस्तुत  रिपोर्ट  प्रक्रियाचीन  है  ।

 कारपोरेशन  सुरक्षा  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  विशेष  बूटोंਂ  तथा  जूतों  की  आपूर्ति  करने

 हेटु  सुसज्जित  है  ।

 नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 उत्पादन  और  प्रशिक्षण  केन्द्र

 3022,  श्री  पी७  सी  थामस्त  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृण  करेंगे

 क्‍या  केरल  में  ऐरणाकुलम  जिले  के  मुणखेतपुथ्रहा  में  लघु  उद्योग  योजना  के  अन्तर्गत  में  कार्यरत
 उत्पादन  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  जे+  नहीं  ।

 प्रश्न  डी  नहीं  उठता  ।
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 उत्सरी  बंगाल  में  उद्योग  रष्टित  जिले

 3023.  श्री  जिलेद  नाथ  क्या  प्रधान  मंश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  बंगाल  के  जिले  उद्योग  रह्ठित  जिल्लों  की  श्रेणी  मेंਂ  आते  और

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  हें  जबकि  इस  क्षेत्र  में  कोई  अड़ा  ओर  मध्यम

 उद्योग  नहीं  हे  ?

 उद्योग  मंतन्तलय  में  राज्य  मंत्री  पी  जेल  और  1979-80  की  जिला

 उद्योग  केन्द्र  कार्य  योजना  के  अनुसार  जिन  जिलों  में  कोई  बड़ा  अथवा  मझ्लौला  उद्योग  नहीं  उन्हें

 रहित  जिलाਂ  माना  जाता  हे  ।  उत्तरी  बंगाल  में  कूच  जलपाई  मालदा  और  दार्जिलिंग  को  उद्योग

 रहित  जिले  माना  गया  हे  ।  वर्ष  1989  से  1991  के  दौरान  उत्तरी  बंगाल  में  उद्योग  रह्षित  जिलों  को

 तीन  आशय  पत्र  और  दो  औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।

 झक्षम  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग

 3024,  श्ली  रामचन्द्र  क्या  प्रध्तान  मंत्री  यड  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  इलेक्ट्रॉनिक  उदयोगों/एककों  के  नाम  क्या  हैं  जो  निर्यात  ओर  घरेलू  मांग  भी  पूरी  करने  में
 सक्षम  और

 दहन  उदयोगों/एककों  को  दी  जाने  वाली  विशेष  केन्द्रीय  सड्ठायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 ठपमोक्‍ता  नियंत्रण  यंत्रीकण  तथा  औद्योगिक  संचार  तथा

 प्रसारण  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक  पुर्जें  तथा  कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  के  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  निर्यात
 तथा  घरेलू  बाजार  दोनों  के  लिये  व्यवह्ार्य  निर्यात  के  लिये  चुनी  गयी  विशिष्ट  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  की  सूची
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हे  ।

 आयात  निर्यात  नीति  में  इलेकटॉनिक  के  निर्यात  के  विकास  के  लिये  विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रोत्साहन

 दिए  गए  हैं  ।  विशिष्ट  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  सम्मेलनों  तथा  अन्य  संवर्धनात्मक  कार्यक्रमों  में
 भाग  लेने  के  लिये  सडायता  भी  प्रदान  की  जाती  है  ।  इलेक्टॉनिकी  विभाग  के  मानकीकरण  परीक्षण  तथा  गुणवत्ता
 नियंत्रण  निदेशालय  के  अंतर्गत  प्रयोगशालाओं  के  एक  नेटवर्क  के  माध्यम  से  अंतर्राष्ट्रीय  गुणवत्ता  मानक
 पत्र  प्राप्त  करने  में  सहायता  प्रदान  की  जाती  हे  ।

 विवरण

 निर्यात  की  संभावना  वाल्ती
 |  हल्तेकट्रॉनिक  बह्तुएं

 कम्प्यूटर  उपान्त  उपचह्कर  तथा  संबदध  वस्तुएं

 _.  वैयक्तिक  कम्प्यूटर्स  पी  सी/एक्स  पी  सी/ए

 -  .  मुद्रक
 -  .  फ़्लॉपी  डिस्क  ड्राइव
 —  .  मॉनीटर
 -  कुंजीपटल
 -  मदर  मेमोरी  मॉड़यूल्स

 ne  तू  और

 39



 वि  14  1991
 ह

 जारी

 संघटक  पुर्जें  तथा  सामग्रियां

 -  केपेसिटर
 -  रेजिस्टर
 -  सेमी-कंडक्टर  युक्तियां
 -  .  एकवर्णा  पिक्चर  ट्यूबें  का  आकार  36  से७  मी०  तथा  5]  से
 -  रंगीन  टी  वी  पिक्चर  ट्यूब
 -  विक्षेपक  संघटक-पुर्जे  तथा  रंगीन  टी  वी  के  अनुप्रयोगों  के
 -  टी  वी  ट्यूनर
 -  मुद्रित  परिषथ  ओर्ड
 -  चुम्मकीय  टेप  (श्रव्य/दृश्य)
 -  .  फएलॉपी  डिस्केट
 -  श्रव्य/दृश्य  टेप  हाउसिंग
 -  स्वियें
 --  पश्रव्य  टेप  डेक  मेकेनिज्म
 -  .  फेराइट
 -  स्थायी  चुम्बक
 -  टॉसफॉर्मर
 -  टेलिस्कोपिक  एरियत्त
 -  कॉपर  फ्लेड  लेमिनेट
 —  संकर  सुक्ष्म  परिषथ
 —  .  रजतित  अप्रक  प्लेटेंਂ
 -  कनेक्टर्स

 संचार  तथा  प्रसारण  वस्तुएं
 -  .  एनन्‍्टीना
 -  .  उपग्रह  संचार  उपस्कर
 -  .  टेलीफोन  उपकरण
 -  इलेक्ट्रॉनिक  निजी  स्वचालित  शास्रा  एक्सचेंज  पी  ए  थी  प्रणालियां
 -  .  स्वचालित
 -  2  एम  वी  प्राइमेटी  पी  सी  एम
 -  दुतरफा  संचार  उपस्कर
 -  टी  थी  प्रसारण  उपस्कर

 वस्तुएं
 -.  एकवबर्णा  तथा  रंगीन  टी  वी  सेट
 -  श्रव्य  प्रणात्रियां/श्रब्य  कैसेंट  रिकार्डर
 -  सार्वजनिक  संबोधन  प्रणालियां
 -  .  रेडियो  एम/ए  तथा  इसके  संयोजक
 -

 पड़ियां/दीवार  घड़ियां/इनके  मॉड्यूल
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 -  पूर्व  रिकॉर्डित  श्रव्य/दृश्य  केसेट

 कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  तथा  परामर्श  सेवायें

 .  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरण

 -  .  अबाधित  विद्युत  आपूर्ति
 -  दुग्ध  विश्लेषक
 —  .  दोलनदशी
 -  .  हलेक्टोचिकित्सकीय  उपस्कर
 —

 _  कार्यक्य  उपस्कर  _

 लघु  और  अतिलधु  उद्योगों  की  समस्याएं

 3025.  श्री  गोपीनाथ  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  लघु  और  छोटे  उद्योगों  की  समस्याओं  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  वित्तीय  समस्या  से  पैदा  हुआ  हे  और  अनेक  लघु  इकाइयां  बन्द  हो  गयी
 ओर

 यदि  तो  इस  मामतों  में  उठाये  गये  कदमों  का  क्‍या  ब्यौरा

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  अत्यन्त  छोटे  और  लघु
 उद्योगों  के  सामने  प्रायः  आने  वाली  समस्याओं  में  कच्चे  माल  और  कार्यशील  पूंजी  की  विशेषकर  बड़े
 एक्रकों  से  भुगतान  मिलने  में  विषणन  संबंधी  प्रबन्धकीय  प्रौद्योगिकी  का  पुराना
 बार-बार  बिजली  की  कटौती/टि्पिंग,  श्रमिकों  संबंधी  समस्याएं  इत्यादि  शामिल  हैं  ।  कुछ  लघु  औद्योगिक  एकक
 यह  शिकायत  करते  रहें  हें  कि  राज्य  वित्त  निगमों  और  ब्रेंकों  से  पर्याप्त  मात्रा  में  और  समय  पर  क्रुण  न  मिलने
 के  कारण  ऐसे  एकक  रूएण  हुए  हैं  और  इन्हें  बन्द  करना  पड़ा  हे  ।

 रूग्ण  एककों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  से  रूरण  णद्यु  त्रौद्योगिक  एककों
 की  परिभाषा  के  विशेष  संदर्भ  में  लघु  क्षेत्र  में  रूण  एककों  की  जीव्यता  प्रारम्भिक
 रूएणता  ओर  सम्भावित  जीव्यक्षम  रूरण  एककों  के  मामले  में  पुनर्स्थापना  पैकेज  के  कार्यान्वयन  हेंतु
 बैंकों/वित्तीय  सैस्थानों  से  मिलने  वाली  राहत  और  रियायतों  के  संबंध  में  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  द्वारा  सभी

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  करना  शामिल  है  ।

 भारत  सरकार  की  सलाद  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  जीव्यक्षम  रूण  लघु  एककों  को  पुनर्जीवित  करने
 के  लिए  पुनर्स्थापना  पैकेज  तैयार  करने  के  लिए  उद्योग  विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  सभी  राज्यों  में  राज्य
 स्तरीय  अन्तर-संस्थादात्मक  समितियां  गठित  की  हैं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  6-8-1901  को  अत्यन्त  छोटे  और  प्राम्य  उद्यमों  को  अढ़ावा  देने  और  सुदृढ
 बनाने  के  लिए  घोषित  नीति  संबंधी  उपायों  में  निम्नलिखित  उपायों  से  लघु  आऔद्योगिक  एककोंਂ  के  समक्ष  आने
 वाली  वित्तीय  समस्याओं  का  समाधान  होने  का  प्रस्ताव  हे  :--

 (1)  इक्विटी  सह्ठायता  (15  प्रतिशत  के  लिए  ।0  लाख  रू०  तक  की  परियोजनाओं  को  शामित्त
 करने  के  जिए  राष्टीय  इक्विटी  निधि  योजना  को  व्यापक  बनाने  का  निर्णय  भी  किया  गया  है  ।
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 सिंगल  बिंडों  क्रूण  योजना  को  भी  व्यापक  बनाया  गया  है  ।  इसमें  अब  20  लाख  रू०  तक  की

 परियोजनाएँ  भी  शामित्ग  होंगी  जिनमें  कार्यशील  पूंजी  मार्जिन  ।)  लाख  रू०  सिंगल  विंडो
 स्कीम  के  अन्तर्गत  मिश्रित  ऋ्रूण  जो  केवल  राज्य  वित्त  निगमों  और  दोहरे  कार्य  करने  वाले  राज्य

 लघु  उद्योग  विकास  निगम  के  माध्यम  से  उपलब्ध  अञ्र  वाणिज्यिक  बैंकों  के  माध्यम  से  भी
 उपलब्ध  होगा  ।  इससे  अनेक  ठद्यमियों  को  सुविधा  होगी  ।

 अल्पकालीन  ओर  दीर्घकालीन  दोनों  प्रकार  के  ऋण  की  कमी  लघु  क्षेत्र  के  समक्ष  आने  बाली  एक
 चिरस्थायी  समस्या  बनी  हुई  हे  ।  अब  से  विशिष्ट  लक्ष्य  समृहों  को  छोडकर  रियायती  और  सुलभ
 ऋ्रूण  पर  अधिक  जोर  नहीं  दिया  जाएगा  और  हस  क्षेत्र  के  जीव्यक्षम  संचालन  के  लिए  मानकीय
 आधार  पर  पर्याप्त  भ्रूण  की  उपलब्धता  और  इसकी  डिलीवरी  की  गुणवत्ता  दोनों  सुनिश्चिचत  करने
 के  लिए  प्रयास  किए  जाएंगे  ।  यह  देखने  के  लिए  एक  विशेष  मॉनीटरिंग  एजेंसी  बनाई  जाएगी  कि

 लघु  क्षेत्र  की  वास्तविक  क्रूण  आवश्यकताएँ  पूर्णतः  पूरी

 (3)  पूजी  बाजार  तक  उनकी  पहुंच  सुनिश्चित  करने  और  आधुनिकीकरण  और  प्रोद्योगिकी  उन्नयन  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  यद्द  निर्णय  किया  गया  हे  कि  लघु  उद्योग  मेंਂ  अन्य  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा

 इक्चविटी  भागीदारी  की  अनुमति  दी  जाए  बशर्ते  कि  यह  कुल  अशघारिता  के  24%  से  अधिक  न  हो  ।
 इससे  आनुषंगीकरण  और  उपसंविदा  को  अत्यधिक  प्रोत्साहन  मिलेगा  जिससे  रोजगार  के  अवसरों
 में  वृद्दि

 (4)  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  के  माध्यम  से  फेक्टर  सेवाओं  की  व्यवस्था  करके  लघु  उद्योगों  के

 भुगतानों  में  होने  वाली  देरी  की  समस्या  का  समाधान  करने  की  दिशा  में  एक  शुरूआत  की  गई  हे  ।
 ऐसी  सेवाओं  का  नेटवर्क  पूरे  देश  में  स्थापित  किया  जाएगा  और  यह  वाणिज्यिक  बैंकों  के  माध्यम
 से  कार्य  लघु  उद्योगों  के  बिलों  का  शीघ्र  धुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  उपयुक्त
 विधेयक  लाया  जाएगा  ।

 उद्योगों  के  लिए  उत्पादन  केन्द्र

 पे  १  जी

 3026.  श्री  सैयद  शाहब्युददीन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  ल्तिए  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  करने  संबंधी  योजना  के  अन्तर्गत  इस
 योजना  के  लागू  करने  से  अब  तक  क्‍या  उपलब्धि  हुई

 अब  तक  कितने  उत्पादन  केन्द्र  विकसित  किए  जा  चुके

 अब  तक  जिले-वार  कितने  औद्योगिक  एकक  स्थापित  किए  जा  चुके  और

 क्या  पुसने  पूर्णिया  जिसे  जिसे  अब  तीन  भागों  में  विभाजित  कर  दिया  गया  में  औद्योगिक

 एकक  स्थापित  किए  गए  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  करण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  व

 औद्योगिकीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सार  देश  में  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  1988
 में

 एव्
 योजना  की  घोषणा  की  ।  योजना  के  अधीन  70  विकास  केन्द्रों  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  से  6/
 विकास  केन्द्रों  के  स्थापना-स्थलों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  और  घोषणा  कर  दी  गई  है  ।  यह  योजना  आठवीं
 पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  क्रियान्वित  की  जायेगी  ।  ब्रिह्ठार  के  मामले  में  राज्य  को  6  विकास  केन्द्र  आजंटित
 किये  गये  जिनमें  से  5  विकास  केन्द्रों  के  स्थापना  स्थज़ों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  ।  चुने  गये  विकास
 केन्द्रों  में  स ेएक  जिला  पूर्णिया  में  हे  ।  जिहार  सरकार  ने  चुने  गये  विकास  केन्द्रों  में  स ेकिसी  भी
 विकास  केन्द्र  के  लिए  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  नहीं  ध्रेजी  है  ।
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 शीतागार

 लिखित  ठत्तर

 3027.  ह्ली  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  कया  प्रधान  मैत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  हस  समय  शीतागारों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 ग्रामीण  विकाध  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  उस्तमभाई  एच०  :  इस  समय  देश  में  2795
 शीतागार  शीतागारों  की  राज्यवार  संख्या  नीचे  दर्शायी  गई  है  :-

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  शीतागारों  की  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  55

 असम  3

 मिहार  222

 गुजरात  135

 हिमाचल  प्रदेश  14

 हरियाणा  148

 जम्मू  व  कश्मिर
 |  16

 केरल  107

 कनटिक  76

 महाराष्ट  231

 मध्य  प्रदेश  111

 उड़ीसा  47

 पंजाब  292

 राजस्यान  44

 तमिलनाहु  83

 त्रिपुरा
 3

 संघ  शासित  क्षेत्र  136

 उत्तर  प्रदेश  786

 पश्चिम  बंगाल  285

 नागालैण्ड

 योग  :  2795

 वर्ध  1990-91  के  त्िए  राजस्थान  का  योजना  परिव्यय

 3028.  झ्री  शिव  चरण  माथुर  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की
 क्रपा  करेंगे

 राजस्थान  सरकार  को  वर्ष  1990-91  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  योजना  परिष्यय
 कितना
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 (@) 1990-91 की  वार्षिक  योजना  में  राज्य  सरकार  का  अशदान  कितना

 उक्त  योजना  के  अंतर्गत  राज्य  सरकार  द्वांरा  विभिन्‍न  योजनाओं  पर  कितनी  घनराशि
 व्यय  की

 गई  हे

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  इस  परिष्यय  की  व्यय  नहीं  की  गई  राशि  को  राजस्थान  के
 वाणिज्यिक  बैंकों  मेਂ  जमा  करा  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  हे  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कियान्वयंन  मंत्रालय  के  हाज्य  मंत्री  एच०  आर०
 :  राजस्थान  की  वार्षिक  योजना  1990-91  के  लिए  स्वीकृत  आबंटन  956  करोड़

 रुपये

 आबंटन  राज्य  का  गओशदान  623.68  करोड़  रुपये

 राज्य  सरकार  से  रिपोर्ट  मिली  है  कि  वार्षिक  योजना  1990-91  पर  973.22  करोड़  रुपये  व्यय  किए
 गए  ।

 चूंकि  व्यय  योजना  परिव्यय  से  अधिक  हे  अतः  अप्रयुक्‍त  राशि  को  वाणिज्य  बैंक  में  जमा  करने  का
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (5)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वी०  एश०  एस०  वलियामाला  केरल  का  विस्तार

 029.  श्री  कोडडीकुनील  सुरेश
 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  त़िेंद्रम  के  नेदुमंगद  में  वलियामाला  के  अन्तरिक्ष  केन्द्र  एकक  का  विकास  अथवा
 विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 वी०  एस०  एस०  सी०  वलियामाला  एकक  का  निर्माण  कार्य  कब्ब  आरंभ  किया  गया  था  और  इसके
 कब्ब  तक  पूरा  द्वोने  व  काम  शुरू  करने  की  संभावना

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  ओर  अधिक  अंतरिक्ष  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ज्ञोक  शिकायल  तथा  पेंशन  सेत्राज्षय  शाज्य  मंत्री  मागरिट
 :  और  वलियामाला  में  मुख्यतः  प्रमोचक  राकेटों  के  विकास  से  संबंधित  सुविधाएं  विद्यमान

 है  और  विविध  प्रमोचक  राकेट  परियोजनाओं/कार्यक्रमों  की  जरुरतों  को  देखते  आवश्यकतानुसार  हनका
 विस्तार  किया  जाता  हे  ।

 वलियामाला  में  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  1982  में  भूमि  अर्जन  से  आरंभ  किया  गया
 था  ।  प्रमोचक  राकेट  संबंधी  परियोजनाओं  की  आवश्यकताओ ं'  को  पूरा  करने  के  लिए  विविध  सुविधाएं
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 आवश्यकतानुसार  क़मिक  रूप  में  स्थापित  की  गई  हैं  ।  संवर्धित  उपग्रष्ड  प्रमोचक्क  राकेट  (0०  एस७  एल०
 ओर  घ्ृवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०  के  विकास  से  संबंधित  क्रियाकज़ाप  पहले  से  ही
 वलियामाला  में  1983  से  किए  जा  हहे  हैं  ।

 और  इन्सैट  श्रेणी  के  उपग्रहों  को  छोड़ने  के  लिए  हाल  ही  में  स्वीकृत  प्रघुश्न  प्रमोचक  राकेट

 अर्थात्‌  भूतुल्यकालिक  उपग्रष्  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०  के  विकास  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  वलियामाला  में  विद्यमान  सुविधाओं  का  उपयुक्त  संवर्धन/पुनर्निर्माण  का
 कार्य  चल  रहा  हे  ।

 झोपाल  गैस  रिप्लाव  आसदी  पर  दूसरा  राष्ट्रीय  सम्मेत्तन

 3030.  श्ली  हन्नान  मोल्साह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  और  9  190!  को  नई  दिएली  में  गेस  रिसाव

 त्रासदी  और  इसके  परिणामਂ  पर  हुए  दूसरे  राष्ट्रीय  सम्मेठान  में  दिए  गए  ब्रकतव्य  और  पारित  किए  संकल्प  की
 ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सम्मेलन  में  मुख्य  मांगे  क्या  रखनी  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  है  अध्या  उठाने  का  विचार

 शस्ायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  चिन्ता

 (@)  और  प्रशन  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  स्थाद्य  निगम  और  केन्द्रीय  भाण्डागार  सिगम  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम्
 राहत

 3031.  श्री  सैफ़ुद्दीन  सौधरी  :  क्या  सर्थ्राद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबंध  मंडला  ने  अपने  और  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को
 अन्तरिम  राहत  का  भुगतान  कर  दिया

 क्‍या  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  कर्मचारियों  को  भी  अन्तरिम  राहत  का  भुगतान  कर  दिया  गया
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  करण

 खाद्य  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  :  और  भारतीय  खाद्य  निगम  और
 केन्द्रीय  भंडारण  निगम  दोनों  ने  समरद्ठ  श्जोर  समह  के  अपने  कर्मचारियों  को  तदर्थ  सुगतान  कर  दिया
 हे  ।  जब  तक  नये  वेतन  करार  को  अंतिम  रूप  नहीं  दे  दिया  जाता  है  तब  तक  उन्हें  श्ौद्योगिक  महंगाई  भत्ते  के
 पैटर्न  पर  अदायगी  की  जा  रही  हे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 केन्द्रीय  भंडारों  द्वारा  उपभोक्ताओं  से  अधिक  सूल्य  बरद्मूत  किये  जाने  के  संबंध  में
 ककाकातकतिਂ ।8  110  0  1  ६2  («|

 3032.  श्री  मदन  लाल  ख्ुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  घताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  भंडार  की  शाखत्राओं  द्वारा  उपयोग  में  लायी  जाने  वाली  मशीनों  से  उपभोकत्ताओं  को

 बिल  देते  समय  म॒दों  के  नाम  नहीं  दशाये  जाते  हैं  और  मृए्य  बसूत  करने  में  अनियमितता  और  कदाचार  की

 गुंजाइश  रहती

 यदि  तो  इसके  क्या  करण  हैं  और  उन  मशीनों  को  बदल  बेची  गयी  मदों  के  नाम  तथा
 लगाये  गये  मृल्य  को  दशने  बाजी  मशीनें  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  ओर

 केन्द्रीय  मंडारों  से  जारी  किये  जाने  वाले  मुद्रित  ब्रिलों  पर  अधिक  मूल्य  लगाये  जाने  के  बारे  में

 उपभोक्ताओं  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी

 लोक  शिकायल  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 :  से  एक  विवरण  संक्तरन  हे  ।

 विवरण

 उपभोक्ताओं  को  रसीदें  जारी  करने  के  लिए  केन्द्रीय  भण्डार  के  शाख्रा  स्टोरों  में  उपलब्ध  इल्लैक्टोनिक
 कैश  रजिस्टरेक्स  बेची  गई  मदों  के  नाम  नहीं  दर्शाती  हैं  ।  यह  बेची  गई  वस्तु  की  उसका

 यूनिट  संबंधित  मदों  का  कुल  बेची  गई  मदों  की  कुल  रसीद  संख्या  तथा  बिक्री
 तारीख  दर्शाती  हे  ।  रसीद  की  एक  प्रति  स्टोर  द्वारा  भावी  संदर्भ  यदि  कोई  के  लिए  रख्त्री  जाती  हे  ।

 उपभोक्ताओं  वसूली  गई  दरों  का  मौके  पर  सत्यापन  करने  के  स्टोरों  के  लिए  यह  अनिवार्य  है  कि
 वे  सभी  मदों  की  वर्तमान  दरें  प्रमुख  स्थान  पर  प्रदर्शित  करें  ।

 मदों  के  नाम  दशनि  बाली  मशीनें  लगाने  के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  है  ।  फिर  इन  मशीनों  को  केन्द्रीय
 भण्डार  की  सभी  शाखाओं  में  लगाया  जाना  अपेक्षित  विशिष्टियों  की  मशीनों  की  उपदाब्धता  तथा  आवश्यक
 निधियों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 पिछले  12  मास  अधिक  मूल्य  वसूल  करने  की  5  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  ।  शिकायतों  की  जांच  की
 गई  थी  तथा  3  मामलों  में  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्रवाई  की  गई

 मारूति  कारों  का  निर्यात

 3033.  श्रीम्रती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  वर्ष  1990-91  में  कितनी  कारें  निर्यात  की  :  और

 मारुति  उद्योग  ल्मिटेड  द्वारा  कारों  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  निर्यात  आय  हुई  और  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  ने  कुल  कितने  मूल्य  का  आयात  किया  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  पी०  के०  :  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  1990-91
 में  4908  वाहनों  का  निर्यात  किया  जिसमें  3187  3  सी०  सी०  216
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 ओमनी  तथा  1502  जिप्सी  शामिल

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  वर्ष  1990-91  में  अर्जित  की  गई  कुत्त  विदेशी  घुढ़ा  72.91  करोड़
 रपये  के  बराबर  थी  जिसमें  से  40.66  करोड़  रुपये  भारत  में  विदेशी  मुद्रा  से  बेचे  गए  मारुति  वाहनों  से  प्राप्त

 हुए  ।  इसके  विरूद्ध  मारुति  उद्योग  लि०  दारा  इसी  अवधि  में  आयात  किए  गए  उपकरणों  का  कुल  सी०  आई०
 एफ०  मूल्य  171.14  करोड़  रुपये

 भारतीय  राष्ट्रीय  फिकम  अभिलेखागार  द्वारा  निर्मित  फिकम  थियेटर

 3034.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  राष्टीय  फिल्म  अभिलेखागार  द्वारा  महाराष्ट  स्थित  पुणे  मेंਂ  निर्मित  फिल्म  थियेटर
 पिछले  छहष्ट  महीनों  से  उपयोग  में  ही  लाया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  थियेटर  का  उद्घाटन  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 हें/उठाने  का  प्रस्ताव

 हूथचना  ओर  प्रश्तारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  और  भारतीय
 राष्ट्रीय  फिल्म  संग्रहालय  के  लिये  पुणे  में  बनाया  जा  रहा  फिल्‍म  थियेटर  अभी  तक  बनकर  तेयार  नहीं  हुआ  हे  ।
 भारतीय  राष्टीय  फिल्म  संप्रह्ठालय  द्वारा  अभी  इसका  कब्जा  लिया  जाना  है  ।  पूर्ति  एवं  निपटान  महानिदेशालय  के
 माध्यम  से  आयात  तथा  प्राप्त  किये  जाने  वाला  प्रोजेक्टर  अभी  पहुंचा  नहीं  हे  ।  वातानुकूलन  सीटों  की
 व्यवस्था  आदि  से  संबंधित  कार्य  अंतिम  चरण  में  हे  ।  इस  मामले  पर  संबंधित  अधिकारियों  द्वारा  निरंतर  ध्यान
 दिया  जा  रहा

 समाखार-पत्रों  के  पंजीकरण  की  व्यवस्या  का  विकेन्द्रीकरण

 3035.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्न  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ः

 क्‍या  सरकार  का  समाचार-पत्रों  के  पैजीकरण  की  व्यवस्था  का  विकेन्द्रीकरण  करने  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 झूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री

 गिरिजा  जी

 हां  ।

 मद्रास  और  बम्बई  में  भारत  के  समाचारपत्रों  के
 पंजीयक  के  तीन  क्षेत्रीय  कार्यालय

 छोले  गये  हैं  ।  इन  कार्यालयों  को  जो  काम  सौंपे  गए  हैं  उनमें  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  हेतु  आयेदनों  पर  कार्यवाही

 करना  भी  एक

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 कीटनाशकोਂ  की  कमी

 3036.  श्री  राजनाथ  शोनकर  शासत्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  कीटनाशकों  की  कमी  रही  डे  :

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ाकर  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए

 इससे  कृषक  कहां  तक  प्रभावित  होते  और

 क्‍या  कीटनाशकों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  और  पेटो-रसायन

 एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  हे  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से  सरकार
 कीटनाशकों  के  उत्पादन  और  उपलब्धता  को  निरन्तर  मानीटर  कर  रही  है  और  कीटनाशकों  के  बढ़े  हुए  उत्पादन
 के  लिए  अतिरिक्त  लाइसेंस  कच्चे  माल  की  श्रेद्ठतर  आदि  जैसे  कदम  उठा  रही  हे  ।
 कीटनाशकों  की  यथासमय  और  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कृषि  और  सह्डकारिता  विभाग

 एज्यों/संघशासित  प्रशासनों  के  साथ  बैठकें  आयोजित  करता  हैं  ।  किसी  कीटनाशक  की  न्यूत  सप्लाई  की  स्थिति
 प्रें  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  संबंधित  निर्माताओं  को  उन  मददों  की  सेबंधित  राज्यों  को  सप्लाई  सुनिश्चित
 करने  की  सलाड  दी  जाती  हे  ।

 देश  में  पेट्रो-रसायन  एककों  की  स्थापना  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  ऐसे  प्रस्तावों  की
 तकनीकी  आर्थिक  आघार  पर  अनुशंसा  की  जाती  हे  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  शदस्य

 3037.  श्री  विजय  नवत्न  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  परम्परा  के  अनुसार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  50%  से  अधिक  सदस्य  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  के  अवकाश  प्राप्त  अधिकारी  होने

 यदि  तो  कया  वर्तमान  संघ  ज्ञोक  सेवा  आयोग  निकाय  में  50%  से  अधिक  सदस्य  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  के  अवकाश  प्राप्त  अधिकारी  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार  का  पुरानी  परम्परा  जारी  रखने  का  विचार

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट
 :  संविधान  के  अनुच्छेद  316(1)  के  परन्तुक  कें  अनुसार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  ह्गभा

 आधे  सदस्य  ऐसे  व्यक्सि  होंगे  जिन्होंने  अपनी  संबंधित  नियुक्तियों  की  तारीख  को  भारत  सरकार  अथवा  राज्य
 सरकार  के  अधीन  किसी  पद  पर  कम  से  कम  10  वर्ष  कार्य  किया  हो  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  सदस्यों  की  नियुक्ति  करते  समय  संविधान  के  इस  उपबंध  को  ध्यान  में
 रखा

 राज्यों  में  पदोन्नति  में  अनुस्मृच्तित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 3038.  श्री  अर्जुन  चरण  सझेटठी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  राज्य  सरकार  की  सेवाओं  में

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदोन्नति  संबंधी  खारक्षण  समाप्त  कर  दिया  हैः
 और
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 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हे  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 है  ?

 ज्ञोक  शिकायल  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मनन्‍त्री  मार्गरेट
 :  तथा  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  अन्तर्गत  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  पदोन्नति  में  आरक्षण  की  नीति  के  ब्यौरे  संबंधित  राज्य  सरकारों  हारा  केन्द्रीय  सरकार  के
 परामर्श/सहमति  के  ञिना  स्वयं  ही  निर्धारित  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  न  तो  इस  संबंध  में  कोई

 सूचना  एकत्र  करती  है  और  न  ही  इस  मामले  में  उसकी  कोई  भूमिका  हे  ।

 क्वीटनाशक  उत्पादकों  द्वारा  आय

 3039.  श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  25  प्रमुख  कीटनाशक  उत्पादकों  ने  मुल्य  और  मात्रा  सहित  वर्षवार  और
 कम्पनीवार  कुल  कितने  प्रतिशत  अवयवों  का  आयात

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  कम्पनियों  ने  कुल  कितना  शुद  जाभ  अर्जित

 क्‍या  आयात  की  मात्रा  निरन्तर  बढ़  रही  हे  और  यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  आयात  को
 रोकने  का  विचार  हे  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  आत्मनिर्भरता  के  लिए  क्‍या  कदम  उठायेਂ
 गये  और

 a)  इन  कंपनियों  का  संगत  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  कितना

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  (+)  से  मंत्रालय  के
 पास  आंकड़ें/जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हे  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इनको  एकत्र/संकलित  करने  में  लगने  वाला
 पमय  ओर  प्रयास  प्राप्त  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं

 केरल  में  शूतल  जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  हेतु  केन्द्रीय  सडायता

 3040.  प्रो०  के०  वी०  थामझ्त  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पेयजल  प्रयोजनार्थ

 मृूतल  जतल्ल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  लिए  केरल  जैसे  राज्यों  को  कितनी  केन्द्रीय  सष्ठायता
 दी  गई  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  केन्द्रीय  प्रायोजित
 त्वरित  प्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दी  गई  केन्द्रीय  सह्ठायता  को  राज्यो/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  द्वारा
 सघतही  जल  स्रोतों  पर  आधारित  तथा  भूगत  जल  संसाधनों  के  उपयोग  पर  आधारित  पेयजल  की  सप्लाई
 योजनाओं  के  लिए  इस्तेमाल  में  लाया  जाता  है  ।  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1991-
 92  हेतु  केरल  के  लिए  11.91  करोड़  रुपये  का  आबंटन  क्रिया  गया  डे  ।  केरल  राज्य  कुल  भूगत  जल  संसाधनों
 के  9.4  प्रतिशत  का  उपयोग  कर  रह्ज  हे  ।  प्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  भूगत  जज्ञ  के  उपयोग  के  लिए  अज्ञग  से
 सहायता  नहीं  दी  जाती  हे  ।

 वेज्ञानिक  तौर  से  जल  ख्रोतों  का  पता  लगाने  हेतु  उप-मिशन  के  तहत  सैटलाइट  इमेजिरिज  के

 जियोफिजिकल  तथा  जियोहाइडोलोजिकल  सर्वेक्षणों  के जरिए  जल  स्रोतों  का  पता  लगाने  हेतु  राज्यों/केन्द्र  शासित
 क्षेत्रों  को  सड्डायता  उपलब्ध  कराई  जाती  हे  ।  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  ने  केरल  के  पालघाट  जिले  के  148  समस्या
 वाले  गांवों  के  लिए  जल  स्रोतों  का  पता  लगाया  है  ।

 जल  संसाधन  मंत्रालय  द्वारा  राज्यों  को  भूगत  जल  निकास  हेतु  ड्विलिंग  मशीनों  तथा  सर्वेक्षण
 करने  के  उपकरणों  को  खरीदने  के  लिए  भूजल  संगठन  को  मजबूत  बनाने  हेतु  50:50  के  अशदान  के  आधार  पर
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 केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  है  न  कि  केवल  पेयजत्त  सप्लाई  के  लिए  ।  वर्ष  1990-91  में  इस  योजना
 के  अन्तर्गत  केरल  को  22.50  लाख  रुपये  की  धनराशि  दी  गई

 संयुक्त  राष्ट्र  माल  कोष  की  सद्ठायता  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  रिग  उपलब्ध  कराए  जाते  हें  ।

 मूजल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  त्लिए  केरल  को  तीन  रिंग  दिए  गए

 भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  के  त्िए  प्रारूप

 3041.  श्री  राम  बदन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  के  लिए  किये  जाने  वाले  उपायों  के  संबंध  में  राज्य
 सरकारों  को  एक  प्रारूप  भेजा  े

 यदि  तो  उक्त  प्रारूप  की  प्रसुख  विशेषताएं  क्‍या  और

 विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  उसके  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया  हे  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  जेंकट  :  भूमि  सुधारों  की

 सूचि  के  बारे  में  राज्यों  को  1989  में  एक  नोट  परिचालित  किया  गया

 उक्त  नोट  की  प्रमुख  विशेषताएं  ये  हैं  :-

 (1)  प्रत्येक  ग्रामीण  गरीब  के  लिए

 (2)  म॒कदमेंबाजी  में  फंसी  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  का

 (3)  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  आबंटित  की  गई  भूमि  के  कब्जे  के  बारे
 में

 (4)  वन-गांवों  के  निवासियों  को  स्थाई  ओर  पैतृक  अधिकार

 (5)  मोखिक  और  अनोपचारिक  काश्तकारों  और  बटाईदारों  को  न्याय

 (6)  अधिकतम  सीमा  कानूनों  का  अपवंचन  करने  हेतु  भूमि  के  किए  गए  बेनामी  और  फर्जी  लेनदेनों  का
 पता  ओर

 (7)  भूमि  के  भावी  आबंटन  में  महिलाओं  के  लिए  40%  आरक्षण  करना  ।

 कुछ  राज्यों  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  भूमि  सुधार  कार्यक्रम  को  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यान्वित
 करने  के  लिए  आवश्यक  कानूनी  और  प्रशासनिक  उपाय  किए

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हस  मामले  में  अनेक  उपाय  किए  हैं  जो  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  उत्तर  प्रदेश  जमींदारी  उन्मूलन  1950  में  संशोधन  करके  अनुसूचित
 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  अथवा  ग्रामीण  कारीगर  के  वास  भूमि
 अधिकारों  का  संरक्षण  ।

 (2)  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  से  संबंधित  मुकदमों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  भूमि
 न्‍्यायाधिकरण  के  गठन  का  प्रस्ताव  तैयार  करना  ।

 (3)  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  आबंटित  भूमि  के  कब्जे  की  सुपुर्दगी  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  राज्य  दारा  समय-समय  पर  विशेष  अभियान  चलाना  ।
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 (4)  कुछ  वन-गांवों  के  किसानों  को  स्थायी  पैतृक  अधिकार  दिए  गए

 (5)  अनौपचारिक  काश्तकारों  और  बटाईदारों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  रिकार्ड  में  लाने  तथा  भूमि  के
 बेनामी  ओर  फर्जी  ल्ेनदेनों  का-पता  लगाने  के  लिए  प्रशासनिक  प्रक्रियाओं  को  सुदृढ़
 बनाया  गया  हे  ।

 (6)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जिल्लाधीशों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  भविष्य  में  भूमि  तथा  आवास
 स्थलों  के  सभी  आबंटनों  में  पति  तथा  पत्नी  दोनों  के  नाम  शॉमिल  किए  जाने

 और

 (7)  ये  निर्देश  भी  जारी  किए  गए  हैं  कि  वृक्ष  पट्टा  के  आअंटन  में  महित्ना  लामार्थी  कुल  आबंटितियों  की
 40  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।

 उर्वरक  उद्योग  का  विस्तार

 3042.  श्री  हरि  किशोर  सिंड  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उर्वरक  उद्योग  में  गत  अनेक  वर्षों  से  कोई  विस्तार  कार्यक्रम  शुरू  नहीं  किया

 गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  दिशा  में  अब  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  क्‍या  ब्यौरा

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  हाज्य  मंत्री  चिन्ता  जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 सरकार  द्वारा  सार्वजनिक  और  सहकारी  क्षेत्र  में  शिनाख्त  की  गयी  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  निम्न

 प्रकार  हैं  :-

 (1)  नेशनल  फर्टेज़ाइजर्स  के  विजयपुर  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 (2)  इफको  के  आंवला  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 (3)  नाइटरोफोस्फेट  एकक  की  स्थापना  द्वारा  कृभकां  के  हजीरा  संयंत्र  का  विस्तार  ।

 (4)  मद्रास  फर्टिलाइजर्स  त्ि०  के  संयंत्र  का  पुनरूद्वार/विस्तार  ।

 (5)  अमोनिया/नाइट्रोफोस्फेट  संयंत्र  की  स्थापना  द्वारा  राष्टीय  केमिकल्स  एंड  फर्टिलाइजर्स  के  थल
 संयंत्र  का  विस्तार  ।

 (6)  फेक्ट  के  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  ।

 (7)  फेक्ट  हारा  उद्योगमंडल्त  में  तीन  पुराने  अमोनिया  संयंत्रों  के  प्रतिस्थापन  में  आधुनिक  १॥0  टन  प्रति

 दिन  अमोनिया  संयंत्र  की  स्थापना  करना  ।

 (8)  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  गोरखपुर  संयंत्र  को  उन्नत  करना  ।

 (9)  40  मेगावाट  केपटिव  पावर  संयंत्र  सहित  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  रामागुंडम  सैयंत्र

 का  पुनर्वास  ।

 (10)  फर्टिलाइजर  क्रारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  के  ताज़चर  संयंत्र  का  पुनर्वास  ।

 (11)  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  द्वारा  सिन्दरी  स्थित  संयंत्र  का  ऋआधुनिकीकरण  तथा  नए
 केपटिव  पावर  संयंत्र  की  स्थापना  ।
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 अम्श्रेंडकर  के  जन्म  दिवस  को  सरकारी  छुट्टी  घोषित  करना

 3043.  श्ली  कालका  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  से  कई  संगठनों  ने  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  के  जन्मदिवस  “4  अप्रेलਂ  को  सरकारी

 छुट्टी  घोषित  किए  जाने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट
 :  तथा  बी०  आर०  अम्श्रेढकर  के  जन्म  दिवस  पर  छुट्टी  किए  जाने  की  मांग  के  संबंध  में

 अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हें  ।  नीति  के  तौर  पर  महात्मा  गांधी  के  अतिरिक्त  किसी  भी  अन्य  राष्ट्रीय  नेता  के  जन्म

 दिवस  को  नियमित  छुट्टी  के  रूप  में  नहीं  मनाया  जा  रहा  हे  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मांग  को

 स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हो  पाया  हे  ।

 मरूशूमि  विकाह  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पशुओं  के  त्तिए  पेयजल

 2044.  श्री  गिरध्रारी  त्लाल  भार्गव  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  भताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पशुओं  के  विए  पेयजल  उपलब्ध  कराने  हेतु  विशेष
 धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  रेगिस्तान  में  उन  स्थानों  पर  नलकृप  लगाने  का  विचार  जढ़ां  सतह  पर  पानी
 उपलब्ध  नहीं

 क्या  राजस्थान  राज्य  सरकार  ने  सरकार  से  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  इन
 क्षेत्रों  में  नलकृूप  लगाने  के  लिए  धनराशि  आव्वैटित  करने  का  अनुरोध  किया

 क्‍या  सरकार  का  राज्य  सरकार  को  शीघातिशीघ्र  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का  विचार
 और

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 ग्रामीण  विकास  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  जी०  वेक्रट  :
 मरुूमूमि  विकास

 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पशुओं  के  लिए  प्रेयजला  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  त्रिशेष  घनराशि  का  प्रावधान  नहीं  हे  ।

 मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पशुओं  के  लिए  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराना  एक  अनुमेय
 गतिविधि  है  और  इसे  एक  वर्ष  के  लिए  अनुमोदित  आबंटन  में  से  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  इसके
 त्वरित  प्रामीण  जज्न  सफ्ताई  कार्यक्रम  के  श्रेतर्गत  मरूस्थली  जिलों  विकास  में  मनुष्यों  और

 पशुओं  के  लिए  स्वच्छ  पेयजल  हेतु  विशेष  प्रावधान  हे  ।

 केन्द्रीय  घू-जत  बोर्ड  मरूधूमि  व्रिकास  कार्यक्रम  जिलों  में  वहां  की  जंज  सप्लाई  की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  खोजी  नढाकूपों  का  निर्माण  कर  रहा  है  ।  केन्द्रीय  मू-जण  बोर्ड  भी
 राजस्थान  में  गांवों  मेਂ  जल  सप्लाई  के  लिए  वैज्ञानिक  तरीकों  से  जल्त  स्रोतों  का  पता  लगाने  में  राष्टीय  पेयजल
 मिशन  की  सहायता  कर  रहा  हे  और  इसने  चुरू  और  नागौर  जिलों  में  समस्थाप्रस्त  गांवों  को  शामिल
 कर  लिया  है  ।  मरूस्थल्ती  क्षेत्रों  में  त्वरित  ग्रामोण  जला  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  भी  पेयजल  डेतु  नलकूप
 लगाये  जा  सकते
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 मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  नजकृप  लगाने  को  एक  अनुमेय  गतिविधि  घोषित  करने  हेतु
 राजस्थान  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 तथा  राजस्थान  सरकार  को  यह  स्थष्ट  कर  दिया  गया  हे  कि  मरुस्थजी  क्षेत्रों  मे ंविकास  की
 निति  समन्वित  वाटरशेड  योजनाओं  पर  आधारित  होनी  चाड़िए  जिसका  उद्देश्य  वर्षा  के  पानी  का  संरक्षण  करने
 का  होना  चाहिए  ताकि  सीमित  भु-जत्त  संसाधनों  के  अनिश्च्रित  आरक्षित  भण्डार  के  दोहन  के  मुकाबले  भू-जल
 की  सम्पूर्ति  की  जा  सके  और  इसका  उद्देश्य  ऐसी  गतिविधियां  चलाने  का  भी  होना  चाहिए  जिनसे  सूखा  को

 पारिस्थितिक  संतुलन  को  झनाए  रखने  और  मरूस्थलीकरण  को  रोकने  में  सहायता  मिलती  हो  ।  इसके
 पेयजल  की  आवश्यकता  को  जड़े  पैमाने  पर  वित्तपोषित  त्वरित  ग्रामीण  जल्त  सप्लाई  कार्यक्रम  की

 मार्फतत  शुष्क  क्षेत्र  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अतर्गत  1991-92  के

 लिए  राजस्थान  को  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सामान्य  कार्यक्रम  हेतु  27.91  करोड़  रुपये
 और  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  13.०?  करोड़  रुपये  की  राशि  आबटित  की  गई  है  ।  राजस्थान  राज्य  को
 एक  अन्य  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  भू-जल  संगठन  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  भी  सहायता  दी  जा  रही
 है  और  1989-90  से  1990-91  के  दोरान  07  लाख  रूपये  उपलब्ध  कराये  गये

 फाश्रफोरिक  एसिड  का  आयात

 3045.  श्री  ह्ली०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा
 श्री  वो०  कृष्ण  राव  |

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1990  के  दोरान  फासफोरिक  एसिड  का  कुल  कितना  आयात  किया

 क्‍या  उर्वरकों  के  आयात  की  तुलना  में  फासफोरिक  एसिड  का  आयात  महंगा  सौदा
 और

 यदि  तो  हस  संबंध  में  इसका  आयात  बन्द  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का
 विचार  हे  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  वर्ष  1990-91  के  दोरान

 कुल  9.59  लाख  टन  फासफोरिक  एसिड  का  ज्ायात  किया  गया

 और  भारत  तेयार  उर्वरकों  के  रूप  में  डी  ए  पी  तथा  फासफोरिक  एसिड  एवं  अमोनिया  दोनों
 का  आयात  कर  रहा  हे  जो  स्वदेशी  रूप  से  दी  ए  पी  के  उत्पादन  के  लिए  मध्यवर्ती  हे  ।  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  के
 बहिंगमन  का  संबंध  स्थिति  अक्सर  काफी  अनिश्चित  होती  हे  और  स्थिति  समय-समय  पर  बदलती  है  जो
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विश्व  बाजार  की  घटनाओं  पर  निर्भर  करती  हे  ।  किसी  भी  विकल्प  के  लिए  सम्बद
 लाभ  अधिक  से  अधिक  सीमान्तरीय  ही  होता  है  ।  स्वदेशी  उद्योग  की  देश  में  विद्यमान  उर्वरक  की
 भण्डार  आवश्यकता  की  मात्रा  तथा  इसका  पत्तनों  पर  संचालन  क्षमता  तथा  प्रणाली  के  अन्य
 संभार-तेत्र  का  आयात  मिक्स  के  चयन  पर  प्रभाव  पड़ता

 झत्सर  प्रदेश  में  प्रति  व्यावित्त  आय

 3046.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
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 15  आगस्त  ।947  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति

 आय  कितनी

 199)  को  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  अन्य  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  की

 तुलना  में  कम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  आर»  :
 15  अगस्त  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्यवार  प्रति  व्यक्ति  आय  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं

 हें  ।

 तथा  वर्ष  1०४०-०0  में  राज्यों  की  प्रति  व्यवित्त  आय  का  तठुणनात्मक  ब्यौरा  विवरण  ।  में  दिया
 गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्षति  आय  कई  अन्य  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  की  तुलना
 में  कम

 आधार  संरचनात्मक  विकास  के  वाणिज्य  तथा  उद्योग  के  विकास  में
 अतर  होने  जैसे  बहुत  से  कारणों  की  बजह  से  राज्य-दर-राज्य  प्रति  व्यक्ति  आय  भिन्न-भिन्न
 होती  हे  ।

 राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विकास  योजनाएँ  कार्यान्वित
 कर  रहा  है  ।  इन  योजनाओं  में  आघार  प्रामीण  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य
 इत्यादि  के विकास  के  लिए  तथा  सीधे  रोजगार  सृजन  तथा  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 निवेश/परिव्यय  शामिल  हैं  ।

 विवरण  1

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षोत्र

 संख्या  1989-90

 रख
 1.  आंध्र  प्रदेश  ३3364
 2.  अरूणाचल  प्रदेश  4176
 3.  असम  3178
 4  बिहार  212
 5.  गोवा  6939
 6.  गुजरात  5404
 7.  इरियाणा  है  6265
 8...  हिमाचल  प्रदेश  4005
 9,

 जम्मू
 व  कश्मीर  उपलब्ध  नहीं

 10.  कनीटक  4075
 ll.  केरल  3389
 12.  मध्य  प्रदेश*  2878
 13.  महाराष्ट  6184
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 _  समाप्त

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 संख्या  1989-90

 14.  मणिपुर  3502
 15.  मेघालय  325]
 16.  मिजोरम  उपलब्ध  नहीं
 17.  नागालैंड  उपलब्ध  नहीं
 18.  उड़ीसा  ३3066
 19.  पंजाब  7081
 20.  राजस्थान  3595
 21.  सिक्किम  4396
 22.  तमिलनाडु  3894
 23.  त्रिपुरा  उपलब्ध  नहीं
 24.  उत्तर  प्रदेश  3072
 25.  पश्चिम  बंगाल  3963
 26...  दिल्‍ली  उपलब्ध  नहीं
 27.  पांडिचेरी  5637

 अखिल  भारत  4252

 क्यू
 :

 तुरंत  अनुमान
 खलोत  :  राज्य  अनुमानों  के  लिए  संबंधित  राज्यों  के  आर्थिक  तथा  सांख्यिकीय  निदेशालय  तथा  अखिल  भारतीय

 प्रति  व्यक्ति  एन  एन  पी  के  लिए  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  ।
 *

 पुरानी  (1970-71)  भ्रृंखला  पर  आधारित  ।

 महाराष्ट्र  मेंਂ  जलापूर्ति  योजना  के  लिए  विश्व  बोेंक  का  ऋण

 3047,  प्रो०  राम  कापचे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विश्व  बैंक  महाराष्ट्र  के  थाने  जिले  सहित  10  जिलों  में  651  समस्या  प्रस्त  गांवों  की

 जलापूर्ति  योजना  को  आंशिक  रूप  से  घन  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  परियोजना  से  जिले-वार  कितने  गांव  लाभान्वित

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उल्समभसाई  एच०  :  तथा  जी  हां  ।

 महाराष्ट्र  प्रमाण  जल  सप्लाई  एवं  पर्यावरण  स्वच्छता  परियोजना  के  लिये  कुल  140.7  मिलियन  अमेरीकी  डॉलर
 का  परिव्यय  रखा  गया  हे  जिसमें  अन्तर्राष्टीय  विकास  एजेंसी  से  प्राप्त  109.9  मिलियन  अमेरीकी  डॉलर  की
 सहायता  शामिल  होगी  ।  ग्रामीण  जल  सप्लाई  घटक  के  तहत  1100  गांवों  की  अनुमानत  :  6,55,000  जनसंख्या
 को  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधायें  मुद्देया  कर  दिये  जाने  की  प्रत्याशा  हे  ।

 प्रामीण  जल  सप्लाई  घटक  के  तहत  परियोजना  के  पहले  चरण  में  10  जिलों  में  225  गांवों  को

 शामिल  करने  वाली  पादह्वपों  द्वारा  जल  सप्लाई  की  75  बड़ी  क्षेत्रीय  योजनाओं  तथा  45  गांवों  को  शामिल  करने

 वाली  170  अलग-अलग  प्राम  जल  सप्लाई  योजनाओं  का  कार्य  शुरू  किया  जिनका  ब्योरा

 निम्न  प्रकार  है  :-

 55



 लिखित  उत्तर  14  1991

 पहले  चरण  में  जहा  सप्णाई  के  अंतर्गत  शामिल  किये  जाने  वात्े
 गांवों  की

 पाद्यपों  द्वारा  जल  सप्लाई  अत़्ग-अलग  ग्राम  जल

 जिला  की  बडी  योजनाएं  सप्लाई  की  योजनाएँ

 अष्मदनगर  4  9

 औरंगाबाद  ।2  ।

 औीड  34  10

 बुलधघाना  24  ।

 लातूर  20  11

 पुणे  3]  6

 सांगली  20  ]

 सातारा  12  6

 ठाणे  65  शून्य

 सन्द्रपुर  ]  शुन्य

 योग  225  45

 दूसरे  चरण  में  उपरोक्त  ।0  जिलों  में  57  क्षेत्रीय  योजनाओं  (  कस्बे  तथा  130  अलग-अलग
 प्राम  जता  सप्लाई  की  योजनाओं  को  शामिल  किया  जायेगा  ।

 ओऔषध्य  उत्पादकों  का  लाभ

 3049.  श्री  जे०  चोत्रका  राव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  उत्पादित  औषधों  को  उनके  म्रृल्य  और  छाभ  निर्धारण  के  लिए  विभिन्‍न  श्रेणियों  में
 विभाजित  किया  गया  और

 यदि  तो  उन  ओऔपधों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  शामिल  किया  गया  है  और
 उसके  लिए  कितना  लाम  लेने  की  स्वीकृति  की  गई

 रसायन  और  उत्ररक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  हां  ।

 भारत  में  विनिर्मित  मृ्य  नियंत्रित  औपशें  वर्गीकृत  की  गई  हैं  और  समय-समय  पर  संशोधित
 1987  की  अनुसर्चा  । और  अनुसूची  ॥  में  शामिल  की  गयी  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  हें  ।

 प्रपुंज  औषधों  पर  दाप-सीमा  की  1987  के  खण्ड  3(2)  के  अनुसार  अनुमति  दी
 जाती  हैं  ।

 मैसर्य  अमरोहा  से  गैस  रिसाव

 3050.  श्री  चेतन  पी०७  एस»  चोड़ान  :  क्‍या  प्रश्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि
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 क्‍या  मेैसर्स  इनसिए्को  को  मद्रास  और  हेदराआद  में  रसायन  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 लाइसेंस  दिये  गये

 यदि  तो  इस  कंपनी  द्वारा  किस  प्रकार  के  रसायनों  का  निर्माण  क्रिया  गया  जा
 हा

 क्या  मेसर्स  मुरादाबाद  में  गैस  रिसाव  की  अक्सर  होने  वाली  घटनाओं  की
 जानंकारी  सरकार  के  पास  और

 यदि  तो  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम
 उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  हे  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक्त  मंत्रात्य  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उद्योगों  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार

 3051.  श्री  अवतार  सिंह  भड़ाना  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  के  पास  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  गये  विभिन्‍न  उद्योगों  में  स्थानीय  लोगों  को
 रोजगार  कराने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  के०  :  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की

 अईकुशल  तथा  अकुशल  एबं  कामगारोा/कऊर्मचारियों  की  नियुक्ति  राष्ट्रीय
 रोजगार  सेवा  के  माध्यम  से  करने  की  सलाह  दी  गई  हे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जिजली  पैदा  करने  की  नई  प्रक्रिया

 3052  श्री  तेज  नारायण  सिंह
 श्री  देवन्द्र  पसाद  यादव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भी  राम  टह़ल  चोधरी

 क्‍या  भाभा  एटामिक  रिसर्च  सेंटर  ने  कोयले  की  उतनी  ही  मात्रा  से  50%  अधिक  बिजली  पैदा
 करने  की  एक  नयी  प्रक्रिया  विकसित  की  हे  जोकि  शीघ्र  ही  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उपयोग  के

 लिए

 यदि  तो  कब  तक  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  भारत  विश्व  में  ऐसा  पहला  देश  हे  जिसने  इस  तकनीक  को  विकसित  किया

 हे  ?
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 कामिक  ,  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट  :
 से  नहीं  ।  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ने  कोयले  से  50%  क्षमता  तक  बिजली  का  उत्पादन  करने  के
 वास्ते  कोई  नई  प्रक्रिया  विकसित  नहीं  की  यद्यपि  रूस  तथा  भारत  हेवी  इलेक्टिकल  लिमिटेड  के  सहयोग  से
 कुछ  वर्षों  तक  चुम्भ्रकीय  द्रवगतिकी  प्रक्निया  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  अभी  तक  विश्व  में  कोई  भी  देश
 चुम्बकीय  द्रवगतिकी  प्रक्रिया  या  अन्य  किसी  प्रक़िया  के  ढारा  कोयले  से  50%  क्षमता  तक  बिजली  का  उत्पादन
 करने  में  सफलता  डाासित  नहीं  कर  पाया  हे  ।

 पेट्रो-रसायम  के  उपोसल्याद  संल्लंधी  उद्योग

 3053  जल  मुरूत्त  इस्लाम  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  उन  उद्योगों  का  पता  लगा  लिया  हे  जो  असम  में  बोगाई  गांव  पेटो-रसायन
 परिसर  के  उपोत्पाद  पर  आधारित  हो  सकते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 कया  सरकार  ने  गोपालपाड़ा  और  घुवरी  जिलों  में  ऐसे  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  भी  कदम
 ठठाये  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रक्मायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से  मे०  बी  आर
 पी  एल  के  पेट्ो-रसायन  काम्पलैक्स  से  उत्पादों  का  उपयोग  करने  वाले  अनेक  उद्योग  स्थापित  किए  जा  रहे

 हसमें  निम्न  शामिल  हैं  :--

 1...  ग्रीमीपीएल  द्वारा  सप्लाई  किए  जाने  वाले  प्रतिवर्ष  65000  मीटिक  टन  भारी  ऐरोमिटिक  एक्सट्रेक्ट
 का  उपयोग  करके  पेटो  नेफथालीन  के  विनिर्माण  के  लिए  मे०  डालमिया  ईडस्टीज  लि०  द्वारा
 स्थापित  किया  जाने  वाला  एक  हाऊन  स्टीम  उद्योग  ।  उक्त  उद्योग  को  बोगाईगांव  रिफाइनरी
 एण्ड  पेटो  केमिकल्स  लि०  के  पीछे  डीआईसी  में  एक  स्थल  पर  स्थापित  किया
 जाना

 2...  ब्रीआरपीएल  द्वारा  सप्लाई  किए  जाने  वाले  डिएमटी  पर  आधारित  प्रतिषर्ष  15.000  टन

 पॉलिएस्टर  फिलामेंट  यार्न  का  निर्माण  करने  के  लिए  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजमा

 मंगलडोई  में  स्थापित  की  जा  रही

 3...  यार्न/कपड़े  के  निर्माण  हेतु  असम  में  3  पीएसएफ  कताई  एककों  और  एक  कताई  एवं  कम्पोजिट
 मित्न  को  बीआरपीएल  द्वारा  पॉलिस्टर  स्टेपल  फायबर  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  ।  उपर्युक्त  मिलें

 जागी  बिजनी  ओर  टिह  में  स्थित  हैं  ।

 4...  मोहटामारी  में  एक  और  कताई  एकक  जो  पहले  गोलपाड़ा  जिले  में  था  लेकिन  बोगाईगांव  नामक
 नया  जिला  बना  दिए  जाने  के  आद  अब  बोगाईगांव  में  है  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ओर  यह  भी

 बीआरपीएल  फाइबर  का  प्रयोग  करेगा  ।

 चीनी  की  आपूर्ति  के  लिए  अत्लग  राशन  कार्ड

 3052  श्री  ताराचन्स  छान्डेतवाल  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केंद्रीय  सरकार  का  विचार  उन  लोगों  को  अलग  राशन  कार्ड  जारी  करने  का  है  जो  ठचित  दर
 की  दुकानों  से  केवल  चीनी  खरीदते
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उचित  दर  की  दुकानों  पर  घटिया  दर्जे  के  चावल  और  गेहूँ  उपलब्ध  होने  के  कारण  आम
 आदमी  इन  दुकानों  से  ये  मर्दें  खरीदने  के  इच्छुक  नहीं  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तथा  भारतीय  स्तराद्य  निगम  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को उचित  औसत
 गुणता  का  चावल  और  गेहूँ  जारी  करता  हे  जो  उचित  दर  की  दुकानों  के  जरिए  इन  वस्तुओं  के  आगे  वितरण
 करने  की  व्यवस्था  करते  हैं  ।  उचित  दर  की  दुकानों  के  जरिए  जनता  द्वारा  सामान्यतया  चावल  और  गेह्ूं  की  140
 लाख  मी०  टन  की  बढ़ी  मात्रा  प्रतिवर्ष  उठाई  जाती  है  ।  केंद्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  निगरानी  को  और  कड़ा  ताकि  यह  सृनिश्चित  किया  जा  सके  कि
 सभी  उपभोक्ताओं  को  उपयुक्‍त  गुणता  का  चावल  और  गेहूँ  मिले  ।

 राजकोट  और  अहमदाबाद  का  अन्य  केन्द्रों  से  माइक्रोवेव  सम्पर्क

 3055.  झ्ली  छीतूसाई  गामित  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  राजकोट  और  अहमदाबाद  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  को  देश  के  अन्य
 रिसे  केन्द्रों  के  साथ  माइक्रोवेब  से  जोड़ने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  पेश  किया

 यदि  तो  तत्संभ्ंधी  ब्योरा  क्या  हे  ओर  हस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस  संबंध  में  क्‍या  कदम  उठाये  जा  हहे

 झृूचमा  और  प्रश्मार॒ण  मंत्रालय  में  राउ्य  मंश्री  गिरिजा  :  गुजरात  सरकार
 से  ऐसे  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमेਂ  क्षेत्रीय  सेवा  कार्यक्रम  रिले  करने  के  लिये  राजकोट  के  दूरदशो  अंतरिक्ष
 खण्ड  में  सुविधाओं  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  के  कार्यकाल  अर्थात  1993-95  में  पूरा  करमे  की
 योजना  बनाई  गई  लेकिन  अब  इस  सेवा  को  इससे  पहले  ही  शुरू  करने  की  व्यवस्था  कर
 लौ  गई

 णिष्टार  में  कुछ  उद्योगों  की  स्थापना

 3056.  झ्ली  रामहारण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  बिहार  में  कुछ  उद्योगों  की  स्थापना  करने  की  कोई

 योजना  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्‍या  कदम  उठाए  गए
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  तथापि  नई  औद्योगिक  नीति  के  सुरक्षा  तथा  सामरिक  महत्व  की
 संस्थाओं  इत्यादि  से  संबंधित  उद्योगों  की  एक  छोटी  सूची  के  अलावा  सभी  परियोजनाओं  के  लिए  औद्योगिक
 लाइसेंसीकरण  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  इस  नीति  में  यह  उल्लेख  हे  कि  विशेषरूप  से  ग्रामीण  एवं  पिछड़े
 क्षेत्रों  मे ंउद्योग  के  छितराव  को  बढ़ावा  देने  और  शहरों  में  भीड़  भाड़  कम  करने  के  लिए  उपयुक्त  प्रोत्साहन  तथा

 मूल  संरचनात्मक  विकास  में  निवेश  की  डिजाइन  का  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 महाराष्ट्र  को  आअंटित  मुख्य  मदों  की  मात्रा

 3057.  श्ली  अएणा  जोशी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  महाराष्ट  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाल्ली  के  अंतर्गत  मुख्य  मदों  की
 कितनी-कितनी  मात्रा  का  आबंटन  किया

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  वास्तथिक  रूप  से  प्रत्येक  मद  की  कितनी-कितनी  मात्रा  जारी
 की

 वर्ष  1990-91  क  दौरान  प्रत्येक  राज्य  दारा  वास्तविक  रूप  से  कितनी  मात्रा  उठाई

 क्‍या  न  उठाई  गई  शेष  यदि  कोई  वर्ष  1991-92  के  लिए  उपलब्ध  हे
 ओर

 )  महाराष्ट्र  को  वर्ष  1991-92  के  लिए  कितनी  मात्रा  आबंटित  की

 नागदिक  पूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरणा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीस  :
 से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरण  करने  हेतु  1990-91  में  महाराष्ट्र  सरकार  को

 आबंटित  और  उसके  दारा  उठाई  गई  लेवी  आयातित  खाद्य  तेल  और  मिट॒टी  के  तेत्त  की
 मात्रा  निम्नवत  हे  :--

 मौ०  टन

 वस्तु  आशंटित  उठाई  गई  मात्रा

 (1990-91)  (1990-91)

 चावल  559  543

 गेहूँ  1200  1131
 लेबी  चीनी  368  .

 आयातित  खाद्य  तेल  120  107
 मिट्टी  का  तेल  1481  1494

 *  लेवी  चीनी  की  आमतौर  पर  लगभग  शत-प्रतिशत  मात्रा  उठा  ली  जाती

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  आबंटनों  को  न  उठाई  गई  मात्रा  माह  के  अंत  में  ष्यपगत  हो  जाती
 है  ।  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के  अनुरोध  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  न  उठाए  गए
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 का  पुनर्वेधीकरण  किया  जा  सकता  है  अथवा  उसकी  बेघता  की  अवधि  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।
 मिट्टी  के  तेल  के  मामले  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  हे  ।

 (5)  1991-92  के  पहले  पांच  महद्ठीनों  1991)  में  महाराष्ट्र  को  उपर्युक्त  मदों  को
 आबंटित  मात्रा  निम्नवत  हे  :--

 मी०  टन

 तु
 आबंटित  (1991-92)

 चावल  232

 गेहूँ  585
 लेवी  चीनी  150
 आयातित  खाद्य  तेल  0.6

 मिट्टी  का  तेल  587

 तिरूअनन्तपुरम  दूरदर्शन  केन्द्र  से  मलयालम  भाषा  के  कार्यक्रम

 3058.  श्री  वी०  एस  विजयराध्यवन  :  कया  झूचना  ओर  प्रस्तारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तिरूअनन्तपुरम  दूरदर्शन  केन्द्र  से  प्रसारित  होने  बाले  मलयालम  कार्यक्रम  केरल  के  सभी

 जिलों  में  दिखायी  देते

 यदि  तो  ये  कार्यक्रम  किन-किन  जिलों  मेंਂ  नहीं  दिखायी  देते  और

 इन  जिलों  मलयालम  कार्यक्रम  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे

 हें  ?

 झूचमा  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरजा  और

 नहीं  ।  ये  वायनाड  तथा  कसारगोड  जिलों  के  किसी  भी  माग  में  उपलब्ध  नहीं

 हें  ।

 कोझ्षीकोड  में  मौजूदा  अल्पशक्ति  (100  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति  (10

 कि०  दृरदर्शन  टॉसमीटर  लगाया  जा  रहा  है  ।  हस  परियोजना  के  चालू  हो  जाने  से  वायनाड  और  कन्तूर

 जिलों  के  कुछ  भागों  में  तिरूअनन्तपुरम  दूरदर्शन  के  मलयालम  क्रार्यक्रम  देखे  जा  इससे

 कसारगोड  जिले  कोझ्लीकोड  से  दूर  होने  के  कारण  लाम  नहीं  होगा  ।  राज्य  के  कवर  न  हुए  भागों  में

 प्रादेशिक  सेवा  का  और  कवरेज  इस  प्रयोजिन  के  लिए  साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 हे  ।

 घेमीकंडक्टर  काम्प्लेक्स  लिमिटेड  में  आग  कगना

 3059.  श्री  पृथ्वीराज  ढी०  चव्छाण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेमी  कंडक्टर  काम्प्लेक्स  मोहाली  में  लगी  आग  से  आई०  सी०  बनाने  की  सुविधा

 पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई
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 क्‍या  हस  आग  लगने  के  कारणों  का  पता  लगा  लिया  गया  यदि  हां  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  लापरवाही  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  का  पता  लगा  लिया  गया  और

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  उसका  श्यौरा  क्या
 है  ?

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंश्रालय  में  राज्य  मंस्री  लागशिट  :
 सेमीकण्डक्टर  काम्प्तेक्स  लि०  सी  साहिभजादा  अजीत  सिंह  पंजाब  में  1989

 में  लगी  आग  के  कारण  एल  एस  आई/वी  एल  एस  आई  चिपों  के  विनिर्माण  और  साथ  ही  प्रक्रिया  अनुसंधान
 तथा  विकास  की  नष्ट  हो  गई  कम्प्यूटर  साधित  डिजाइन  ओर  माहयूलों  तथा  उप-प्रणाक्षियों  की

 सुविधाओं  का  आंश  सुरक्षित
 और  आग  लगते  के  कारणों  तथा  संबंधित  मामलों  की  जांच  करने  के  किए  एक  जांच  समिति

 गठित  की  गई  थी  ।  समिति  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  आग  लगने  के  कारणों  के  बारे  मेंਂ  किसी  ष्यक्ति  को  या
 व्यक्तियों  के  किसी  समृषह्ठ  को  विशिष्ट  रूप  से  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जा  सकता  है  और  या  कि  आग  लगने
 की  एक  बवुर्घटना  ही  माना  जा  सकता

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  नोकाएं

 3060.  श्ली  के०  प्रधानी  :  क्‍या  स्थाष्य  प्रधंह्काण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हमारे  समुद्र  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  की  संख्या  कितनी

 इनमें  से  चार्टईई  नौकाओं  की  कितनी

 इन  नौकाओं  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  गई

 नई  नौकाएं  खरीदने  की  अनुमति  के  लिए  सरकार  के  पास  लंबित  पड़े  आवेदनों  की  संख्या  कितनी
 और

 (2)  ये  आवेदन  कब  से  ह्ंथित  पड़े  हैं  और  इसके  क्‍या  कारण

 स्थाथ  छोर  प्रधेस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  भारतीय

 समुद्र  मेंਂ  गहशे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  की  संख्या  209  हे  ।

 9.8.91  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  समुद्र  में  काम  कर  रहे  किराए  पर  लिए  गए  विदेशी
 मात्स्यिकी  जलयानों  की  संख्या  39  हे  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किराए  पर  लिए  गए  विदेशी  मात्स्यिकी  जलयानों  द्वारा  अर्जित  विदेशी

 मुद्रा  हस  प्रकार

 वर्ष  अमरीकी  डालर  लाखों  मेंਂ
 1988  8.05
 1989  16.54
 1990  28.57

 और  मंत्रालय  में  इस  समय  समुद्री  मात्स्यिकी  जलयानों  के  अधिग्रहण  के  लिए  7
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 पत्र  लंबित  पड़े  हैं  ।  इनकी  विभिन्‍न  स्तरों  पर  जां  ह  की  जा  रही  है  और  आवेदन-पत्रों  में  कुछ  सूचना  की  कमी
 के  कारण  इन्हें  मंजूरी  नहीं  दी  जा  सकी  ।

 हिन्दुस्थान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेड

 3061.  श्री  रमेश  चेननीला  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  में  वेल्लोर  स्थित  हिन्दुस्थान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेड  से  छोड़े  गए  बह्ति:स्राथ  को  शुद्ध  करने  के
 लिए  कया  उपाय  किए  गए  और

 क्या  सरकार  का  केरल  मेंਂ  वैल्लौर  स्थित  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेड  से  छोड़े  गए  बह्ठि:स्राव  से
 होने  वाले  प्रदूषण  को  दूर  करने  हेतु  आधुनिक  तकनीक  का  प्रयोग  करने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेड  के
 बहि:स्राव  प्रदूषण  भार  के  आघार  पर  तीन  प्रवाहों  में  विसयोजित  और  एकत्रित  किया  जाता  हे  ।  प्रदूषित
 बहि:स्राव  को  छोड़े  जाने  से  पूर्व  प्राथमिक  ओर  माध्यमिक  उपचार  प्रणालियों  में  साफ  किया  जाता  हे  ।

 स्वच्छीकृत  बह्रि:स्लाव  केन्द्रीय/राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्ों  ढारा  निर्धारेत  किए  गए  मानदण्हों  के

 अनुरूप  होता

 हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लिमिटेड  ने  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ढ्रा  अनुमोदित  तथा  उपलब्ध  आधुनिक
 प्रौद्योगोकी  के  आधार  पर  बहि:स्राव  उपचार  प्रणाली  को  अपनाया  हे  ।

 वैदिक  संस्कृत  ग्रंथों  के  प्रोसे्चिंग  के  लिए  मानक  आन्सरिक  कोड

 3062.  श्री  फूल  चन्द  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेदिक  संस्कृत  ग्रंथों  प्रोसेसिंग  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाने  वाला  कोई  मानक
 आन्तरिक  कोड

 एन०  सी०  एस०  टी०  सी०  डी०  ए०  सी०  ढी०  ओ०  ई०  कोड  और  सी०  एम०  सी०  कोड

 में  से  किस  कोड  को  मानक  कोड  के  रूप  मेंਂ  स्वीकार  किया  गया  हे  और  इन  कोडोਂ  का  ब्योरा
 क्‍या

 क्‍या  जी०  आई०  एस०  टी०  कोड  को  मानक  कोड  के  रूप  मे  लिया  जा  सकता  है  ओर  क्या  यह

 वेदिक  संस्कृत  में  प्रयुक्त  सभी  गुणों  की  प्रोसेसिंग  कर  सकता  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा

 क्या  और

 क्या  विदेशों  में  भी  संस्कृत  शोधार्थियों  दृवारा  ऐसा  डी  कोड  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मैँत्नालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट  :

 जी

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  आई  ने  सूचना  के  आदान-प्रदान  के  लिए  भारतीय  लिपि  कोड  के

 भारतीय  मानक  का  मसौदा  तैयार  किया  है  ।  यह  मानक  एक  समिति  द्वारा  तैयार  किया  गया  है  जिसमें

 इलेक्ट्रॉनिकी  राष्ट्रीय  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  उन्‍नत  अभिकलन  विकास  केन्द्र  सी  एम

 सी  आदि  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 हां  ।  जैसाकि  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  मानकों  में  बताया  गया  प्राफिक्स  तथा  बुद्धि  पर
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 आधारित  लिपि  प्रौद्योगिकी  कार्ट  वेदिक  संस्कृत  में  प्रयुक्त  होने  वाले  आक्षरों  का
 संसाधन  कर  सकता  है  ।

 जी

 सारियत्त  जटा  श्रमिक  कल्याण  निश्चि  योजना  के  लिए  झहायता

 3063.  श्ली  टी०  जे»  ओअजल्तोज  -  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  सरकार  ने  नारियल  जटा  श्रमिक  कर्याण  निधि  के  लिए  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए
 कोई  अभ्यावदन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  कोई  सहायता  देने
 का  ओर

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्योरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  तथा  1990
 केयर  ओोर्ह  ने सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  उन्हें  केरल  नारियल  जटा  श्रमिक  कल्याण  निधि  मेंਂ  25  लाख
 रू०  की  राशि  का  योगदान  करने  की  अनुमति  दी

 तथा  योजना  आयोग  से  परामर्श  करके  इस  मामले  की  जाँच  की  जा  रही  हे  ।

 महाराष्ट््‌  में  खोई  पर  आधारित  न्यूजप्रिन्ट  एकक

 3064.  श्री  धर्मन्‍ना  मोन्डयया  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जिला  महाराष्ट्र  में  खोई  पर  आधारित  न्यूजप्रिन्ट  उद्योग  की  स्थापना  करने  के
 संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 एकक  स्थापित  करने  में  विलम्भ  के  क्‍या  कारण  हें  जबकि  सभी  प्रारंभिक  आवश्यकताएं  पहले  ही
 पूरी  कर  ली  गई  और

 एकक  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  खोई  से  अखबारी  कागज
 बनाने  के  लिए  जिला  शोलापुर  के  नीमगांव  नामक  स्थान  पर  एक  नये  उण्क्रम  की  स्थापना  करने  के
 वास्ते  31.8.1990  को  एक  आशय  पत्र  मेसर्स  वेस्टर्न  महाराष्ट  डेवलपमेन्ट  कार्पोरेशन  लि०  एम०  डी०

 के  नाम  जारी  किया  गया  था  ।  डब्ल्यू०  एम०  डी०  सी०  ने  मेसर्स  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स
 बम्बई  के  साथ  मिलकर  यह  परियोजना  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  बाद  में

 मेसर्स  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  त्लि०  ने  इस  परियोजना  में  साझेदारी  करने  से  इंकार  कर  दिया  ।
 रिपोर्ट  मिली  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  मैसर्स  ओरिएंट  पेपर  कलकत्ता  से  एक
 आर्थिक  संभाव्यता  रिपोर्ट  पेश  करने  को  कहा  हे  ।  एकक  के  स्थापित  होने  के  संभावित  समय  का  अनुभाग
 डब्ल्यूण  एम०  डी०  सी०  द्वारा  उक्त  पिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  बाद  ही  लगाया  जा  सकता  है  ।
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 उत्सर  प्रदेश  में  रगण  ओद्योगिक  एककों  को  अर्थक्षम  अनाना

 3065.  श्री  घन्तोधष  छुमार  गंगवार
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  वर्षो  के

 दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  रूण्ण  औद्योगिक  एककों  को  अर्थक्षम  बनाया  गया  और  बरेज्ती  जिले  में  पुनर्जीवित
 एककों  की  संख्या  कितनी

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  दारा  बैंकों  से  प्राप्त
 अर्ध-वार्षिकी  विवरणियों  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  पुर्जीित  किए  गए  रूग्ण  लघु  उच्चोग  क्षेत्र  तथा  गैर  लघु
 उद्योग  क्षेत्र  के  रूण/एककों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 रूणण  लघु  उद्योग  न  40

 झूएण  गैर-लघु  उद्योग  -  01

 कमजोर  गैर-लघु  उद्योग  न  01

 ऊआाप्बनाः

 पुनर्जीवित  किए  गए  किसी  भी  रूग्ण/कमजोर  गैर-लघु  उद्योग  का  जिला  बरेली  से  संबंध  नहीं  है  ।  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  पुनर्जीवित  किए  गए  लघु  उद्योग  एककों  के  संबंध  में  जिलावार  सूचना  नहीं  रखी
 जाती  हे  ।

 पेप्सी  फूद्स  प्राइवेट  लिमिटेड  पर  जांच  आयोग  का  गठन

 3066.  श्री  सुधीर  गिरि  क्या  बझ्थाद्य  प्रसंहकरण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  -

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पप्सी  फूड्स  प्राईवेट  लिमिटेड  की  इसके  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  का
 उल्ल्धंन  करने  के  संबंध  बरती  गई  लापरवाहियों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  जांच  दल
 गठित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  जांच  दल  ने  कोई  जांच  की

 यदि  दल  ने  कोई  निष्कर्ष  निकाला  है  तो  वह  क्‍या  और

 सरकार  ढारा  कम्पनी  को  निर्धारित  शर्तों  का  अनुसरण  के  लिए  बाध्य  करने  हेतु  अब  तक  क्‍या

 कदम  उठाये  गये

 खाद्य  प्रधस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  और  पेप्सी
 परियोजना  का  मौके  पर  जाकर  अध्ययन  करने  और  कुछ  महत्वपूर्ण  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिकारियों

 का  एक  दत्त  परियोजना  के  विभिन्‍न  यूनिटों  में  भेजा  गया  था  ।  इस  दल  ने  इन  यूनिटों  का  दोरा  करने  के  बाद

 परियोजना  की  1990  की  स्थिति  के  आधार  पर  उाब्र  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत
 कर  दी  हे  ।

 दत्त  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सूचित  किया  है  कि  :-
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 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 कंपनी  ने  पंजाब  में  आलू/खाद्यान्न  मृदु  पेय  साद्रण  ओर  फल्ल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण

 यूनिट  स्थापित  किए

 कंपनी  ने  टमाटर  के  पौधे  उगाने  के  त्तिए  पोज्नेिथिन  आवरणों  के  नीचे  आरक्षित  नर्सरी  के  विकास
 और  चिसलिंग  टेकनीकਂ  अपनाकर  अच्छी  किस्म  के  अधिक  पेदावार  देने  वाले  वर्णसंकर
 टमाटरों  को  उगाने  में  किसानों  को  प्रोत्साहित  करने  के  भी  कदम  उठाए  हैं  ।

 ऊर्जा  की  बचत  करने  वाली  अपविस्तारक  प्रक्रिया  के  साथ  सेब  रस  सांद्रण  और  नाशपाती  रस
 सांदरण  और  सांद्रण  तेयार  करने  के  लिए  उपस्करों  को  आयात  चालू  नहीं  किया  गया
 हे  ।

 मृदु  पेय  सांदण  के  बिक्की  कारोबार  में  स्पष्ट  रूप  से  कमी  आई  हे  ।

 पेप्सी  परियोजना  के  अधीन  तीन  जिनके  लिए  आशय-पत्र  विदेशी  सहयोग  की  स्वीकृती  दी

 गई  में  तेयार  किए  गए  अपने  उत्पादों  अर्थात  फत्न  एवं  सब्जी  प्रस॑स्कृत

 आलू/खाद्यान्‍्न  उत्पादों  ओर  मृदु  पेय  सांद्रण  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  हे  ।

 कम्पनी  ने  बताया  है  कि  इसने  अपना  निर्यात-दायित्व  पूरा  कर  लिया  है  ओर  इसने  मृदु  पेय  सांद्रण
 तैयार  करने  की  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  उत्पादन  नहीं  किया  है  ।  इसके  उत्तर  की  जांच  विधिकार्य  विभाग  के
 साथ  परामर्श  करके  की  जा  रही  है  ।

 ओद्योगिक  मूक्य  आयोग

 3067.  श्री  काशी  राम  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  उद्योगों  हारा  अनुचित  लाभ  कमाने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  कृषि  मृल्य  आयोग
 की  तरह  एक  औद्योगिक  मृल्य  आयोग  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 कैगा  परमाणु  परियोजना

 3068.  श्री  जी०  देवशय  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केगा  परमाणु  परियोजना  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 क्या  सरकार  का  कुछ  और  एककों  को  स्वीकृति  देकर  उक्त  परियोजना  की  क्षमता  में  वृध्दि  करने
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 (5)  उक्त  परियोजना  के  कारण  प्रप्नावित  हुए  व्यक्तियों  के  उचित  पुनर्वास  के  त्षिए  सरकार  ने  क्या
 कार्यवाही  की  हे  ?

 कार्मिक  atts जोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मागरिेट  :
 दो  यूनिटों  वाली  केगा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  निर्माणाधीन  हे  ।  स्थल  संबंधी  आधारभूत  कार्य  और  मुख्य
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 संयंत्र  से  संबंधित  सिविल  निर्माण-कार्य किए  जा  हहे  हैं  ।  प्रमुख  उपस्कर  और  संघटकों के  निर्माण  और  सुपुर्दगी
 संबंधी  कार्योंको  क्रमिक  रूप  से  पूरा  किया  जा  रहा

 (@)  1991  तक  इस  परियोजना  पर  कुल  310  करोड़  रूपए  के  लगभग  व्यय  किए
 जा  चुके

 उसी  स्थल  पर  चार  और  यूनिट  3  से  6)  लगाने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  से  प्रत्येक  यूनिट  की
 क्षमता  220  मेगावाट  होगी  ।  प्रस्तावित  विस्तार  कार्य  के  लिए  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  से  स्थल्ञ  के  बारे  में
 पर्यावरण  संबंधी  अनुमति  की  प्रतीक्षा  हे  ।

 (5)  कुल  मिलाकर  133  परिवारों  की  भूमि  प्रभावित  हुई  थी  जिनमें  से  केवल  85  परिवारों  को  ही
 विस्थापित  करना  पड़ा  था  ।  न्यूक्त्तियर  पावर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  भूमि  के  मुआवजजें  की और
 पुनर्वास  संबंधी  अनुदान  की  राशि  कनाटक  राज्य  सरकार  के  पास  जमा  कर  दी  न्यूक्लियर  पावर
 कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  85  विस्थापित  परिवारों  को  फिर  से  बसाने  के  लिए  उस  भूमि  पर  जो  राज्य
 सरकार  ने  निर्धारित  की  गलियों  में  बिजली  उपलब्ध  कराने  आदि  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं  का  भी
 विकास  कर  रही  हे  ।  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  ऑफ  डडिया  लिमिटेड  ने  उन  परिवारों  में  से  132
 व्यक्तियों  को  अपने  यहाँ  नोकरी  दी  हे  जिनकी  भूमि  प्रभावित  हुई  हे  ।

 नृत्य  कलाकारों  के  संबंधी  मानदंड

 3069.  श्ली  राममूर्ति  टिण्डिवणम  :  क्या  झूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  पर  राष्ट्रीय  नृत्य  कार्यक्रम  के  प्रसारण  हेतु  नृत्य  कलाकारों  का  चयन  करने  के  संबंध  में
 क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  एणए

 चुने  गए  उन  कलाकारों  की  अलग-अलग  संख्या  क्‍या  हे  जो  सेवारत  भारतीय  प्रशासनिक
 अधिकारियों  अथवा  सेवानिवृत  अधिकारियों  की  पत्नियां

 कितने  कलाकारों  के  कार्यक्रमों  को  पुनः  प्रसारण  का  सुअवसर  दिया  ओर

 क्या  दूरदर्शन  पर  नृत्य  कार्यक्रम  देने  लिए  इन  कलाकारों  की  कोई  आयु  सीमा
 हे  ?

 झृूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रात्तय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :  राष्ट्रीय  नृत्य
 कार्यक्रम  में  नृत्य  के  उन  कलाकारों  को  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जो  दूरदर्शन  द्वारा  कन्द्रीय  नृत्य  परीक्षण  बोर्ड
 से  या  ग्रेड  प्राप्त  होते  हें  ।

 चूंकि  यह  चयन  ग्रेड  और  नृत्य  प्रस्तुतीकरण  के  स्तर  के  आधार  पर  किया  जाता  है  कलाकारों
 के  रिश्ते  की  ब्रात  प्रासंगिक  नहीं  हे  ।

 कलाकारों  को  कार्यक्रम  अपेक्षा  के  अनुसार  आरी-बारी  से  चुना  जाता  हे  ।  दूरदर्शन  के  अनुसार
 जुलाई  ,  1990  से  1991  के  दौरान  नृत्य  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  किसी  भी  कार्यक्रम  को  फिर  से  प्रसारित

 नहीं  किया

 यद्यपि  काई  भी  व्यक्तित  16  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  करने  के  बाद  परीक्षा  का  पात्र  हो  जाता  है  फिर  भी

 युवा  प्रतिभाशाली  भच्चों  को  भी  अवसर  दिया  जाता  है  ।  दूरदर्शन  पर  कार्यक्रम  देने  के  लिए  कोई  अधिकतम

 आयु  सीमा  नहीं  हे  ।
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 लाभ  अर्जित  करने  वाले  धरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 3070.  श्री  प्रकाश  बी  पाटिल  )
 थ्री  यशवेंतराव  पाटिल  ५  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  गुरूदास  कामत

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  प्रति  वर्ष  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लाभ
 अर्जित  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  ऐसे  उपक्रम  ने  कितना  लाभ  वर्ष-वार  अर्जित
 कैया  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  पी०  के  तथा  विगत  तीन  वर्ष  अर्थात
 1987-88,  1988-89  तथा  1989-90.  केवल  जिस  अशवृधि  लक  की  जानकारी  उपलब्ध  के  दोरान  केन्द्रीय
 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  द्वारा  अर्जित  निवल  लाभ  की  राशि  तथा  उनके  नाम  क्रमशः  दिनांक
 15-3-1990  तथा  27-2-1991  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  लोक  उद्यम  1988-89  तथा  1989-90  के

 की  पृष्ठ  संख्या  213  से  217  तथा  विवरणी  पृष्ठ  सेख्या  50  से  55  तक  पर  दिए  गए
 हें  ।

 ओरंगापझ्माद  आकाशवाणी  केन्त  का  विस्सार

 3071.  श्री  मोरेश्वर  क्‍या  झूचना  ओर  प्रस्तारणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  औरंगाबाद  आकाशवाणी  केन्द्र  का  विस्तार  करने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में  विविध-भारती  स्टेशन  की  स्थापना  करने
 का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  परभणी  आकाशवाणी  केन्द्र  की  प्रसारण  क्षमता  मेंਂ  वृद्धि  करने
 का  और

 यदि  तो  हन  प्रस्तावोਂ  का  कार्यनव्यन  कब  तक  कर  दिया

 झूचना  और  प्रश्तारण  मंत्रालय  में  उपमंशत्री  गिरिजा  और
 नहीं  ।  हस  समय  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघधीन  नहीं  हैं  ।

 और  बढ़ाई  गई  स्टुडियों  सुविधाएं  तकनीकी  रूप  से  बनकर  तैयार
 हैं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  हे  वितश्ति  की  जाने  वाली  मददें

 3072.  श्री  शोभनाद्रीए्हर  राख  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  वित्तरण  प्रणाजी  के  माध्यम  से  वितरित  की  जाने  वाली  सार्वजनिक  उपभोग  की  मदों

 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  गरीब  उपभोक्ताओं  को  रियायती  अर्थात  साड़ियों  और  घोतियों  की  भी  सप्लाई  की  जा

 रही  और
 ह

 6X
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 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  संचालन  में  राज्यवार
 कितना  वित्तीय  भार  वहन  करना  पढ़ता

 नागरिक  पूर्ति  और  झार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमात्तुदुदीन  :
 केंद्रीय  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनोਂ  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए

 सप्लाई  करने  के  लिए  प्रमुख  आवश्यक  जैसे  गोहूं  लेवी  आयातित  खाद्य  तेल  तथा
 साफ्टकोक  आर्बटित  करती  है  ।  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  इनके  अलावा  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  विक्री  केंद्रों  के  माध्यम  से  आम  खपत  की  अतिरिक्‍त  मदों  को  वितरित  करने  के

 लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 राजसहायता-युकक्‍त  जैसे  साड़ियां  तथा  घोतियां  विभिन्‍न  बिक्की  केन्द्रों  के  जरिए
 उपभोक्‍त्ताओं  में  वितरित  किए  जाते

 गेहूं  तथा  चावत्त  के  वितरण  के  लिए  राजसहायंता  पर  वर्ष  1990-91  में  लगभग  2142  करोड़
 रूपये  की  राशि  खर्च  हुई  हे  ।

 राजसहायता  पर  राज्यवार  व्यय  तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  चलाने  पर  राज्य  सरकारों  के  अपने

 खर्च  के  बारे  में  आंकड़े  हस  मंत्रालय  में  नहीं  रस्त्रे  जाते  हैं  ।

 उचित  दर  की  दुकानों  के  आश्ंंटन  में  अनुपृचित  जाति/अनुशसमृथित  जनजाति  के  व्यक्तियों
 को  प्राथमिकता

 हिन

 3073.  क्री  राम  नाशायण  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपणा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अतर्गत  दुकानों  का

 आबंटन  करने  में  अनुसृचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  देने  के  निर्देश

 देने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरणा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमातुद्दीन  :

 तथा  केंदीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  हे  कि  वे

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तद्दत  उचित  दर  की  मिट॒टी  के  तेल  के  कोयला  डिपुओं  आदि  के

 लिए  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  व्यक्तियों  के  लिए  कोटा

 नियत  करने  पर  विचार  करें  ।  अनेक  राज्य  सरकारें  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  लाइसेंस  जारी  करने  के

 मामले  मेਂ  या  तो  ऐसे  कोटे  नियत  कर  रहे  हैं  अथवा  इन  समुदायों  से  संबंधित  लोगों  को

 प्राथमिंकता  दे  रहे  हें  ।

 टेलिविजन  पर  वाणिज्यिक  एजेंसियों  को  समय

 3074.  प्लरीमती  माल्तिनी  क्‍या  झूचना  और  प्रश्मारण  मंत्री  यद्द  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 09
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 वाणिउियक  एजेंसियों  को  टेलीविजन  पर  टाइमਂ  का  कितने  प्रतिशत  समय
 दिया  जाता  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  प्रतिशतता  को  कम  करने  का  प्रस्ताव  हे  ?

 सूचना  ओर  प्रच्तारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  टाहमਂ  की
 अवधारणा  का  तात्पर्य  दर्शकों  की  सुविधा  और  कार्यक्रमों  की  लोकप्रियता  से  है  ।  किसी  एक  स्त्लाट  को  अनन्य
 रूप  से  प्राइम  सलाट  नहीं  माना  जा  सकता  ।  वर्तमान  लगभग  2.5  प्रतिशत  प्रसारण  समय  वाणिज्यिक
 विज्ञापों  को  दिया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 सिन्दरी  उर्वरक  फेक्‍क्टरी  की  उत्पादन  क्षमता

 3075.  श्लीमती  रीता  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सिन्दरी  उर्वरक  फेक्टरी  की  निरन्तर  गिरती  स्थिति  के  कारण  इसकी  उत्पादन  क्षमता  में
 भारी  गिरावट  आई

 यदि  तो  घटते  हुए  उत्पादन  के  कारण  प्रति  वर्ष  कितना  घाटा  सहना  पढ़ता
 ओर

 सरकार  इस  घाटे  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही

 रषायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  गत  दो  वर्षों  के  दोरान
 सिन्दरी  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  की  क्षमता  उपयोगिता  में  पूर्ववर्ती  दो  वर्षों  के  उत्पादन  की  तुक्तना  गिरावट  की

 प्रवृत्ति  दर्शायी  गई  हे  ।

 गत  चार  वर्षों  के  दोरान  उत्पादन  में  गिरावट  के  कारण  हुई  हानि  सहित  वार्थिक  रूप  से  उठायी
 गई  हानियां  निम्न  प्रकार  हें  :-

 वर्ष  रुपयों

 1987-88  16.39
 1988-89  23.69
 1989-90  29.75
 1990-91  41.14

 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  ल्ि०  ढारा  हानियों  पर  काबू  पाने  के  क्षिए  किए  गए  उपाय
 निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  सिंथेटिक  गैस  कम्प्रेसर  में  ट्बाइन  तथा  तीन  निश्रावी  रिवेक्सों  का  प्रतिस्थापन  ।

 (2)  लगभग  19  करोड़  रू०  की  लागत  पर  संयंत्र  का  पुनरूढ्वार  ।

 (3)  13.64  करोड़  रू०  की  लागत  पर  एयर  सेपरेशन  संयंत्र  मेंਂ  मोल्ेकुल्र  सीव  यूनिट  के
 स्थापना  की  योजना  ।

 एफ  सी  आई  ने  142.64  करोड़  रू०  की  लागत  पर  2+ 19  मेगावाट  केपटिव  पावर  संयंत्रों  के  स्थापना  का
 प्रस्ताव  भी  भेजा

 70
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 मध्य  प्रदेश  में  खाद्य  प्रोद्योगिकी  हेतु  प्रौद्योगिकी  धनुर्धान  संस्थान  की  शाखा

 3076.  हा«  नारायण  पाण्डेय लक्ष्मी  नारा
 डे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कु  विमला  वर्मा
 क्या  सरकार  का  विचार  छाद्य  प्रसंस्करण  एककों  की  बढ़ती  संख्या  को  देखते  हुए  तथा  आवश्यक

 गुणवत्ता  स्तर  बनाये  रखने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  खाद्य  प्रोद्योगिकी  हेतु  प्रोद्योगिकी  अनुसंघान  संस्थान  की  एक

 शाखा  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्योरा  क्‍या

 त्तोक  शिक्षायत  तथा  पेंधान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 तथा  जी  नहीं  ।  तथापि  खाद्य  प्रौद्योगिकी  से  संबंधित  विभिन्‍न  पहलुओं  विषयक  देश  के  केन्द्रीय  भाग  की
 आवश्यकता  पूर्ति  के  लिए  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  मेसूर  पहले  ही  नागपुर  में  एक  क्षेत्रीय
 केन्द्र  की  स्थापना  कर  चुका  हे  ।

 केरल  मेंਂ  रूगण्ण  लक्चु  उद्योग

 3077.  श्री  ए०  चार्ल्स
 श्री  रमनन्‍ना  राय

 केरल  में  पांच  लाख  रुपए  से  कम  पूंजी  निवेश  वाले  बहुत  छोटे  और  लघु  उद्योगों  की  कुल  संख्या
 कितनी

 हन  उद्योगों  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त

 उनमें  से  कितने  उद्योग  रूग्ण  हैं  ओर  कितने  लाम  अर्जित  कर  हे

 कुछ  उद्योगों  की  रूणता  के  क्‍या  कारण  ओर

 इन्हें  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  31-12-1990  को  केरल  में  सीडो  के
 कार्यक्षेत्र  क ेअधीन  आने  वाले  ऐसे  एककोंਂ  सब्वित  जिनमें  संयंत्र  तथा  मशीनों  में  निवेश  की  राशि  5  लाख  रू०  से

 पंजीकृत  लघु  औद्योगिक  एककों  की  कुल  अनुमानित  संख्या  व्यक्तियों

 केरल  में  उपर्युक्त  लघु  औद्योगिक  एककों  में  नियोजित  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  अलग  से
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  आंकड़ों  के  31  1988  को  केरल  में  रूणण  औद्योगिक

 एककों  की  संख्या  20,735  थी  ।  बैंकों  की  मौजूदा  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  के  अधीन  लाभ  कमाने  वाले  लघु
 औद्योगिक  एककों  की  संख्या  से  संबंधित  आंकड़े  भारतीय  रिजर्ष  बेंक  द्वारा  एकत्र  नहीं  किए  जाते
 हैं

 लघु  क्षेत्र  मेਂ  रूपणता  के  लिए  साथ-साथ  होने  वाले  आन्तरिक  तथा  ब्राहय  दोनों  प्रकार  के

 कई  कारण  उत्तरदायी  हैं  ।  लघु  क्षेत्र  में  रूणणता  के  पता  लगाए  गए  प्रमुश्च  कारणों  में  से  कुछ  कारण  ये

 हैं  :--  पर्याप्त  कच्चे  माल  तथा  कार्यशील  पूंजी  की  प्राप्त  हो  सकने  वाली  राशि  की  खासतौर  से  बढ़े  एककों
 से  विलंब  से  विषणन  प्रअन्ध  संबंधी  प्रौद्योगिकी  का  पुराना  हो  बिजली  की

 बार-बार  कटौती/रूकावट,  श्रमिक  समस्याएं  आदि  ।

 |
 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 है|
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 (5)  रूग्ण  एककों  के  पुनर्जविन  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  लघु  क्षेत्र  में रूण  एककों  के  पुनर्वास  के
 '  संबंध  में  संभी  वाणिज्यिक  बैंकों  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  दारा  जारी  क्रिए  गए  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्वांत  शामित्त

 जिनमें  रूरण  लघु  ओद्योगिक  एककों  की  परिभाषा  जीव्यता  प्रत्याशित  रूग्णता  तथा  साथ  ही
 :  सैभावित  रूप  से  जीव्यक्षम  रूरण  एककों  के  मामले  में  पुनर्वास  पेकेजों  के  कार्यान्वयन  द्ेतु  बेंको/वित्तीय

 |  पस्थाओं  से  मिलने  वाल्ली  राहत  व  रियायतों  का  भी  विशेष  उल्लेख  हे  ।

 मारत  सरकार  की  सलाद  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  जीव्यक्षम  रूपण  लघु  एकको  के  पुनर्जीवन  हेतु  एक

 पुनर्वास  पैकेज  बनाने  के  लिए  उद्योग  विभाग  की  अध्यक्षता  में  केरल  सहित  सभी  राज्यों  में  राज्य  स्तरीय
 अन्तर-सांस्थानिक  समितियों  का  गठन  किया  हे  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  संभावित  रूप  से  जीष्यक्षम  रूरण  लघु  ओच्योगिक  एककों  के  लिए
 परस्पर  स्वीकार्य  पुनर्वास  पेकेजों  का  निर्माण  करने  मेंਂ  ऋण  देने  वाली  प्रमुख  संस्थाओं  और  प्रवर्तकों  की  सहायता
 करने  के  लिए  छेरल  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  पुनर्वास  बैठकों  का  आयोजन  करता  रहा  हे  ।

 केन्द्रीय  उच्चोग  मंत्रात्तय  रूरण  लघु  एककों  के  पुनर्जीवन  के  लिए  केन्द्र  ढ्वारा  प्रायोजित  एक  सीमांत  धन
 योजना  भी  चला  रहा  हे  जिसके  अधीन  प्रत्येक  एकक  को  50,000  रू०  तक  कौ  सहायता  दी  जाती  1983-84
 पे  लेकर  अब  तक  हस  योजना  के  तहत  केरत्त  राज्य  को  25  ज्ञाख  रू०  मंजूर  किए  गए  हैं  ।

 सित्रित  सेवा  परिक्षा  की  भर्ती  योजना  में  संशोधन

 3078.  श्री  रामनरेश  सिंड  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  सिविल  सेवा  परीक्षा  में  उम्मीदवारों  के  प्रदर्शन  के
 आधार  पर  उनके  चयन  में  विषयवार  कोटा  प्रणाली  अपनाता  और

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रणाली  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 केरल  में  दूरदर्शन  टरांध्मीटरों  क्रौ  कॉघता  बढ़ाना

 3079.  श्री  क्या  झूचना  ओर  प्रचारक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 हर
 क्‍या  सरकार  का  विचार  तिरूअनन्तपुरम  चे  दूरदर्शन  प्रसारण  करके  केरल  के  कन्न्र  और

 कप्ारमीेड  जिलों  तक  कार्यक्रम  पहुंचाने  का  विचार

 क्या.सरकौर  का  केरल  स्थित  मालपपुरम  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  श्षमता  बढ़ाने  द्ेतु  कोई  कदम
 उठाये  जाने  छा  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सुचना  ओर  प्रद्मारण  मंश्नालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  कोपझीकोड  के
 अल्षयशक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  और  दूरदर्शन  तिरूअनन्तपुरम  के  बीच  माईक़ोवेव  लिंक  सुविधा  विद्यमान
 है  जिघसे  कोझ्नौकोड  ट्रांसमीटर  द्वारा  दूरदर्शन  तिरूअनन्तपुरम  से  प्रसारित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम  रिले
 किए  जाते  हैं  ।  वर्तमान  में  हस  टॉंसमीटर  के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति  (10  कि०  टांसमीटर  लगाया  जा  रहा
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 है  ।  इस  परियोजना  के  चालू  हो  जाने  कन्नूर  जिले  के  कुछ  हिस्सों  में  दूरदर्शन  तिरूवनन्तपुरम  से तिरुअनन्तपुरम  से
 प्रसारित  कार्यक्रम  देखना  संव  हो  जायेगा  ।  इस  व्यवस्था  से  बीच  की  दूरी  के  कारण  कसारगोड  जिले
 को  जल्ञामभ  नहीं  होगा  |

 ओर  नहीं  ।  कोक्षीकोड  मे  लगाये  जा  रहे  उच्च  शक्ति  दूरदर्शन  टरांसमीटर  को
 चात्तू  हो  जाने  से  मालपपुरम  जिले  में  दूरदर्शन  सेवा  में  सुधार  हो  जाएंगा  ।

 स्वरोजगार  मृलक्त  उत्पादनकारी  प्रयास

 3080.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  प्रधान  मंत्री  ।7  1991  के  ताराकित  प्रश्न  संद्षत्ष  69  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्यों  में  विद्यमान  स्वरोजगार  मृज्क  उत्पादनकारी  प्रयास्तों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्या  ऐसे  उत्पादनकारी  प्रयासों  को  बनाये  रखने  के  लिये  जिला  और  चिकास  मण्डत्त  स्तर  पर
 एककों  को  वित्तीय  संस्थानों  हारा  घन  उपलब्ध  कराया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्समभाई  एच  :  प्रामीण  विकास
 मंत्राज्ञय  द्वारा  ग्रामीण  गरीबों  के  लिये  चलाये  जा  रहे  स्वरोजगार  के  मुख्य  कार्यक्रम  ये  हैं  :--  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  प्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना  ओर  ग्रामीण
 महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  ।

 समन्थवित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पता  लगाये  गए  ग्रामीण  गरीबों  की  आय  सृजन  करने  वाली
 योजनाओं  ढारा  सहायता  की  जाती  हे  जिनका  वित्त  पोषण  सरकार  द्वारा  सबसिडी  ओर  संह्थागत  ऋण  के  जरिये
 किया  जाता  है  ।  हस  कार्यक्रम  के  ओतर्गत  1990-91  में  668.16  करोड़  रुपये  की  सबसिदी  सहित  1190.02

 करोड़  रुपये  के  तञ्रूण  से  28.97  लाख  परिवारों  को  सहायता  दी  गई

 ग्राप्तीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना  के  तद्ठत  18-35  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  युवाओं  को
 तकनीकी  ओर  व्यावसायिक  कुशलता  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ताकि  वे  स्वरोजगार  के  कार्य  शुरू  कर  सके  ।

 1990-91  में  2.34  लाख  युवाओं  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  जिस  पर  33.81  करोड़  रुपये  खर्च

 हुए  हैं  ।

 ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  के  तडठत  महिला  समृद्दों  को  अन्य  बातों  के

 पाथ  आय  सृजन  की  गतिपिधियां  शुरू  करने  के  लिये  आवर्ती  निधि  हेतु  सहायता  दी  जाती  है  ॥  1990-91  में

 राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  प्रशासनों  दारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  महिलाओं  के  6481  समृह्दों  का  गठन
 किया  गया  जिस  पर  739.09  लाख  रूपये  खर्च  हुए  हें  ।

 तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ऋ्रूण  से  सम्बद  कार्यक्रम  हे  जिसके  अतर्गत  वित्तीय
 सैस्‍्थाओं  द्वारा  लाभार्थियों  को  सीधे  भ्रूण  उपलब्ध  कराया  जाता  हे  ।  1990-91  के  दोरान  वित्तीय  संस्थाओं  ने
 घमन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  119002  करोड़  रुपये  की  घनराशि  वितरित  की
 ३,

 प्रहनन  नहीं
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 ओद्योगिक  त्लागत  व  मुल्य  ज्यूरो  का  प्रतिवेदन

 3081.  श्री  छुड़िया  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  जिनमें  वृद्धि  हो  चुकी  में  संशोधन  करने  के  लिए
 वस्त्र  तथा  इस्पात  की  उत्पादन  त्ञागत  पर  ओद्योगिक  त्ञागत  व  मूल्य  ब्यूरो  हारा  एक  नया

 प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जेब  इस  समय  सरकार  का  औद्योगिक

 लागत  तथा  मुत्य  ब्यूरो  से  वस्त्र  तथा  हस्पात  की  निर्माता  लागत  के  संबंध  मेंਂ  कोई  नई

 रिपोर्ट  मांगने  का  विचार  नहीं  है  ।

 प्रशन  नहीं

 एल्यूमिनियम  और  वस्त्रों  पर  कानूनी  मुल्य  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 हस्पात  सामग्री  की  मुख्य  श्रेणियों  के  मृक्त्य  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  निर्धारित  किये  जाते  हें  ।

 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  ने  हाल  ही  में  जनवरी  1991  मेंਂ  एक  विस्तृत  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  मी०

 आई०  सी०  पी०  से  कोई  नई  रिपोर्ट  मांगने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 सरकार  सीमेंट  उद्योग  के  साथ  निरन्तर  संपर्क  बनाए  हुए  हे  और  उचित  मृक्यों  पर  सीमेंट  की

 उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आघार-घूत  सहायता  प्रदान  करती  रही  है  ।  सरकार  ने  सीमेंट  के  उचित

 मुल्य  का  श्ञीघ्र  विश्लेषण  करने  के  लिए  औद्योगिक  लागत  तथा  मुल्य  ब्यूरो  से
 1990  मेंਂ  अनुरोध  किया

 या  ।  इसे  1990  में  अद्यतन  किया  गया  था  ।  इस  समय  सीमेंट  की  निर्माता  ल्ञागत  के  बारे  में  नई

 रिपोर्ट  मांगने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  का  कोटा  घाढ़ाने  का  प्रस्ताव

 3082.  श्री  ल्नज  किशोर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  1991  की  जनगणना  पर  आधारित  जनसंख्या  के  आँकड़ों  के  आधार  पर
 मिट॒टी  के  चावल  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  का  कोटा  बढ़ाने  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  उसे  विभिन्न  राज्यों  की  आवश्यकता  के  अनुसार  कब  तक  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव  हे  ?

 नागरिक  पूर्ति  ओर  सार्वजनिक  विसरण  मंत्राल्लय  में  दाज्य  पश्नी  कमालुद्दीन
 :  तथा  खाद्याग्नों  ओर  का  आबंटन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  केंद्रीय

 पूल  में  मंडार  की  मौसमजन्य  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  परस्पर  आवश्यकताओं  आदि  को  :

 ध्यान  में  रखते  हुए  माद्द  दर  माह  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  आयातित  खाद्य  तेल  का  आबंटन  केंद्रीय  सरकार
 के  पास  भंडार  उपलब्ध  होने  पर  किया  जाता  हे  ।
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 मिट॒टी  के  तेल  का  आबंटन  सामान्यतया  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  के  आबंटन  में  उपयुक्त  वृध्दि
 करके  किया  जाता  हे  ।  वृध्दि  की  मात्रा  मिट॒टी  के  तेल  के  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की उपलम्यता  पर  निर्भर
 करती  है  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  लेवी  चीनी  का  आबंटन  1-10-1986  को  अनुमानित  जनसंख्या  के  लिए  प्रति
 व्यक्ति  प्रतिमाह्  425  प्राम  मात्रा  उपलब्ध  कराने  के  एक-समान  मानदण्ड  पर  किया  जाता  है  ।  केंद्रीय
 सरकार  ने  झभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  लेवी  चीनी  के  आबंटन  में  1991  के  महीने  से  दिसम्भ
 1991  कक  5%  की  तदर्थ  वृध्दि  करने  का  निर्णय  किया  जिसके  बाद  स्थिति  की  समीक्षा  की
 जाएगी  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाल्ली  के  आबंटन  अनुपूरक  स्वरूप  के  होते  हें  तथा  इनका  उद्देश्य  राज्यों/सेघ
 राज्य  क्षेत्रों  की  सम्पूर्ण  माँग  को  पूरा  करना  नहीं  होता  ।

 उपच्चिल  क्रा  वेतन  निश्वाश्ण

 3083.  श्री  शश्त्‌  शन्द्र  क्या  प्रधान  मंश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संघ  सरकार  ने  हाल  ही  में  दिनांक  1  1986  से  अवर  सचिव  से  ठप  सचिव  के  पद
 पर  प्रोन्‍्नत  हुए  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  का  वेतन  निर्धारण  करने  संबंधी  मानदण्डों  में  संशोधन
 किया

 यदि  तो  हस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  आदेशों  का  थ्यौरा  क्‍या

 क्या  वित्त  मंत्रालय  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  एफ०  1(23)-  ई  11  दिनांक  25-5-74  में

 उल्लिखित  नियम  ऐसे  मामलों  पर  लागू  होते  हें  जहां  वेतन  का  निर्धारण  सरकार  हारा  जारी  किए  गए  नवीनतम

 आदेशों  के  अनुरूप  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  उपसचिव  पद  पर  प्रोन्‍नत  हुए  अधिकारी  नवीनतम

 आदेश  से  प्राप्य  अन्य  लाभ  सष्ठटित  उपसचिव  पद  के  वेतनमान  में  आने  वाली  अगली  वेतनवृध्दि  की  तारीख  से

 अपने  वेतन  के  निधरिण  का  विकल्प  दे  सकते  और

 सरकार  का  इस  संबंध  में  आवश्यक  आदेश  कब  तक  जारी  करने  का  विचार

 क्ोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  शाज्य  मैश्री  मागरिट
 :

 हाँ  ।

 सरकार  ढारा  दिनांक  6  1991  को  जारी  किए  गए  आदेश  संक्ग्न  विधरण  1

 में  दिए  गए

 तथा

 द्वारा  दिनांक  6  1991  को  जारी  किए  गए  आदेश  संक्षग्न  विवरण  वा

 में  दिए  गए  ,
 75
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 विवरण  1

 संरूया
 भारत  सरकार

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय

 और  प्रशिक्षण  ।
 नह  दिनांक  6  97

 कार्याक्षय  ज्ञापन

 विषय  :  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिश--केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  की  अवर  सचिव  स्तर
 से  उप  सचिव  स्तर  पर  पदोन्नति  होने  पर  वेतन  का  निर्धारण  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  की  अवर  सचिव  के  पद  से  उप  सचिव  के  पद  पर
 पदोन्‍्मति  होने  पर  वेतन  के  निर्धारण  के  संबंध  में  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  पेरा  9.25  में  दी  गई
 सिफारिशों  का  हवाला  देते  हुए  यह  कहने  का  निदेश  हुआ  है  कि  पुनर्विचार  करने  पर  अब  सरकार  ने  इसे
 स्वीकार  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 2.  हस  विभाग  के  दिनांक  10  1987  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 1)  में  आंक्षिक  संशोधन  करते  हुए  यह  निर्णय  लेते  हें  कि  केन्द्रीय  सचिवाज्ञय  सेवा  के  अधिकारियों  की
 अवर  सचिव  के  स्तर  से  उप  सचिव  के  स्तर  पर  पदोन्नति  के  मामले  मेंਂ  मृलल  वेतन  मेंਂ  250/-  रू०  प्रति  माष्ठ  की

 न्यूनतम  वेतन-वृष्धिदਂ  की  मंजूरी  दी  जाए  ।

 3.  ये  आदेश  1-1-86  से  प्रवृत्त  होंगे  ।

 रेवथी
 उप  मारत  सरकार

 सेवा

 भारत  सरकार  के  सप्ती  मंत्रालय/विभाग  इत्यादि  ।

 विषरण
 संख्या

 भारत  सरकार
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मैत्रालय

 और  प्रशिक्षण
 नई  दिनाक  6  91

 कार्यात्ाय  ज्ञापन

 विधय  :  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिश-केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  की  अबर  सचिव  स्तर
 से  उप  सचिव  के  स्‍तर  पर  पदोन्‍नति  होने  पर  वेतन  निध्रिण  के  संबंध  में
 स्पष्टीकरण  ।

 इस  विभाग  के  दिनांक  6-3-91  के  इसी  संख्या  के  कार्यालय  ज्ञापन  के  संदर्भ  में  केन्द्रीय  सचिवालय  सेंचा
 अधिकारियों  की  अवर  सचिव  स्तर  से  उप  सचिव  के  स्तर  पर  इनकी  पदोन्नति  पर  वेतन  के  निर्धारण  की
 पध्दति  के  बारे  में  कुछ  संदेह  व्यक्त  किए  गए  हैं  ।
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 2,  वित्स  मंत्रालय  के  परामर्श  से  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  1-1-1986  से  अवर  सचिव
 से  उप  सचिव  के  पद  पर  पदोन्‍नत  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  का  वेतन  निम्नलिखित  सिध्दान्त
 का  पालन  करके  निर्धारित  किया  जाए  ।

 हन  अधिकारियों  का  वेतन  नीचे  निर्दिष्ट  दो  राशियों  के  उच्चतर  स्तर  पर  निर्धारित  किया
 जाएगा  :--

 ()  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  चयन  ग्रेड  के  समय  वेतनमान  के  न्यूनतम  तथा

 Gi)  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  में  अधिकारी  के  वेतन  के  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के
 चयन  ग्रेड  के  समय-वेतनमान  में  स्तर  जमा  250  रूपये  अथवा  यदि  ऐसा  कोई  स्तर  न  हो
 आगामी  उच्चतर  स्तर  पर  ।

 3.  यह  मी  निर्णय  किया  गया  हे  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  चयन  ग्रेड  में  स्थानापनन  रूप  में
 कार्यरत  अधिकारियों  के  मामले  वेतन  वृध्दि  के  परिणामस्वरूप  अथवा  अन्यथा  केन्द्रीय  संचिवालय  सेवा  के
 प्रे  में  उनके  मृल  वेतन  में  वृद्धि  चयन  ग्रेड  में  अधिकारियों  के  स्थानापन्‍न  वेतन  को  उपर्युक्त  उपबंधों  के
 अनुसार  पुनः  निर्धारित  किया  यदि  ऐसा  पुनः  निधरिण  उनके  लिए  लाभकारी  है  ।

 ओ०
 अवर  भारत  सरकार

 उत्तर  प्रदेश  में  झ्ाशी  उद्योगों  की  स्थापना

 3084.  श्री  थानन्द  रत्न  क्‍या  प्रधान  झैत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  औशोशिक  रूप  से  पिछड़े  जिले  वाशणसी  में  मारी  उद्योग  स्थापित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  ॥

 यदि  तो  तुत्सेबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित
 की  ओर

 यदि  तो  हसके  क्‍या  काश्ण

 उद्योग  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  और  30  1991  की

 स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  ज़िले  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आश्य-पत्र  की  मंजूरी  हेतु

 3  आवेदन  पत्र  सरकार  के  पास  लंबित  प्रड़े  थे  ।

 और  चूँकि  ये  प्रस्ताव  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  अतः

 इस  उद्देश्य  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  में  किसी  राशि  के  आबंटन  का  प्रश्न  नहीं
 ह

 केरल  की  परियोजनायें/योजनायें

 3085.  साविन्नी  लक्ष्मणन  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 क्या  केरल  सरकार  ने  स्वीकृति  हेतु  कुछ  केन्द्र  प्रायोजित  परियोजनायें/योजनायें  योजना  आयोग  के

 पास  मेजी

 यदि  तो  केरल  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  विभिन्‍न  योजनाओं/परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 कया

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  की  गई  परियोजनाओ/योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 शेष  परियोजमाओं/योजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जायेगी  ?

 है
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 योजना  और  कार  क्रम  फियान्वयन  त्रेच्नात्त्य  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 तथा  यह  तथ्य  हे  कि  केरल  सरकार  ने  आठवीं  योजना  में  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  मेंਂ  शामिल  करने  के  लिए

 कुछ  सांस्कृतिक  स्कीमेंਂ  भेजी  हे  |  स्कीमों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 तथा  केरल  सरकार  को  सृचित  कर  दिया  गया  है  कि  उनके  द्वारा  योजना  आयोग  को  भेजी  गई

 स्कीमेंਂ  कुल  मिलाकर  राज्य  क्षेत्रक  से  संबंधित  हे  ।

 विवरण

 रु०

 स्कीम  का  नाम  स्कीम  का  संक्षिप्त  विवरण  प्रस्तावित  परिष्यय
 (1)  (2)  (3)

 1.  प्राचीन  कलाकृतियों  केन्द्रीय  कलाकृति  तथा  कला  निधि  25.00
 का  पंजीकरण  1972"  के  कार्यक्षेत्र  के  अंतर्गत  फर्नीचर  के  मद  इस

 अधिनियम  के  तहत  तथा  उसके  प्रलेखघन  को  शामिल
 किया  जाना  ।

 2.  प्रलेखन  स्थान  पर  ही  ऐतिहासिक  रूप  से  बहुमृल्य  प्राचीन  50.00
 हस्तलिपियों  की  माइक्रो  फिल्‍म  बनाना  ।

 3.  चित्रकललाओं  का  पभित्ति  चित्रों  के  साथ  78  स्मारकों  का  पता  लगाया  गया  ।  30.00

 प्रलेखन  केवत्त  तीन  को  सांस्कृतिक  विभाग  द्वारा  संरक्षित  किया  जाता

 संरक्षण  है  ।  असंरक्षित  चित्रकलाओं  के  संरक्षण  तथा  प्रलेखन
 के  लिए  ।  हि

 4.  केरल  के  कलावस्तुओं  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  एक  50.00
 संरक्षण  केन्द्र  की  संरक्षण  प्रयोगशाला/संग्रहालयों,  निजीम॑ैदिरों

 स्थापना  इत्यादि  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 केन्द्र  ।

 5.  बच्चों  की  बहुरंगी  45.00

 चित्रयुक्त  विश्वकोष
 का  खंड
 प्रत्येक  9  लाख  रू
 की  दर  से  ।

 6.  शैक्षणिक  टी०  वी०  सी०  प्रोजेक्टर  वाहन  5.35
 विकास  कार्यक्रम

 7.  चिल्दन  पेलेस  के०  एस०  एफ०  डी०  सी०  के  संयुक्त  प्रयास  से  32.00
 मिनी  चिल्ड्नन  सिनेमाहाल  सहित  राष्ट्रीय

 तथा  सांस्कृतिक  एकता  के  लिए  एक  केन्द्र  ।

 8.  विश्वकोष  प्रकाशनों  सामान्य  विश्वकोष  (20  खंड  पहले  ही  25.00
 की

 संस्थान  समिति
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 10.

 .  केरल

 .  पुरालेख

 (0)

 ,  शर्ष  1990-95  के

 दौरान  राक्य  भाषा
 संस्थान  के  कार्य

 कलापोਂ  का
 विकास

 केरल  के  सांस्कृतिक
 इतिहास  का
 प्रकाशन

 .  केरल  राज्य

 पुरालेखों  के  लिए
 संरक्षण  तथा

 रिप्रौग्रेफी  हेतु
 उपकरणों  के  आयात

 के  निमित्त
 वित्तीय  सहायता

 गजेटियर

 विभाग

 संबंधी
 निधानों  को  वित्तीय
 सहायता

 विश्व  साहित्य  का  विश्वकोष  (10  खंड  सभी  प्रादेशिक  तथा
 क्गभग  83  विश्व  भाषाएं  तथा  28,000  लेख

 लोक  साहित्य  (5
 सामाजिक  विज्ञान  (5

 जीवन  विज्ञान  (5
 भौतिक  विज्ञान  (5

 संस्थान  में  55  स्थायी  सम्पादकीय  स्टाफ  तथा  5

 प्रशासनिक  स्टाफ  है  ।  प्रत्येक  खंड  की  लगभग  3000
 प्रतियां  उन  लोगों  को  जो  स्कूल  अध्यापक  हैं

 बेची  जा  रही  वार्षिक  व्यय  35  लाख  रू०
 विश्वविद्यालय  स्तर  के  प्रकाशनों  (150  लाख  में

 अंग्रेजी  से  मलयालम  को  अपनाने  प्रशिक्षण

 पाठ्यक्रमों  (6.50  लाख  पुस्तकालय  को  अद्यतन

 बनाना  (63  लाख  भवन  निर्माण  (70  लाख

 के  लिए  ||

 1956  ई०  के  प्रारम्भ  से  ही  वैज्ञानिक  रूप  से  सुनिश्चित
 अवधि  के  लिए  मलयालम  तथा  अंग्रेजी  मे  एक  चार  खंडीय

 सांस्कृतिक  इतिहास  ।  प्रत्येक  खंड  के  संपादन  हेतु  एक
 प्रछ्यात  विह्दान  का  चयन  120  रू०  प्रति  प्रतिलिपि  की  दर

 से  कुल  उत्पादन  लगमग  30-35  सुविज्ञ
 इतिहासकारों  के  योगदान  देने  हेतु  शामिल  करना  ।

 (0)  अनुसंघान/संकलन  एकक  तथा  पुस्तकालय  का

 सुदृद़ीकरण  ।

 ()  पुराने  खंड़ों  का  पुनर्प्रकाशन  ।

 केन्द्रीय  तथा  प्रादेशिक  पुरालेखों  में  राष्ट्रीय  महत्व  के

 अभिलेखों  की  माहफ़ोफिल्म  बनाना  ।

 लिखित  उत्तर

 341.80

 2525

 50.00

 25.00

 2.50
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 विवरण-समाप्त

 जि
 कक

 |  छत

 14.  केरल  साहित्य  अनुसंधान  हछात्रवृतियां  अध्ययन  पुस्तकों  का  92.00

 अकादमी  साहित्यकारों  के  लिए  पुस्तकाल्लय  एवं  चित्र  दीर्घा

 इत्यादि  का  निर्माण  ।
 15.  केरल  संगीत  कला  महोत्सवों  का  स्टाइपेन्ड  छात्रवृत्तियाँ  27.00..

 नाटक  अकादमी  कअकादमी  का  पुस्सकाल्य  लोककलाओं  का
 अभिलेखन

 त॑जोर  जिले  में  दूरदर्शन  झुतिधायें

 3086.  श्री  के०  तुलझिऐया  वान्डायार  :  क्या  घूचना  और  प्रच्चारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 तंजौर  जिले  में  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  कितनी  जनसंख्या  तक  पहुंचते  हें  और  उन्हें  समस्त  जिलों
 तक  पहुँचाने  के  लिये  कया  कदम  उठाये  गये

 तमिलनाडु  में  1990-91  के  दोरान  विज्ञापनों  से  कुल  कितने  राजस्व  की  प्राप्ति
 और

 दूरदर्शन  के  माध्यम  से  दिखाये  जाने  वाले  राष्ट्रीय  अखंडढता  और  साम्प्रदायिक  सद॒भावना  के
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 सूचना  ओर  प्रस्तारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  इस  समय  तंजोर

 जिले  में  दूरदर्शन  सेवा  जिले  की  23.00  लाख  आवादी  को  उपलब्ध  है  ।  रामेश्वरम  में  लगाए  जा  रहे  उच्च

 शक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  तथा  नागपट्टीनम  में  लगाए  जा  रहे  अल्प  शक्ति  दूरदर्शन  टांसमीटर  के  चालू  हो  जाने
 से  उक्त  जिले  के  28.64  लाख  जनसंख्या  की  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  हो  जाने  की  आशा  है  ।  तथापि  इन  कवरेज

 आंकड़ों  में  वे  क्षेत्र  भी  शामिल  हैं  जो  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  सेवा  रेंज  के  किनारे  पर  आते  हैं  और  वां  पर  दर्शक
 ऊंचा  एन्टीना  और  बूस्टर  लगाकर  दूरदर्शन  सिगनल  प्राप्त  कर  सकते

 तमिलनाडु  में  चेनल--एक  और  दो  वर्ष  1990-91  के  दोरान  लगभग
 23.65  करोड़  रू०  की  राजस्व  प्राप्ति  हुई  ।

 दवृरदर्शन  का  सतत  प्रयास  रहता  हे  कि  साम्प्रदायिक  सद्भाव  और  राष्टीय  अख्लण्डता  को  बढ़ावा  देने
 वाले  अच्छे  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  किए  जाएं  ।

 सीमेंट  का  उत्पादन  और  आवश्यकता

 3087.  श्री  एम०  रमन्‍्ना  हाय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सीमेंट  का  कुल  उत्पादन  और  आवश्यकता  वर्ष-वार  ओर  राज्य-वार  क्‍या

 लेवी-सीमेंट  के  लिये  उत्पादन  का  कितना  प्रतिशत  निर्धारित  किया  गया  और
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 गत  तीन  वर्षों  के  कितने  सीमेंट  का  निर्याया  और  आयात  किया
 गया  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  विवरण
 तैक्तग्न  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1990-91  के  ज्षिए  सीमेंट  के  कुल  उत्पादन  एवं  आवश्यकता  के  संबंध  में  राज्य-वार  ब्यौरा

 अनुबंध  दिया  गया

 चूंकि  1-3-1989  से  सीमेंट  के  मुल्य  और  वितरण  पर  से  सभी  नियंत्रण  उठा  लिये  गये  हैं  इसलिए
 लेवी  कोटा  के  निर्धारण  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किये  गये  और  आयात  किये  गये  सीमेंट  की  मात्रा  से  संबंधित

 छूचना  नीचे  दी  गई  हे  :--

 टन  लाख

 आयात

 वर्ष  नेषाल  सहित  निर्यात  पहले  प्रेड  का साधारण  दूसरे  प्रेड  का  तेजी  से
 पोर्टलेंड  सीमेंट  जमने  वाला  फोन्दू

 1988-89  0.72  कुछ  नहीं  00339

 1989-90  1.68  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 1990-91  2.65  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 अनुबंध

 1990-91  के  त्तिए  राज्य-वार  झ्यीमेंट  उत्पादन  तथा  अनुमानित  मांग

 टन  लाख

 छोटे  सीमेंट  संयंत्रों  तथा  आई०सी०आई०सी०आई०
 सफेद  सीमेंट  सहित  के  अनुसार

 राज्य  सीमेंट  का  अनुमानित  मांग

 कुल  उत्पादन

 हरियाणा  6.28  11.80

 दिल्ली  2.23  19.09

 उत्तर  प्रदेश  13.47  62.69

 राजस्थान  56.33  20.79

 जम्मू  एवं  कश्मीर  0.84

 |
 1345

 हिमाचल  प्रदेश  9.86
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 जारी  .

 राज्य  छोटे  सीमेंट  संयंत्रों  आई०सी०आई०सी०्आई ०
 तथा  सफेद  सीमेंट  के  अनुसार  अनुमानित

 सहित  सीमेंट  का  कुल  मांग

 उत्पादन

 पैजाब  -  20.50

 बिहार  11.78  3035

 उड़ीसा  11.73  11.03

 पश्चिम  बंगाल  4.11  32.26
 '  असम

 अरुणाचत्त  प्रदेश

 प्रेघाज्नय  पूर्वोत्तर  राज्य  3.07  10.92

 नागालैंड

 त्रिपुरा
 मिजोरम

 गुजरात  42.76  31.54

 प्रह्मराष्ट  40.55  62.87

 प्रध्य  प्रदेश  113.86  31.45

 दीव  और  दादरा  नगर  हवेली  -  2.28

 कर्नाटक  41.19  24.11

 कैरल  2.86  22.50

 आंध्र  प्रदेश  86.42  46.70

 तमिल  नाडु  41.81  44.55

 अंडमान  एवं  पांडिचेरी  न  1.03

 योग  :  489.15  499.91

 राष्ट्रीय  तु  उद्योग  निगमों  के  कर्मचारियों  का  मांगपतश्र

 3088.  ली  राम  कखान  सिंह  यादल  :  क्या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगमों  के  कर्मचारियों  ने  सरकार  को  अपना  मांग  पत्र

 प्रस्तुत  किया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  और  इस  बारे  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  तथा  सरकार  को  राष्टीय

 लघु  ठद्योग  निगम  कर्मचारी  संघ  से  वसूली  इत्यादि  कुल  अनियमितताओं  के  आरोपों  का  एक
 ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  हे  ।  इसमें  लगाए  गए  आरोपों  की  जाँच  की  जा  रही  हे  ।

 82



 23  श्रावण  1913  लिखित  उत्तर
 -+-+-

 योजना  आयोग  के  छादस्य

 3089.  झी  सोमजीसाई  डाम्रोर  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  भताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  के  लिए  अब  तक  कितने  सदस्यों  को  मनोनीत  किया  गया

 कक
 क्‍या  कोई  सदस्य  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  में  से  नियुक्त  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मैश्रालय  मे  राज्य  संश्री  एच०  आर»
 :  वर्तमान  आयोग  का  अभी  पूरी  तरष्ठ  पुनर्गठन  किया  जाना  हे  ।

 और  प्रशइन  नहीं  उठता  ।

 अजघर  हित  की  चयन  सूची

 3090.  शी  शामाक्मय  प्रच्ाद  हिंड  :  कया  प्रधान  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  पांच  वर्ष  से  केन्द्रीय  सचिवात्लयय  सेवा  में  अवर  सचिव  पद  के  लिए  कोई
 चयन  सूची  नहीं  जारी  की

 क्या  सरकार  का  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  मेंਂ  असंतोष  को  दूर  करने  के  लिए
 अवर  सचिव  ग्रेड  के  लिए  एक  केन्द्रीय  तदर्थ  चयन  सूची  जारी  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  ने  अगर  सचिकष  ग्रेड  में  तर्थ  प्रोन्नति  करने  के  लिए  मंत्रालयों  को  अनुमति  दे  दी  है
 जब  कि  नियमित  चयन  सृत्ती  का  मुढ़दा  लम्बित

 क्या  कुछ  विभागो/मंत्राकषयों  में  विशेषकर  रक्षा  मंत्रालय  में  अनेक  कनिष्ठ  अनुभाग  अधिकारी
 अबर  सचिव  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  हें  और  कुछ  अन्य  विभागों/मंत्रालयों  में  वरिष्ठ  अनुभाग  अधिकारी  पिछले
 लगभग  12  वर्षों  से  अनुमाग  अधिकारी  ग्रेड  में  ही  पड़े  और

 यदि  तो  क्‍या  विशेषकर  रक्षा  मंत्रालय  अनुसूचित  जाति/जनजाति  कर्मचारियों  के

 लिए  धावर  सचिव  ग्रेड  में  तदर्थ  प्रोन्नति  के  लिए  आरक्षण  के  निर्धारित  अनुपात  का  कढ़ाई  से
 पालन  कर  रहा

 लोक  शिक्षायल  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 :  तथा  पिछले  पांच  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  मेंਂ  अवर  सचिव  के  पद  के

 केन्द्रीय  तर्थ  चयन  सृची  सहित  कोई  भी  चयन  सूची  तेयार  नहीं  की  जा  सकी  चूंकि  पात्रता  सूची  तेयार

 करने  की  पढति  जिसके  आधार  पर  चयन  सूची  तेयार  की  जानी  उच्चतम  न्यायाज्ञयय  के  समक्ष

 न्यायाथीन  हे  ।

 हां  ।
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 अनुभाग  अधिकारी  संवर्ग  एक  विकेन्द्रित  संवर्ग  है  तथा  तर्दर्थ  संवर्ग-वार  वरिष्ठता  के
 आधार  पर  की  जाती  हे  ।  ऐसी  कोई  सूचना  केन्द्रीकृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  हे  कि  अनुभाग  अधिकारी  के  रूप  में
 कितने  वर्ष  की  सेवा  वाले  अधिकारी  तदर्थ  आधार  पर  अवर  सचिव  पदोन्‍नत  हो  गए  हैं  ।

 संवर्गों/मंत्रालयों/विभागों  को  तदर्थ  पदोननतियां  करने  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  आरक्षणों  संबंधी  आदेशोਂ  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।  रक्षा  मंत्रालय  ने  इन  आदेशों  का  पालन
 किया  है  ।

 राज्यों  को  अतिरिक्स  चावल  का  आश्ंटन

 3091.  हा»  सी०  घछिलवेरा  :  क्‍या  र्थराद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  अगस्त  से  1991  के

 दोरान  चावल  का  अतिरिक्त  तदर्थ  आबंटन  करने  का

 यदि  तो  राज्य-वार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  प्रत्येक  मड्डीने  काफी  पहले  से  ही  चावल्ष  का  अतिरिक्त  कोटा  उपलब्ध  कराया

 गया

 यदि  तो  तत्संघंधी  ब्योरा  क्‍या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  सरकार  का  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  अन्य  अनाजों  का
 अतिरिक्त  तदर्थ  आबंटन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्थाद्य  मंत्रालय  के  मंत्री  तरूण  :  से  निम्नलिखित  राज्यों/संघ  शासित
 प्रदेशों  को  केन्द्रीय  पूल  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हेतु  1991  के  मास  के  लिए  चावल  के  तदर्थ
 अतिरिक्त  आबंटन  किए  गए  व्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 मीटरी  टन

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  तदर्थ  आबंटन  की  मात्रा

 अरुणाचल  प्रदेश  3.0

 असम  5.0

 बिहार  7.0

 गोवा  0.5

 गुजरात  3.0

 हरियाणा  1.0

 हिमाचल  प्रदेश  0.65

 जम्मू  और  कश्मीर  3.5

 कनटिक  6.0

 केरल  20.0
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 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  तदर्थ  आबंटन  की  मात्रा

 मध्य  प्रदेश  9.0

 महाराष्ट्र  5.0

 मणिपुर  3.0

 मेघालय  3.0

 मिजोरम  3.0

 नागालैंड  3.0

 उड़ीसा  16.5

 पंजाब  0.50

 राजस्थान  1.0

 सिक्किम  1.0

 तमिलनाडु  6.0

 त्रिपुरा  3.0

 उत्तर  प्रदेश  5.0

 पश्चिम  बंगाल  7.0

 चंढीगढ़  1.60

 दादर  और  नगर  हवेली  0.50

 दमन  और  दीव  :  0.55

 दिल्ली  7.0

 पॉडिचेरी  1.0

 चूंकि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाज्नी  के  लिए  खाद्यान्नों  के आबंटन  स्‍्टाक  की  समृची  उपलब्धता  विभिन्‍न  राज्यों  की

 साप्रेक्ष  बाजार  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  मेंਂ  रखकर  प्रत्येक  मास  के  आधार
 पर  किए  जाते  इसलिए  बाद  के  मह्ठीनों  में  किए  जाने  वाले  तदर्थ  आबंटनों  का  निर्धारण  ठपयुक्‍त  समय  पर
 किया  जाएगा  ।  1991  के  लिए  अतिरिक्त  मात्रा  का  आबंटन  करने  विषयक  आदेश  25-7-91  और  1-8-
 1991  को  जारी  किए  गए  थे  ।

 और  राज्यो/संघ  शासित  प्रदेशों  को  केन्द्रीय  पृष्त  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए
 केवल  चावल  और  गेहूँ  का  आबंटन  किया  जाता  है  ।  जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाएगा  तपी  गेहूँ  का  अतिरिक्त

 तदर्थ  आबंटन  किया  जाएगा  ।

 ओषछियों  के  भमृल्‍यों  को  सियं॑त्रण  मुक्त  करना

 3092.  श्ली  गुरूदास्य  काम्रत  :  कया  प्रधान  मैत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  विचार  26  औषधियों  पर  से  मृल्य  नियंत्रण  समाप्त  करने  का

 तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  इस  प्रस्ताव  से  औषधि  उद्योग  को  ज्ञाभ  मिलने  की  संभावना  और
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 यदि  तो  तत्संंधी  ब्योरा  क्‍या

 र्ायन  और  उर्वरक  मैत्नालय  में  राज्य  मंश्री  चिन्ता  :  से  ढीपीसीओ
 1987  के  अधीन  मूल्य  नियंत्रित  औषधों  की  सूची  की  घोषणा  के  बाद  औषधों  को  मूल्य  नियंत्रण  के  अंठर्ग

 शामिल  करने/बाहर॑निकालने  के  लिए  अनेक  अप्यावेदन  प्राप्त  हुए  सरकार  इनकी  जांच  क

 रही

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  कक्‍याण  योजनाएं

 3093.  श्री  हराधन  राय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  मेंਂ  वर्तमान  कक्याण  योजनाओं  पर  प्रतिबन्ध
 ण्क

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 1)  इन  प्रतिगन्झोਂ  को  कर्ब  तक  उठा  लिये  जाने  की  संभावना

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मेश्री  पी०  के०  :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  की  ओद्योगिक  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 3094.  श्ली  दाऊ  दयाक्ष  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  सरकार  के  नये  उद्योगों  का  पंजीकरण  कराने  के  कितने  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास
 विचाराधीन  हैं  और  उनका  ब्योरा  क्‍या

 इन्हें  स्वीकृति  प्रदान  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी
 और

 नये  ठद्योगों  का  पंजीकरण  कराने  के  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  ने  कब  भेजे  थे  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  मेंਂ  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  (1)  इस  समय  नये  औद्योगिक
 उपक्रम  के  पंजीकरण  के  लिए  राजस्थान  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  लबित  नहीं  है  ।  नई  औद्योगिक  नीति  के

 लाइसेस  मुक्तिकरण/छूट  प्राप्त  उद्योग/तक०  विकास  महानिदे०  पंजीकरण  की  योजनाएं  समाप्त  हो
 जाती  हैं  ।

 आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  द्वारा  अर्जित  आय

 3095.  श्री  दाऊ  दयात्त  कया  झूचथना  और  प्रचारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीस  वर्षों  में  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  ढवारा  विज्ञापनों  से  वर्षवार  कुल  कितनी  आय  अर्जित
 की  गई  और

 अधिकतम  आय  कोन  से  धारावाहिक  के  प्रसारण  से  अर्जित  की  गई  है  और  कितनी  ?
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 झूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  मेਂ  उप  मंत्री  गिरिजा  :  (&)  आकाशवाणी  ओर

 दूरदर्शन  ढारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  विज्ञापनपत्रों  से  अर्जित  सकल  आय  का  वर्षवार  ब्यौरा  हस
 प्रकार  हे  :

 a  [  औऑ  ऑ  करोड़
 आकाशवाणी  दृरदर्शन

 89  32.45  रुपये  210.13  रुपये
 90  35.07  रुपये  53.85  रुपये

 39.30  रूपये  53.85  रुपये

 दूरदर्शन  को  धारावाहिक  से  सब  से  अधिक  59.75  करोड़  रुपये  की  आय

 हुई  ।

 सम्रक  का  उत्पादन

 3096.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  नमक  का  गुणवत्तावार  उत्पादन  क्‍या

 कौन-कोन  से  उद्योग  रसायन  के  मतलब  से  नमक  का  प्रचुर  मात्रा  में  इस्तेमाल  करते  हैं  तथा
 प्रत्येक  एकक  द्वारा  प्रतिवर्ष  कितना  नमक  प्रयोग  में  लाया  जाता

 देश  में  कितने  प्रतिशत  आयोडीनयुक्त  नमक  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 देश  में  आयोडीनयुक्त  नमक  का  उत्पादन  करने  वाली  कप्पनियों  के  नाम  क्‍या

 क्‍या  सामान्य  नमक  तथा  आयोडीनयुक्त  नमक  के  मृल््यों  में  बहुत  अन्तर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण
 में  दी  गयी  है  ।

 अपेक्षित  जानकारी  संक्ग्न  विवरण  में  दी  गयी  हे  ।

 देश  में  खपने  वाला  50%  खाद्य  नमक  आयोडीनयुक्स  होता  हे  ।

 देश  में  आयोडीनयुक्त  नमक  बनाने  वाले  एककों  की  कुल  संख्या  3।  जुलाई  होता  को  479  थी  ।
 विनिर्माताओं  के  नामों  आदि  के  बारे  में  व्यापक  जानकारी  माननीय  सदस्य  तथा  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जा
 रही  है  ।

 आयोडीनयुक्त  नमक  और  साधारण  नमक  की  कीमतों  में  कोई  अंतर  नहीं  है  ।

 से प्रश्न ही नहीं
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 क्र०  सं०

 30

 विवरण  11

 लिखित  उत्तर

 शप्ायन  उद्देश्यों  के  त्तिए  नमक  का  इस्तेमाल  करने  वाको  उद्योग

 उद्योग  का  नाम

 -9.  -

 सिन्येटिक  बरेली
 नेशनल  रेयान  कल्याण
 जयश्री  केमिकल्स  उड़ीसा

 मोदी  अलकलीज  एंड  अलवर
 स्टेण्डईड  ठाणे

 हिन्दुस्तान  कापर  सिंघन्स
 प्रसिम  नागदा
 आन्ध्र  सुगर  कावृरू  पश्चिम
 टाटा  केमिकल्स

 ओरिएण्ट  पेपर  उड़ीसा

 गुजरात  जलकलीज  एण्ड  बड़ोदा
 केमफेव  पांडिचेरी

 अतुल  प्रोडकक्‍्टस  लि०,अतुल
 पंजाब  अल्कलीज  एंड  केम०  नया  नांगल

 आई०  सी०  आई०  इंडिया  प्रोमिया

 मुजफ्फरपुर  थरमल  पावर  कनटी

 बरौनी  थरमल  पाषर  बेगुसराय
 बिहार  कास्टिक  एंड  केम०  गरवा  रोड

 श्रीराम  फ़ूड  एंड  फर्टीलाइजर्स  सराय  रोहिल्ला

 सौराष्ट  पोरबन्दर

 श्रीराम  विनयल  एंड  केम०  कोटा

 बलारपुर  यमुनानगर
 बलारपुर  इंड०,बल्हारसा

 बलारपुर  करवार
 सदर्न  पेटो  केमिकल्स  मण्डली

 मेट्ट्र  केम०  एंड  इंड०  मेटटूरडेम
 त्रावनकोर  शहाद

 त्रावनकोर  कोचीन  केम०  लि०  उद्योग  मंडल

 सिरपुर  पेपर  कागज  नगर

 ध्रॉगघरा  केम०  सहूपुरम
 टीटागढ़  पेपर  मिल्स  कटक

 पेजाब  नेशनल  फर्ट०  नयानांगल

 हुकुमचन्द  जूट  एंड  इंड०  अमालाई

 वार्षिक  आवश्यकता
 टन

 3

 3,200
 59,800
 42,000

 1,03,000
 1,69.800

 1,800
 1,89.700
 1,25.000

 12,00,000
 7,600

 2,88,400
 35,000
 27.400
 90,000
 10,000

 1,710
 9.000

 88,000
 90,000

 6.33,100
 72,600
 24.000
 25,000

 1,00,000
 1,25,000
 1,00,000

 35,000
 95,300

 5.550
 90,000

 3,300
 90,000
 66,000

 —_——
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 लिखित  उत्तर

 विसरण  11-  जारी

 14  1991

 1  2  3

 34,  महाराष्ट  इलेक्ट्रीसिटी  बोर्ड  49,000
 35  हिन्दुस्तान  हेवी  केम०  सोडपुर  21,000
 36.  टुटीकारिन  अल्कली  एंड  केम०  फर्ट०  लि०  1,01,250
 37.  नेशनल  न्यूज़प्रिन्ट  एंड  फेवर  नेपानगर  12,000

 38.  मारत  एल्यूमीनियम  कोरबा  122
 39.  दुर्गापएए  केम०  दुर्गापुर  9,200
 40.  कनोड़िया  केम०ऐड  इंड०  लि०,रेनूकोट  66.000
 41...  हिन्दुस्तान  पेपर  कचार  25,000
 42.  हिन्दुस्तान  पेपर  जागी  रोड  40,000
 43.  गुजरात  हेवी  केमिकल्स  सुत्रुदा  तालुका  जिला  जूनागढ़  8,44,200

 44.  तमिलनाडू  फ्लोरीन  एंड  अलाइड  केम०  कुददालोर  1.200
 45.  टाटा  आयरन  स्टील  ज़ि०,जमशेदपुर  1,545
 46.  स्टील  आथर्टी  आफ  इंडिया  बोकारों  1,500
 47.  यूरेनियम  जादुगुढ़ा  1.500

 48.  एसोसिएट  सीमेंट  कम्पनीज  लि०  जिंकापानी  1.600
 49.  भिलाई  स्टील  भिलाई  500
 50.  अहमदाबाद  हलैक्टिसिटी  क॑०  अहमदाबाद  7.000
 51.  सोमहया  बाराबंकी  240
 52.  रायलसीमा  अलकलीज  एंड  कावरू  70.557

 चार्टर  नौका  प्राप्त  करने  में  उद्यमियों  की  हमस्यायें

 3097.  श्री  स्ली०  पी०  मुदालगिरियप्पा  :  क्‍या  स्थाद्य  प्रसंह्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगी

 क्‍या  सरकार  को  1990  के  दौरान  चार्टर  नौका  प्राप्त  करने  में  उद्यमियों  को  हुई  समस्याओं  के  बारे

 में  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उद्यमियों  की  सहायता  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 हे  ?

 खाद्य  प्रसेस्करण  उद्योग  मंत्रालय  मे  दाज्य  मंत्री  गिरिधघर  और
 उद्यमियों  को  नौका  चार्टर  करने  के  प्रबन्ध  स्वयं  करने  होते  हैं  ।  नौका  के  मालिक  और  चार्टरकर्त्ता  के  बीख  यह

 एक  वाणिज्यिक  और  द्विपक्षीय  प्रबन्ध  है  इसलिए  सरकार  की  इसमें  कोई  भूमिका  नहीं  है  ।
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 का  विस्तार  ,

 3098.  श्री  पी०  स्री०  थामस्र  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  में  एनकुलम  के  निकट  अम्बालमुकल  में  स्थित  के  उर्बरक  कारखाने  का
 विस्तार  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  कारखाने  से  निकलने  वाले  अपवाहों  के  चितिरापुश्ना  नदी  में  मिल  जाने  से  प्रदूषण  हुआ  हे
 सके  परिणामस्वरूप  200  एकड़  भूमि  कृषि  योग्य  नहीं  और

 ह

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  प्रभावित  लोगों  को  में  रोजगार  दिल्लकर  उनकी  क्षतिपूर्ति
 करने  का  विचार

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  जी

 (i)  कम्पनी  ।9  करोड़  रु०  की  लागत  पर  कोचीन  प्रभाग  स्थित  अपने  अमोनिया  संयंत्र  की
 रेटोफिट  परियोजना  को  कार्यान्वित  कर  रही

 (ii)  कम्पनी  सल्फ्यूरिक  एसिड  तथा  फास्फोरिक  एसिड  संयंत्रों  और  उर्वरकों  के  अतिरिक्त  उत्पादन  के

 लिए  उपने  कोचीन  प्रभाग  के  विस्तार  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दे
 रडी

 कोचीन  अम्बालामेदु  से  निकंलने  वाले  तिस्त्राव  को  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण
 प्राधिकरणों  की  शर्तों  के  अनुसार  पर्याप्त  उचित  उपचार  के  पश्चात  ही  चितिरापुन्ना  नदी  में  डाला  जाता  हे  ।  इन
 निस्‍्त्रावों  ने  भूमि  को  कृषि  के  अयोग्य  नहीं  बनाया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चीनी  उत्पादन  की  लागत

 3099.  श्री  अंकुशरात  राजसाहेब  टोपे  :  क्‍या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  चीनी  की  उत्पादन  लागत  क्‍या

 इस  अवधि  के  दौरान  क्षेत्र-वार  बसूली  प्रतिशत  कितनी  थी  और  उत्पादन  लागत  का  हिसाब  लगाने

 के  लिये  कितना  समय  और

 गन्ने  की  कीमतों  का  क्षेत्र-वार  ब्योरा  क्‍या

 स्ाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सरूण  :  लेवी  चीनी  की  एक्स  फैक्ट्री  कीमतों  के

 निर्धारण  के  उद्देश्य  से  प्रत्येक  वर्ष  चीनी  की  उत्पादन  लागत  का  संबंधित  वर्ष  के  त्तिए  अधिसूचित

 न्यूनतम  गन्ना  विशेषज्ञ  निकाय  अर्थात्‌  औद्योगिक  ल्ागठ  एवं  मूल्य  ब्यूरों  दृवारा  सिफारिश  किए  गए

 रूपान्तरण  लागत  तथा  लाभ  के  पैरामीटरों  के  आधार  पर  और  चीनी  फैक्टरियों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  वसूली  तथा  अवधि  के  आकलतनों  को  ध्यान  में  रखते  किया  जाता  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों

 अर्थात्‌  1988-89.  1989-90  और  1990-91  के  लिए  क्षेत्रवार  एक्स  फेक्ट्री  छेवी  चीनी  कीमत  संक्षरन  विवरण  |

 में  दी  गई  हे  ।

 और  1988-89  से  1990-91  की  अवधि  के  दोरान  एक्स  फेक्ट्री  लेवी  कीमतों  के  उक्त
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 परिकलन  में  ध्यान  में  रखी  गई  क्षेत्रवार  वसूली  अवधि  और  गन्ना  कीमत  संलग्न  विवरण  11  में  दी  गई
 हें  ।

 विवश्ण

 चीमी  वर्ष  1988-89.  1989-90  लथा  1990-91  के  त्तिए  अधिझृचित  कलेवी  चीनी  की  एक्स  फैक्टी
 कीमतों  को  दशानने  वातल्ता  विवरण

 क०  सं०  क्षेत्र  ह  प्रेढ
 रु  (०  प्रति

 .
 1988-89.  .  1989-90.  1990-91

 1.  पंजाब  437.12  490.96  525.28

 2.  हरियाणा  ५  442.03  490.97  526.85

 3.  राजस्थान
 हे  566.58  639.54  653.56

 4.  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  462.61  529.89  $48.97
 5.  मध्य  उृत्तर  प्रदेश

 !
 441.13  498.64  539.45

 6.  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 ४7  5००.  47365...  53031...  562.61

 7.  उत्तर  बिहार  474:88  528.47  571.17
 8.  दक्षिण  ब्रिहार  574.42  643.46  672.39
 9.  दक्षिण  गुजरात  -  414.83  474.27  499.17

 10.  सोराष्ट  439.15  492.81  521.06
 11.  मध्य  प्रदेश  507.65  565.17  595.92
 12.  दक्षिण  महाराष्ट्र  406.60  456.69  481.26
 13.  उत्तरी  महाराष्ट  447.42  495.08  527.44
 14.  कर्नाटक  408.88  469.77  503.12
 15.  आन्ध्र  प्रदेश  ह  434.26  498.71  541.30
 16.  तमिलनाडु  व  पांडिचेरी  450.38  520.22  550.07
 17.  पश्चिचमी  बंगाल  व  नागालैण्ड  481.65  543.35  602.49

 18.  केरल  व  गोआ  492.10  567.34  619.72

 विवरण  Il

 1988-89  से  1990-91  की  अवधि  के  दौरान  लेवी  चीनी  कौमत  के  निर्धारण  के  लिए  अपनाई  गई
 जसतूली  की  अवधि  एवं  गन्‍ना  कीमलो*  को  दशाने  वाला  विवरण

 क्र०  सं०  क्षेत्र  वसूली  (%)  अवधि  गन्ना  कीमत

 oo  र०क्विट्त
 |  2  3  4  5

 1.  पंजाब  137--147
 2.  हरियाणा  9.75--  990  166-165  23.35--27.30
 3.  शजस्थान  8.70--  9.02...  90  19.50--25.86
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 —_—  --  ०००

 _.__.  _._._[:.  विवणाए-जरी ...._.
 1  2  3  4  5

 4.  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  9.25--  9.40  176--180  21.28--25.81
 5.  मध्य  उत्तर  प्रदेश  8.98--  9.14  165--180
 6.  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  9.05--  9.26
 7.  उत्तरी  बिहार  9.06--  9.13  107-125  21.50--24.92
 8.  दक्षिणी  बिहार  8.50  90  19.50--23.00
 9.  दक्षिणी  गुजरात  .  180  25.07--31.91

 10.  सौराष्ट  9.49  22.94--25.88
 11.  मध्य  प्रदेश  9.20--  9.33
 12.  दक्षिणी  महाराष्ट्र  11.00
 13.  उत्तरी  महाराष्ट
 14,  कनटिक  140--177  23.74-28.69
 15.  आन्ध्र  प्रदेश  4  9.55--  9.71  14135  2193-2730
 16.  तमिलनाडु  और  पांडिचरेरी  9.59--  9.80  180  22.42--27.82
 17.  पश्चिमी  बंगाल  व  नागालैण्ड  8.50  90  .  19.73--23.00
 18.  केरल  व  गोआ  8.50--  8.70.  90

 *न्यूनतम  सांविधिक  गन्‍ना  कीमत  पर  आधारित  ।

 तदर्थ  आधार  पर  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  को  बार्धिक  वेतन  बृद्धि

 3100.  श्री  विश्वनाथ  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तदर्थ  आघार  पर  नियुक्‍त  किए  गए  कर्मचारियों  को  वार्षिक  वेतन  दृद्धि  देने  के  बारे  में  सरकार  की
 क्या  नीति

 क्‍या  इस  नीति  का  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों/विभागों  दवारा  पाज्नन  किया  जा
 रहा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  में  कार्यरत  उन  तदर्थ  कर्मचारियों  को  वार्षिक  वेतन  -

 वृद्धि  देने  से इनकार  कर  दिया  गया  हे  जिन्होंने  89  दिनों  की  सेवा  के  पश्चात  अपनी  सेवा  में  एक  दिन  का
 व्यकधान  करने  के  विकृदृध  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यामाधिकरण  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  हे  और  वे  बिना
 किसी  और  व्यवधान  के  नियमित  रूप  से  कार्य  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  दाज्य  मन्त्री  मागरिट
 :  तथा  तदर्ध  आधार  पर  नियुक्त  किए  गए  तथा  बिना  व्यवधान  के  क्षमातार  सेवा  क्ररने  वाले

 कर्मचारियों  को  वार्षिक  वेतन  बृढ़धि  नियमित  आधार  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  के  समान  ही  दी  जाती  है  ।
 वार्षिक  वेतन  वृद्धियां  ऐसे  तदर्थ  कर्मक्ारियों  को  दी  जाती  हैं  जहां  तदर्थ  नियुक्तियां  एक  वर्ष  से अधिक  समय
 के  लिए  की  जाती  तदनुसार  मामलों  को  विनियमित  करना  विभिन्‍न  मंत्रालमों/विप्णों  का

 कार्य  है  ।
 ह

 इस  प्रकार  का  कोई  मामला  हमारे  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  हे  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता
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 उत्तर  बंगाल  में  उद्योगों  की  स्थापना

 3101.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हे  कि  उत्तर  बंगाल  क्षेत्र  मे ंबागान  और  वन  पर  आधारित
 उद्योग  के  अलावा  अब  तक  किसी  मध्यम  और  लघु  उद्योग  का  विकास  नहीं  किया  गया

 हे  हे  न

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  क्षेत्र  का  ओद्योगिक  दृष्टि  से विकास  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  कया  कदम  उठाने  का

 उद्योग  मेंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  किसी  विशिष्ट  जिले/क्षेत्र
 का  औद्योगीकरण  करना  मुख्यतया  संभ्रंधित  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  हे  ।  केन्द्र  सरकार  लाइसेंस  के
 मामले  में  रियायती  वित्त  आदि  जैसे  प्रोत्साहन  देकर  पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगीकरण  को  प्रोत्साहित
 करने  में  उनके  प्रयासों  में  मदद  करती  हे  ।  1988  में  घोषित  नयी  विकास  केन्द्र  योजना  के  तहत  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  को  तीन  विकास  केन्द्र  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  इन  तीन  विकास  केन्द्रों  में  दो  विकास  केन्द्र

 उत्तरी  बंगाल  के  जलपईगुड़ी  ओर  मालदा  जिलों  में  स्थापित  किए  जाने  हैं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  योजना  के  अंतर्गत  और  अध्विक  क्षेत्र  को  शामिल  करना

 3102.  श्री  भूवनेश्वर  प्रसाद  मेड़ता

 | प्ली  रामचन्त्र  वीरप्पा
 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  योजना  के  अंतर्गत  और  अधिक  क्षेत्रों  को  ज्ञामिल  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  शामिल  किए  जाने  वाले  क्षेत्रों  का  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या

 नागरिक  पूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 :  तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  बनाना  तथा  उसे  सुष्यवस्थित  करना  एक

 निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  हे  ।  केंद्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  जो  मुख्यतया
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणात्ती  को  लागू  करते  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यहष्  सल्लाह  दी  हे  कि  वे  उन  क्षेत्रों  में
 जहाँ  उचित  दर  की  दुकानें  नहीं  हे  अथवा  कम  संख्या  में  और  उचित  दर  की  दुकानेਂ  दूर  तक
 तथा  दूर  के  क्षेत्रों  मे ंसार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  चलती-फिरती  बिक़ी  केन्द्रों  के रूप  में  वैनों  का  इस्तेमाल
 करे  तथा  शहरी  ओर  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  सभी  परिवारों  को  राशन  कार्ड  जारी
 करें  ।

 डेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  उत्पादन  लक्ष्य

 3103  श्री  छत्तित  उरांव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  1-88-89.  1989-90  और  1990-91  के  घित्तीय  वर्षों  के  त्िए  हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन
 रांची  के  त्िए  कितनाः  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  वास्तव  में  कितना  लक्ष्य  प्राप्त

 किया
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 जज  अल  बल  जज  ee  आजन  |...  ee  ज>नथा  ee  जन  3  नमन  किन  मना

 हेवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  रांची  का  कुल  पूंजीगत  परिष्यय  कितना  है  और  निगम
 द्वारा  विभिन्‍न  ख्लोतों  से  अब  तक  कुल  कितना  ऋण  प्राप्त  किया  गया

 उक्त  निगम  की  परिसम्पत्तियां  और  देयताएं  क्‍या

 (9)  क्‍या  निगम  अपनी  स्थापना  के  समय  से  ही  घाटे  में  चल  रहा  और

 उक्त  निगम  को  बन्द  करने  अथवा  बेचने  के  लिए  का
 कया

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  हेवी  इंजीनियरिंग  रांची
 दारा  निर्धारित  और  वास्तव  मेਂ  प्राप्त  किए  गए  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 ह  EA  1988-89  330.00  ॑ौ  करोड़  रुपयों

 330.00  352.67
 1990-91  385.00  368.62-

 अनंतिम) २  तन  263.80

 को  शेअर पूंजी  तस्ू
 हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  क्री  गए योजना  को  शेअर  पूंजी  207.49  करोड़  रुपये  हे  ।  देवी

 ईजीनियरिंग  कारपोरेशन  द्वारा  सरकार  से  लिए  गए  योजना  तथा  गैर-योजना  ऋण  निम्नलिखित  को  क्रमश  :  89.68

 करोड़  रूपये  तथा  इंजीनियरिंग  करोड़  रुपये  हैं  ।

 कारपोरेशन  की  को  और  निम्नलिखित

 हैं  :-

 परिसम्पतियां
 78.85  करोड़  रूपये

 (2)  देयताएं  520.26  करोड़  रुप

 नहीं  ।

 ...  हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  क  करने  अथवा  बेचे  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  हे  ।

 महाराष्ट्र  में  चौनी  विकास  कोष  से  अरूण

 श्री  मुकुल  क्या  रुकाद्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  महाराष्ट  मेंਂ  नयी  कोआपरेटिव  चीनी  फेक्ट्रियों  को
 गन्‍ना  विकास  और  आधुनिक  उपकरण

 क्गाने  के  लिए  चीनी  विकास  कोष  से  ऋण  उपलब्ध  नहीं  .  कराया  जाता  हे

 क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  चीनी  विकास  क्रोष  की  ऋण  सुविधा  नयी  कोआपरेटिव  -

 चीनी फैक्टियों को देने के लिए कोई सिफारिश प्राप्त हुई ओर ॥ यवि तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया हे स्ाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तरूणा : प्रचलित पदति के अनुसार परीक्षण के तोर पर पेराई कर चुकी या पेराई कर रही चीनी मिलें गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ऋण लेने की पात्र हैं । आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से करण केवल उन्हीं फेक्टियों को दिया 95
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 जाता  है  जिन्होंने  नियमित  पेराई  प्रारंभ  करने  के  कम  से  कम  सात  पेराई  में  पेराई
 का  कार्य  किया

 हां  ।

 जैसा  कि  उपर्युक्त  में  उल्लिखित

 कनटिक  में  छरग्ण  औद्योगिक  एकक

 3105.  श्रीमती  श्लासत  राजेशवरी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कनटिक  में  कुल  कितने  माहक्रों  और  मैक्रो  सीमेंट  संयंत्र  रूग्ण

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  पत्र  लिखा  और

 यदि  तो  सरकार  का  रूण्ण  औद्योगिक  एककों  के  अर्थक्षम  बनाने  हेतु  कर्नाटक  को  क्‍या
 सहायता  करने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  औद्योगिक  और  वित्तीय

 पुनर्निर्माण  बोर्ड  ने  बताया  हे  कि  रूग्ण  औद्योगिक  कंपनी  1985  के  अन्तर्गत
 कर्नाटक  के  सीमेंट  एककों  ने  उन्हें  लिखा  हे  ।

 जी  नहीं  ।

 नई  ओद्योगिक  नीति  के  अनुसार  सीमेंट  का  उत्पादन  शुंकू  करने  वाले  सभी  ओद्योगिक
 जिनमें  एम०  आर०  टी०  पी०/पैरा  कंपनियां  शामिल  के  लिए  लाइसेसीकरण/पंजीकरण  समाप्त  कर  दिया  गया
 है  ।  1-3-89  से  सीमेंट  उद्योग  से  मुल्य  और  वितरण  नियंत्रण  को  हटा  लिया  गया  था  ।  सरकार  रेलवे
 वैगनों  की  उपलब्धता  और  सीमेंट  उद्योग  को  दी  जाने  वाली  मृलभूत  सुविधाओं  की  कड़ी  निगरानी  करती  हे  और
 जहां  कहीं  आवश्यक  होता  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  जाती  हे  ।

 मिनी  सीमेंट  संयेत्रों  की  आर्थिक  जीव्यता  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  विशेष  क्षमताओं  वाले  मिनी
 सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  निर्मित  सीमेंट  पर  उत्पांद  शुल्क  2]5/-  रू०  प्रति  मीटिक  टन  मूल  उत्प्राद  शुक्रक  से  घटाकर
 90/-  रू०  प्रति  मीट्रिक  टन  कर  दिया  गया  है  ।

 वरिष्ठ  अधिकारियों  के  विरूद  जांच
 ह

 3106.  श्री  साईमन  :  क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  बिहार  में  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 भ्रष्टाचार  और  अनियमितताओं  के  आरोप  की  जांच  की

 यद्वि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितने  अधिकारियों  के  विरूद  जांच  की
 गई  ह

 कितने  मामलों  मेंਂ  न्यायालयों  मेंਂ  आरोप  पत्र  दायर  किए  और
 शेष  बचे  मामलों  को  शीघ्रता  से  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 -

 Ww.

 ,
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 सूचना  निम्नानुसार  हे  :-

 वर्ष  संलिप्त  अधिकारियों  की  संख्या

 1989  6

 _1990  _
 4 ७

 :/""0"0ह#ह#ह/"/प्॒य्प"पमपन्‍॒प--  ्औऑा
 एक  मामला  ।

 नियमित  विभागीय  कार्रवाई  के  लिए  एक  मामले  की  सूचना  दी  गई  एक  मामला  उपयुक्त
 कार्रवाई  के  लिए  संबंधित  विभाग  के  पास  भेज  दिया  गया  है  तथा  तीन  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए
 नियमित  रूप  से  निगरानी  रखी  जा  रही

 लेवी  चीनी  को  मूल्य

 3107.  श्री  आरु  -  दि
 हु  प्री  अंश  रावपाबेल  टोपे

 |
 :  क्‍या  ह्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  राज्यों  में  चीनी  कारखाने  गन्ने  की  फसत्त  काट  कर  कारखाने  तक  पहुंचाने  का  कार्य  कर
 रहे

 यदि  तो  क्या  इस  कार्य  पर  व्यय  की  गई  राशि  को  इन  क्षेत्रों  लेवी  चीनी  का  मुल्य  निश्चित
 करते  समय  सम्मिलित  किया  जाता  और  ॥

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  क्‍या  सरकार  का  लेषी  मृल्य  निर्धारित  करते  समंय

 इसकी  समीक्षा  करने  का  हे  ?

 स्थाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  :  गुजरात  राज्यों  की  चीनी

 फैक्टियां  तथा  अन्य  राज्यों  की  कुछ  चीनी  फेक्टियां  गन्ने  की फसल  की  कटाई  तथा  खेतों  से  फेक्ट्री  तक  गन्ने

 की  ढुलाई  का  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 तथा  लेबी  चीनी  के  निकासी  मूल्यों  का  निर्धाएण  करने  के  लिए  गन्ने  की  दुलाई  और  कटाई

 लागत  को  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मुल्य  में  और  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  की  रूपान्तरण  ल्ञागत

 अनुसूचियों  मेਂ  जिस  सीमा  तक  शामिल  किया  जाता  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 आंध्र  प्रदेश  की  पेय  जल  आपूर्ति  योजनाएं

 3108.  श्री
 दृल्ताबरेय  अंडारू

 |
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डा०  डी०  वेंकटेश्वर  राव

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  पेयजल  -  आपूर्ति  योजनाओं  की  स्वीकृति  हेतु  प्रस्ताव
 भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रयोजन  के  लिए  राज्य

 सरकार  को  सहायता  दी  और

 यदि  तो  उ  के  क्‍या  कारण  है  और  इन  योजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की

 सेभावना  है  और  उनके  लिए  कितनी  स्ठायता  मंजूर  की
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 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमसाई  एच०

 दिया  गया  है  :--

 क्रमांक

 od.

 +>

 14  1991

 जी
 '

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  द्विपक्षीय  सह्ठायता  के-लिए  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे

 परियोजना
 :

 वर्तमान  स्थिति

 नालगौंडा  जिले  में  226  गांवों  और  337  बसावटोंਂ

 $  दो  में  97.42  करोड़  रुफ्ये  की

 अनुमानित  लागत  पर  पेयजल  आपूर्ति  के  लिए
 संशोधित  परियोजना  ।

 श्रीकाकुलम  जिले  के  उड़डानम  हक्षेत्र  में  234  गांवों :
 के  लिए  करोड़-रुपये  की  अनुमानित  ज्ञागत
 वाली  . जल  आपूर्ति  की  परियोजना  ।
 70  बसावटों  सहित  ?37  गांवों  के  लिए  84.  करोड़
 रूपये  अनुमानित  लागत  कातिगीरी

 परियोजमा  ।

 अनन्तपुर  जिले  में  [66  गांवों  के  लिए  40.80

 करोड़  रूपये  की  लागतਂ  वाली  संशोधित

 परियोजना  को  संडायता  प्राप्त  करने  हेतु  नीदरलैंड
 सरकार  को  भेजा  गया  नीदरलैंड  सरकार
 लगभग  38.63  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत
 वाली  परियोजना  के  प्रथम  चरण  द्वेतु  सहायता  पर
 विचार  कर  रही
 परियोजना  कमीशन  ऑफ  यूरोपियन  कम्यूनिटीज
 के  विचाराधीन  हे  ।

 नालगौंडा  परियोजना  के  प्रथम  चरण  के  बाद
 परियोजना  नीदरलैण्ड  सरकार  के  विचाराधीन

 नीदसलैंड  सरकार  द्वारा  दूसरी  प्राथमिकता  में

 परियोजना  पर  विचार  किया
 जल  आपूर्ति  परश्योजना  .

 .  उपरोक्त  परियोजनाओं  का  अनुमोदन  नीदरलैण्ड  सरकार  और  कमीशन  ऑफ  यूरोपियन  .
 कम्यूनिटीज  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  करेगा  ।  जब  भी  ये  परियोजनायें  अनुमोदित  हो  इन  पर  ढोने  वाले

 व्यय  को  द्विपक्षीय  सहायता  और  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  में  से  वहन  किया
 जायेगा  ।

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना ह  बा

 श्री  साहमन  मरान्‍्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्रीं  यड्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  जो  झारखंड
 क्षेत्र  से  विख्यात  उद्योगों  की  स्थापना  करके  इसे  करने  का  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हैः

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उद्योगों  के  विस्तार  हेतु  सरकार  द्वारा  कब  तक  उपाय  किये  जायेंगे  जिससे  उपरोक्त  क्षेत्र  के  लोगों
 जो  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  का  जीवन  स्तर  सुधारा  जा  सके  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित
 प्रामीण  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  हे  ।  किन्तु  केन्द्र  सरकार  सुलभ
 और  आसानी  से  उपलब्ध  वित्त  प्रौद्योगिकी  के  दुर्लभ  और  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  के  प्रावघान
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 एवं  आखिल  भारतीय  स्तर  पर  संस्थानात्मक  मृलभूत  सुविधाओं  के  सृजन  में  सहायता  जैसे  उपायों  द्वारा  राज्य
 सरकारों  के  प्रयास  मेंਂ  मदद  करती  है  ।  अर्ध-शहरी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  छितरांव  करने
 तथा  एक  ही  स्थान  पर  आदिवासी  क्षेत्रों  से  आने  वाले  उद्यमियों  सहितः  लघु  उद्यमियों  को  सभी  सेवाएं  एवं

 '  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  422  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  जिनमें  और
 आदिवासी  क्षेत्रों  मेंਂ  उद्योग  स्थापित  करने  और  ग्रामीण  विकास  में  संलग्न  अभिकरणों  के  साथ  निकट  सम्पर्क
 स्थापित  करने  के  लिए  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  ऐसे  जिला  उद्योग  केन्द्र  पश्चिम  बंगाल  और
 उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कार्य  रहे  जिन्हें  क्षारखंड  क्षेत्र  के  .  रूप  में  जाना  जाता
 हे  ।

 ह  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरंकार  का  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित  प्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  मे  प्रामीण
 विशेषकर  कुटीर  और  अत्यन्त  विकास  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  बल  देने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 तिंतहन  तथा  तेलों  की  मांग  और  आपूर्ति

 3110.  श्री  साईमन  मसनही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1989,  1990  और  1991  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  तिलहन  तथा  खाद्य  तेलों  की  मांग  व  आपूर्ति
 को  पूरा  करने  हेतु  तथा  इनकी  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  कार्रवाई  की  गई  हे  और  आयातित  खाल
 तेल  की  मात्रा  तथा  कीमत  क्‍या  है

 .  चालु  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  आत्मनिर्भरता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  कै  लिए  सरकार  ने  क्या
 कदम  उठाए  हैं  हस  संबंध  में  छोटी  तथा  लम्बी  अवधि  के  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  हे

 देश  खाद्य  तेलों  की  मांग  व  आधरर्ति  के  संबंध  में  कब  आत्मनिर्भर  और

 दी  जा  रडी  राज  सहायता  तथा  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्दि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  जा
 ही  अंनन्‍्य  कार्रवाई  का  क्‍या  है  ?

 |

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  विलरणा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमांलुद्दीन  :
 से  (a)  पिछले  तीन  तेल  वर्षों  के  दौरान  आयातित  खाद्य  तेलों  की  मात्रा  ओर  कीमत

 निम्नानुसार  रही  हे  :-

 तेल  वर्ष  आयातित  मात्रा  कीमत  रूपयों  में

 )  मी०  टनों

 मिस  945.71
 1989-90  6.07  328.32
 1990-91  0.90  62.25

 1991

 आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  तिशहनों  और  खाद्य  तेलों  को  मांग  और  पूर्ति  को  पूरा  करने  के

 लिए  अज़्पावषधि  और  दीघविधि  पर  अब  तक  की  गई  कार्रवाई  इस  प्रकार

 1...  राष्ट्रीय  तिलद्नन  विकास  परियोजना  और  तिलड्ठन  उत्पादन  संवर्द्नन  परियोजना
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 नामक  दो  केंद्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  जो  1989-90 तक  परिचालन  में
 1990-91  के  दोरान  मिलाकर  तिलह्न  उत्पादन  कार्यक्रम  नामक  एफ  ही

 योजना  बना  दी  गई  हे  ।  इस  योजना  राज्यों  को  वास्तव  मेंਂ  अच्छी  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन
 वितरण  पौध  सँरक्षण  जिसमें  पौध  संरक्षण  रसायन  और  की  सप्लाई

 सम्मिलित  हे...और  उन्नत  प्रोद्योगिकी  के  प्रदर्शन  आयोजित  करने  के  लिए  आवश्यक  सड्डायता  दी
 जाती

 aera
 राष्टीय  डेरी  विकास  बोर्ड  की  तिलाहन  परियोजनाएं  ।

 बेहतर  संसाधन  और  प्रबंधकीय  की  प्रौद्योगिकी  का  ज्ञाभ  उठाने  के  लिए  1986  मेंਂ '
 तिलानों  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्थापना  ।

 3111.

 पुकदमेबाजी

 और  उनमें

 मुख्य  तिलहतों  के  न्यूनतम  समर्थन  के  निधरिण  के  माध्यम  से  उत्पादकों  को

 बेहतर  प्रोत्साहन  ।

 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  डेतुं  अनुसंघान  प्रयासों  मेंਂ  तेजी

 अधिक  क्षेत्र  में.सोयाबीन  ओर  सरजमुखी  जैसी  गेर-परम्परागत  तिल्लह्न  की  फसलें  उगाना  और

 वृक्ष  तथा  वन  मूल  के  चावल  की  झूसी  आंदि  का  उपयोग  करना  ।

 तेल-ताड़  के  रोपण  और  संसाघन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  प्रयाक्त

 तिल्नहन  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  साथ  गति  बनाए  रखने  के  लिए  आवश्यक  संसाधन  और  आधार
 ढांचे  सेबंघी  सुंविधाएं  स्थाषित  करना  ।

 |

 वनस्पति  मेंਂ  कुछ  गैर-परम्परागत  तेलों  का  प्रयोग  करने  पर  उत्पाद  शुल्क  छूट  के  रूप  मेंਂ  वित्तीय
 प्रोत्साहन  तेलों  के  हन  स्रोतों  के  अधिक  दोहन  को  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम

 श्री  विश्वनाथ  शार्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  में  भारी  अनियमितताओं--प्रशास्किय  तथा  वित्तीय--से

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कौन  से  खुधारात्मक  उपाय  किये  गए  हैं  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  का  विभिन्‍न  उद्योगों  से  कितना  बकाया  देय  के  कितने  मामले
 में  फंसे  हे  और  इन  मामलों  का  ब्योरा  कया

 उन  दोषी  उद्योगों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  अभी  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  को  भुगतान  करना  है
 से  प्रत्येक  पप  कितना  घन  बकाया  और

 इस  बकाये  को  वसूल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए

 उद्योग  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम
 मेंਂ  अनियमितताओं  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  इनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ए०  मूल्य  की
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 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  उसने  किराया-खरीद  योजना  के  अन्तर्गत  346.70  करोड़
 62711  मशीनें  सप्लाई  की  हैं  ।  इसमें  से  228.65  करोड़  रू०  की  राशि  देय  हो  गयी  हे  और  निगम
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 ने  3।  1991  तक  202.08  करोड़  रू०-वसूल  कर  लिए  हैं  और  26.57  करोड़  रू०  विविध  कर्जदारों  के  रूप
 में  शेष  छोड़  दिए  हैं  ।  जिन  एककों  मे  समय  पर  भुगतान  नहीं  किया  है  उनकी  संख्या  6827  है  ।  इसमें  से
 निगम  एककों  के  विरूद्ध  कानूनी  कार्रवाई  की-हे  और  नित्मम  ने  लगभग 230  मामलों  में  डिक्री  प्राप्त
 की  हे  ।  इसके  अत्तावा  कई  मामले  न्यायात्तग्न  के  बाहर  सुलक्षा  लिये  गए  इस  प्रकार  कुल  लगभग  320
 प्रामलों  में  और  कुल  .7.50  करोड़  रू०  के  दावों  मुकदमा  चंत्न  रहा  है  ।

 चुकि  निगम  क्षेत्रीय  कार्यालयों  और  14  शाल्तला  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कार्य  करता  अत
 केन्द्र  द्वारा  दोषी  उच्चोगों  के  ब्योरे  नहीं  रखे  जाते  ।  .

 निगम  ने  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  एक  प्रणाली  बनाई  दे  ।  निगम  ने  बकाया  राशि  वसूल
 करने  हेतु  अधिकारियों  के  लिए  लक्ष्य  क्रिए  हैं  और  फील्ड  स्टॉफ  किराया  खरींददारों  को  समय
 पर  क्रिश्तों  का  भुगतान  करने  के  लिए  कहते  हैं  ।  किश्तों  का  समय  पर  भुगतान  करने  के  लिए  छूंट  भी  दी  जाती
 है  ।

 राजस्यान  को  गेहूं  और  चीनी  की  सप्लाई

 ॥  ह
 3112.  प्रो  राषमा  घिंह  रावत  :  क्या  स्ुथ्राद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  में  वर्तमान  जनसंख्या  के  आघार  पर  अधिक  गेहं  और  चीनी  -

 आवैटित  करने  का  अनुरोध  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 स्थाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरूण  .  ओर  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासिंत
 प्रदेशों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  गेहूँ  का आवंटन  जनसंख्या  के  आधार  पर  नहीं
 किया  जाता  हे  ओर  राजस्थान  सरकार  से  इस  आधार  पर  उन्हें  गेहूं  का  आवंटन  में  वृद्धि  करमे  के  लिए

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  हे  ।

 2.  जहां  तक  चीनी  का  संबंध  राजस्थान  सरकार  से  22-12-1990  को  इस  आशय  का  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ  था  कि  जनसंरूया  में  हो  गई  बृद्धि  के  आघार  पर  उनके  लेवी  चीनी  के  आवंटन  में  वृद्धि  कर  दी
 जाए  ।  लेवी  चीनी  की  सीमित  उपलब्धता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  लेवी  चीनी  के  आवंटन  के  लिए  वर्तमान  आधार
 में  संशोधन  करना  संभवं  नहीं  डे  ।  सरकार  ने  सभी  राज्यों  के  लेवी  आवंटनों  में  1991  से

 1991  5  प्रतिशत  की  ठदर्थ  वृद्धि  करमे  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  से  सेबंधित  शिकायतें

 311३  प्रो०  रासा  सिंह  राबत  :  क्‍या  स्प्राद्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  मेंਂ  हस  समय  कौन-कौन  से  खाद्यान्न  कितनी-कितनी  मात्रा  में

 उपलब्ध  हैं  और  उनके  सुरक्षित  मंडार॑  कितने-कितने

 भंडारण  की  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित
 गोदामों  के  ख़ाद्याननों  का  मानव-उपभोग  के  लिए  अनुपयुक्‍त  हो  जाने  से  संबंधित  शिकायतों  की  संख्या  क्या  हे
 और  उनके  विरूद्ध  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  अथवा  किये  जाने  का  विचार

 सूखा  और  अकाल  प्रस्त  क्षीत्रों  में  तुरन्त  खाद्यान्न  पहुंचाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये

 गये  .

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  के  रख-रखाब  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गयी
 और
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 न््जज-तञफ न  तत

 .  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  तक  ख्ाद्यान्नों  के  परिवहन  की  को  त्वरित  और  -

 कारगर  बनाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जा

 स्थाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  1-
 7-91  को  स्थिति  के  अनुसारः  ख़ाद्यान्नों  की  मात्रा  निम्नानुसार

 मीटरी  टन ag
 महू  चावल  जोड़

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  5.57  8.99  14.56

 उपलब्ध  ख़ाद्यान्नों  की  मात्रा  ।
 रा

 उपर्युक्त  स्टाक  के  अलावां  पंजाब  ओर  हरियाणा  क्षेत्रों  में  राज्य  की  एंजेन्सियों  के  पास  केन्द्रीय  खाते  पर  5.22
 मिलियन  .  मीटरी  टन  गेहूं  पड़ा  हुआ  हे  ।  ये  मात्राएं  परिचालन  और  बफर  स्टाक  दोलनों  के
 के  लिए

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  निगम  के  गोदामों  में  भण्डारित
 खद्याननों  के  सड़ने  के  बारे  में  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हे  ।  खद्यान्नों  को  हेंडल

 उनकी  दुलाई  ओर  उनका  भण्डारण  करने  के  वर्तमान  तौर-तरीके  में  बाढ़ों/समुद्दी  लम्बीਂ
 अवधियों  तक  भण्डारण  कृषि  मौसमी  स्थितियों  की  वजड़  से  ओर  सामान्य  मानव  नियंत्रण  के  बाहर  के
 अन्य  कारणों  से  खाद्यान्नों  की  कुछ  मात्रा  क्षतिग्रस्त  और  ख़राब  हो  जाती  हे  और  वह  मानव  उपभोग  के  लिए

 अनुपयुक्‍त  हो  जाती  हे  ।  ऐसे  क्षतिग्रस्त/खराब  ख़ाद्यान्‍नों  के  स्टाक  को  खाद्यान्नोंਂ  की  संज्ञा  दी  जाती
 है  ।  1989-90  के  दौरान  वर्ष  में  लगभग  83.0  लाख  मीटरी  टन  के  औसत  स्टाक  में  से  ऐसा  स्टाक  0.25  लाख
 मीटरी  टन  प्रतिशतता  के  लिहाज  से  वर्ष  के  दौरान  क्षतिग्रस्त  स्टाक  की  मात्रा  0.30  प्रतिशत
 थी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  1989-90  के  दोरान  चोरी/उठाईगीरी  संबंधी  अनियमितताओं  में  अन्सर्प्रस्त
 खाब्ान्नों  की  मात्रा  लगभग  83.0  लाख  मीटरी  टन  के  औसत  स्टाक  स्तर  में  से  124  टन

 मारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  भण्डारित  अनाज  की  हालत  की  निरन्तर  मानीटरिंग  की  जाती  हे  और
 अपेक्षित  रोग  निरोधी/रोगहर  उपचार  किए  जाते

 विभिन्‍न  राज्यों  में  निश्चित  सूखा  उन्सुख्र  क्षेत्रों  की शिनाख्त  कर  ली  गई  है  ।  अधिशेष  राज्यों  से
 शिनाछ्त  गए  कमी  वाले  इन  राज्यों  को  अग्रता  के  आधार  पर  ख़ाद्यान्नों  का  पर्याप्त  स्टाक  भेजा  जा  रहा  है  ।
 शिनाख्त  किए  गए  कमी  वाले  ऐसे  सभी  स्थानों  में  बराबर  पर्याप्त  स्टाक  बनाए  रखने  के  लिए  अन्तर्राज्यीय
 एज्यों  के  भीतर  संचलन  किए  जाते

 पिछले  तीन  वर्षों  में  मारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  पर  खर्च  की  गई
 राशि  नीचे  दी  गई  हे  :--

 ( करोड  रुपयों

 वित्तीय  वर्ष
 1987-88  4.10
 1988-89  4.15

 _  -  0869-90  4.98
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 |

 .  लगमग  95  प्रतिशत  ख्ाद्यान्नों  की  रेल  द्वारा  दुलाई  की  जाती  है  ।  घारतीय  खाद्य  निगम  देश  के

 वसूली  राज्यों  से  कमी  वाले  विभिन्‍न  राज्यों  को  ख़ाद्याननों  का  संचलन  करने  के  लिए  ब्योरे  तेयार  करता  हे  ।
 रेलबे  ओोर्ट  समूचे  मास  के  लिए  संचलन  योजना  को  प्रायोजित  करता  हे  और  उनके  परामर्श  से  निपश्चितत  और
 समयबद्ध  संचलन  योजना  कार्यान्वित  की  जाती  हे  ।  जरूरतमंद  और  अन्य  इलाकों  को  अग्रता  के  आधार  पर
 स्टाक  का  संचलन  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  के  मुख्यालय  तथा  अन्य  स्तरों  पर  दिन-प्रति-दिन
 मानीटरिंग  की  जाती  हे  ।  2200  मीटरी  टन  के  बाकस  बैगनों  के  जम्बो  रेक  सभी  ब्राडगेज  रूटों  से  भेजे  जाते  हें  ।
 सभी  मीटर  गेज  स्थानों  से  खाद्यान्नों  का  संचलन  करने  के  लिए  रेलबे  के  साथ  निकट  सम्पर्क  रखना  जाता  हे  ।
 यथापेक्षित  सीमा  तक  सड़क  मार्ग  से  राज्य  के  अन्दर  और  अन्तर्राज्यीय  संचलन  करने  के  साथ-साथ  जिन  गोदाम
 स्थलों  में  रेल  शीर्ष  नहीं  उन्हें  प्रमुत्त  रेल  शीर्षों  के साथ  सड़क  मार्ग  से  जोड़ने  के  लिए  सड़क  द्वारा  संचलन
 मी  किया  जाता

 दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  स्थापना

 3114.  श्री  बलराज  पापी
 श्री  वीरेन्द्र  सिंह
 श्री  नतोष  कुपार  गंगवार  /  सूचना  ओर  प्रसारण  यह  बताने  की  कृपा

 श्रीमती  घुमित्रा  महाजन

 करेंगे  कि  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां
 पर  वर्ष  1990  तथा  1991  के  दौरान  अन  तक  दूरदर्शन  टांसमीटर  चालू  किये  गये  हैं  तथा  उनकी  क्षमता

 कितनी  हे  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  दिनांक  |  1990

 से  13  1991  तक  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  आंच  प्रदेश  के  राज्यों  के  जिन  स्थानों  पर

 दृरदर्शन  ट्रांसीटर  चालू  किए  उनके  नाम  और  उन  टांसमीटरों  की  शक्ति  का  ब्योरा  इस
 प्रकार  हे  :--

 राज्य  स्थान  टांसमीटर/टरांसपोजर  की  शक्ति

 राजस्थान  सलम्बर  100  वाट

 जमुआ-रामगढ़  10  वाट

 उत्तर  प्रदेश  हरिद्वार  100  वाट

 पीलीभीत  100  वाट

 घारचला  10  वाट

 मुन्स्यारी  10  वाट

 चुर्क  10  वाट

 मध्य  प्रदेश  ग्वालियर  10  किलोबाट  (100  वाट  टांसमीटर  के  स्थान

 रामपुर  10  किलोवाट  किलोवाट  टांसमीटर  के  स्थान

 आंध्र  प्रदेश  अनन्नपुर  ।  किलोबाट  (100  वाट  ट्रांसमीटर  को

 मद्राचलम  100  वाट

 ठपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  गुजरात  में  कोई  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  चालू  नहीं  किया
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 सिक्ति  सेवाओं  में  महिलाओं  का  प्रतिनिश्चित्त

 3115.  श्री  प्र॒त्तराज  पापी
 झ्री  बीरेन्द्र  सिंह

 |

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्रि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  भगवान  शंकर  हरावत

 क्‍या  सिविल  सेवाओं  में  महिलाओं  का  प्रतिनिधित्व  बदता  जा  रहा

 यदि  तो  सिविल  सेवा  परीक्षाओं  में  गत  तीन  वर्षो  के  वर्ष-वार  कितनी  महिलाओं
 सफल  हुई  और  उनका  प्रतिशत  कितना  और

 सिविल्ल  सेवाओं  में  प्रवेश  के  लिए  महिलाओं  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का

 विचार

 कार्मिक  ,  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट

 किसी  निश्चित  रूख  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  रिक्तियों  की  संस्तुत  महिला  उम्मीदवारों  की  संख्या  तथा

 संस्तुत  उम्मीदवारों  की  कुल  संख्या  के  मुकाबले  सफल  महिला  उम्मीदवारों  की  प्रतिशतता  संबंधी  आंकड़े  संलग्न

 विवरण  ।  में  दिए  गए  हें  ।

 हाल  ही  के  वर्षों  में  मड्ठिलाओं  को  सिविल  सेवाओं  में  प्रवेश  के  लिए  प्रोत्साडित  करने  हेतु  सरकार

 हरा  उठाए  गए  कदमों  का  सारांश  संलग्न  विवरण  1  में  दिया  गया

 विवरण  1

 वर्ष  संस्तुत  उम्मीदवारों  की  संस्तुत  महिला  संस्तुत  कुल  उम्मीदवारों  के

 कुल  संख्या  उम्मीदवारों  की  संखूया  मुकाबले  महिला  उम्मीदवारों
 की  प्रतिशतता

 -  1988  897  144  16.05%
 1989  850  118  13.88%

 1990  १40  131  13.93%

 विवरण  व

 हाजल़  डी  के  वर्शों  में  सिविल  सेवाओं  में  महिलाओं  को  आकर्षित  करने  के  त्तिए  सरकार  द्वारा
 उठाए  गए  कदम

 ()  नागालैंड  के  उत्तर  पूर्वी  संबर्गों  तथा  जम्मू  ओर  कश्मीर  में
 आबंटित  अखिल  भारतीय  सेवाओं  की  एकल  महिला  अधिकारियों  के  मामले  मेਂ  अखिल  भारतीय  सेवा  के

 ब्रन्तरसंवर्गीय  स्थानान्तरण  की  नीति  में  ढील  दे  दी  गई  हे  ।  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  1990  से  5  वर्ष  की
 प्रवधि  के  लिए  इन  संवर्गों  में  महिला  अधिकारियों  का  आबंटन  न  किया  जाए  ।

 (ii)  जहां  तक  संभव  पसि  और  पत्नी  को  एक  ही  स्थान  पर  तेनात  किए  जाने  से  संबंधित  मार्गदर्शी
 सिद्दांत  जारी  कर  दिए  गए

 ह
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 (iti)  प्रसृति  छुट्टी  के  क्रम  में  और  छुटटी  मंजुर  किए  जाने  से  संबंधित  नियमों  को  उदार  बना  दिया
 गया  है  ।-

 (५)  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  ऐसे  दृरदर्शन  धारावाहिक  दिखाए  जाते  हें  जिनमें  सिविल  सेवाओं  में  महिला
 अधिकारियों  द्वारा  निभाई  जाने  वाली  भूमिका  की  सराहना  की  जाती  हे  ।

 जमाखोरी  और  कालाबआजारी  के  विरूद  कार्रवाई

 3116.  श्रीमती  प्लासवराजेश्वरी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  अपने  सतर्कता  और  प्रवर्तन  अभिकरणोंਂ  को  दुरूस्त
 सूचना  देने  और  कालाबाजारी  तथा  ऐसे  ही  अन्म  आर्थिक  अपराधों  के  विरूद  कड़ी  कार्रवाई

 करने  को  कहा  है
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  में  कालाबाजारी  ओर  आर्थिक  अपराधों  को  रोकने  के  लिये  राज्य
 परकारों  की  सह्डायता  करने  के  लिये  सहमत  हो  गयी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितने  राज्यों  ने  कदम  उठाये
 °  नागरिक  पूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्राशाय  में  राज्य  मंत्री  कमात्तुदु्दीन  :

 तथा  जी  हां  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सज़ाह  दी  हे  कि  वे
 जमाखोरों  तथा  इसी  प्रकार  के  श्रार्थिक  अपराधियों  के  विरूद्ध  कठोर  कार्यवाही  करने  के  लिए  अपनी  सतर्कता
 तथा  प्रवर्तन  गतिविधियों  में  तेजी  लाएं  ।

 तथा  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  आवश्यक  वस्तु  1955  तथा
 अन्य  संगत  कानूनों  के  उपबंधों  के  अनुसार  चोरबाजारी  तथा  इसी  प्रकार  के  दूसरे  आर्थिक  अपराधों  को  रोकने
 की  कार्यवाही  पहले  से  ही  कर  रहें

 आठजी  योजना  में  परिवर्तन

 3117.  श्रीमती  बराप्नवराजेश्शरी  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  व्कियन्वियन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  संशोधित  करके  उसका  पुनः  प्रारूप  तेयार
 करने  का  निर्णय  किया  हे

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श
 करके  नये  परिवर्तन  शामित्  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  की  जाने  वाज्ी  कर्नाटक  राज्य  से  संबंधित  योजनाओं  के  बारे
 में  कर्नाटक  सरकार  से  भी  परामर्श  किया  गया  ओर

 यदि  तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  कर्नाटक  सरकार  को  कितनी  धनराशि
 आबंटित  करने  का  विचार

 योजना  एवं  कार्यक्रम  व्कियान्व॒यन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एखच०  आर०  :

 से  मौजूदा  दृष्टिकोण  पत्र  दस्तावेज  तथा  वर्तमान  आर्थिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आठवीं  योजना

 को  अंतिम  रूप  दिया  जाएगा  ।  स्कीमों  तथा  जिसके  लिए  केन्द्रीय  मंत्रालयों  तथा  कनटिक  सरकार
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 सहित  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  के  बारे  में  पुर्नरूषित  प्रस्तावोਂ  के आधार  पर  आठवीं  योजना
 दस्तावेजों  में  क्षेत्रकीय  प्राथमिकताओं  तथा  आबंटनों  को  दर्शाया  जाएगा  ।

 स्थाद्ररन्नों  की  क्रमी

 श्रीमती  आासवराजेश्वरी  .  क्‍या  र्काद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  खाद्यान्न  के  पंडरारों  में  खराद्यान्नों  की  भारी  कमी

 यदि  तो  वर्ष  और  1990-91  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  सुरक्षित  भंडार  की  क्‍या  स्थिति
 थी  और  उनकी  ब्रद्मतन  स्थिति  क्‍या

 क्या  खाद्यान्नों  के  म्रृह्य  में  वृद्धि  उनकी  कमी  के  कारण  हुई  और

 यदि  हां  ना  नत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्थ्राद्य  मेत्रालय  के  गाज़्य  मंत्री  तरूण  ओर  सरकारी
 एजेंसियों  कं  पास  19४9.  19५)  और  1991  की  पहली  जुलाई  को  स्थिति  के  अनुसार  13.05  मिलियन
 मीटरी  मिलियन  मीटरी  टन  और  21.07  मिलियन  मीटरी  टन  ख़ाद्याननों  का  स्‍्टाक

 और  ऊपर  भाग  और  में  दिए  गए  उत्तर  की  दृष्टि  में  प्रइन  ही
 नहीं  उठते  ।

 एडवांस  जमाराशि  को  उपभोक्‍साओं  को  वापस  करना

 3119.  श्री  सूर्य  नागाणण  रादव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  ब्लात  की  जानकारी  कि  मैसर्स  जोहिया  मेकैनिक्स  लिमिटेड  ने  अपने
 उपभोक्ताओं  की  एडवांस  जमाराशि  वापस  नहीं  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उपभोक्ताओं  को  कितनी  घनराशि  का  भुगलान  होना  बाकी  हे  यह  घुगतान  कब  तक  किये
 जाने  की  सम्भावना

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि

 उपभोक्ताओं  द्वारा  बुकिंग  रद्द  कराये  जाने  पर  उनके  अप्रिम  जमा  घन  की  राशि  लौटाने  में  लोहिया  मशीन्‍्स
 लि०  ने  अनुचितਂ  वित्तम्त्र  किया  हें  ।

 तथा  कंपनी  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  30-6-91  तक  8.०9.090  मामलों  में  अग्रिम  जमा
 घनराशि  और  उम्र  चर  देय  ब्याज  की  पूरी  रकम  तथा  98.572  मामज़ों  मेंਂ  आंशिक  रकम  ज्लौटा  दी  हे  ।  कुल  85

 करोड़  रूपये  की  रकम्न  पड़ने  ही  लोटायी  जा  चुकी  हे  ।  कंपनी  के  अनुसार  रकम  वापसी  के  4.13.080
 अभी  भी  तम्बित  पड़े  जिनमें  30.89  करोड़  रूपये  की  राशि  अआंतर्ग्रस्त  हे  ।  इसमें  से  98.572

 अनुरोधों  में  केवल  मृललघन  और  उस  पर  देय  ब्याज  की  राशि  का  भुगतान  ही  आंतर्ग्रस्त  हे  ।  कंपनी  की  नकदी
 सेबंधी  स्थिति  को  गंभीर  रूप  से  प्रभावित  करने  बाली  अप्रत्याशित  परिस्थितियों  के  कारण  उक्त  कंपनी  सभी
 गंत्रित  मामत्तों  में  घन  नहीं  ग्यौटा  पायी  हे  ।  कंपनी  को  आशा  हे  कि  वह  हाम्म्रित  अनुरोधों  को  आगामी  3-4  वर्षों
 में  निपटा  देगी  ओर  उन्होंने  इस  बात  की  भी  पृष्टि  की  हे  कि  बह  अपनी  देयताएँ  समाप्त  करते  समय  देय  ब्याज
 का  भी  भुगतान
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 कप
 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रात्तव  में  अनुझ्ृत्तित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों

 का  प्रतिनिधित्य

 3120.  श्री  मुकुल  वासनिक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियोंਂ  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 (@)  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ख्राद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  और  उसके  विभिन्‍न  संगठनों  में  ग्रुप
 और  घ  मेंਂ  सीधी  भर्ती  तथा  पदोन्‍नतियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 आरक्षित  पदों  ओर  उसमें  से  रिक्त  भरे  जा  चुके  आनारक्षित  किया  गये  अग्रेनीत  पदों  और
 ध्यपगत  हो  गये  पदों  की  प्रेडबार  संख्या  अछ्षग-अज़ग  कितनी  और

 इनमें  से  प्रत्येक  संगठन  में  पिछटो  बकाया  आरक्षित  रिक्‍त  पदों  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  और
 पिछले  बकाया  रिक्त  पदों  को  भरने  और  उनके  अनारक्षण  तथा  व्यपगत  होने  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम
 उठाये  गये

 नागरिक  पूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  क्मात्तुदुदीन  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 प्रकाशनों  के  लिए  विज्ञापन  दरें

 3121.  श्री  मुकुक्  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  समाचार  पत्र  उद्योग  सभी  प्रकाशनों  के  लिए  विज्ञापन  दरों  डेतु  सामान्य  शुल्क  की  मांग  करता

 रहा  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  जी

 हां  ।

 सरकारी  विज्ञापनों  की  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  निर्धारित  फार्मुला  के  आघार  पर  निर्धारित  की

 जाती  हैं  और  इन  दरों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  हे  ।

 उड़ीसा  में  उद्योगों  की  स्थापना

 3122.  श्री  आर्जुन  चरण  झेठी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  17  1991  के  ताराकित  प्रइनन  सं०  79  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  जाने  के  क्षिए  जिन  अभ्यर्थियों

 ने  आवेदन  किया  था  उनका  ब्यौरा  क्या  हे  ओर  ऐसे  उद्योग  कहां-कहां  स्थापित  किये  जाने  का

 प्रस्ताव

 क्या  संयुक्त  क्षेत्र  में  एंक  स्मेकित  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  संबंध  में  आशय  पत्र  जारी

 करने  के  लिए  राज्य  इकरा  किया  गया  आवेदन  पी  इसमें  शामिल  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  उड़ीसा  में  उद्योगों  की  स्थापना
 करने  के  लिए  जून  1०४४  तथा  १॥  के  बीच  आशय  पत्रों  की  मंजूरी  के  लिए  178  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए
 तथा  उड़ीसा  सरकार  के  एक  उपक्रम  उड़ीसा  औद्योगिक  उन्नति  एवं  निवेश  निगम  लि०

 पी०  आई०  सी०  ओ७  ने  उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  एक  एकीकृत  हस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के

 लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  डेतु  एक  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  किया  हे  ।  तथापि  नई  औद्योगिक  नीति  के

 सुरक्षा  एवं  सामरिक  विषयों  इत्यादि  से  संबंधित  उद्योगों  की  एक  छोटी  सूची  को  छोड़कर  सभी
 परियोजनाओं  के  लिए  लाइसेंसीकरण  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  एकीकृत
 इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  त्िण  किसी  ओद्योगिक  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  हे  ।

 आकाशवाणी  कत्तकत्सा

 3123,  श्री  हन्नान  क्‍या  सूचना  और  प्रस्सारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता  में  लगा  टांसमीटर  देश  में  सबसे  कम  क्षमता  का  हे  और  कत्लकत्ता
 पे  रिले  अथवा  प्रसारित  किये  जाने  वाले  कार्यक्रम  पश्चिम  बंगाल  के  उधिकतर  भागों  में  सुने
 नहीं  जा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उस  टांसमीटर  के  स्थान  पर  शक्त्तिशाली  टांसमीटर  लगाने
 का  और

 यदि  तो  उसके  कब  तक  बदले  जाने  की  संभावना

 घूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा
 नहीं  ।

 और  कल्ककत्ता  के  वर्तमान  टांसमीटरों  में  से  50  किलोबाट  मी०  बे०  ट्रांसमीटर  और  10
 किलोक्ट  शा०  वे०  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  को  बढ़ाकर  क़मशः  100  किलोवाट  मी०  वे०  और  50  कि»  वा०  शा»  वे०

 े करने  की  व्यवस्था  की  गयी  हे  ।  इन  दोनों  परियोजनाओं  का  कार्य  क्राफी  हद  तक  हो  चुका  हे  ।

 भोपाल  गैस  पीड़ित

 3124.  श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रद्माद  ५
 श्री  एम०  वी०  सन्द्रशेख्वर  मूर्ति  |

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैस  पीड़ितों  के  लिए  भोपाल  में  कार्यरत  कल्याण  संगठनों  ने  यद्द  धमकी  दी  हे  कि  यदि
 केन्द्रीय  सरकार  भोपाल  समझौते  पर  अपना  रुख  स्पष्ट  नहीं  करती  तो  वे  अधिक  कड़ा  रूख
 अपनाएंगे

 क्या  लाखों  गेस  पीड़ितों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदम
 अपर्याप्त  सिद्ध  हुए  और

 यदि  तो  इस  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  नोपाल  गैस  दुर्घटना  के
 पीड़ितों  पर  सम्तुचित  ध्यान  देने  के  लिए  सरकार  का  कौन  से  नए  उचाय  करने  का  विचार
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 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  सर्वोच्च  न्‍्यायात्यय  का
 तारीख  14  और  15  1989  का  समझौता  जिसमें  यूनियन  कार्बाइड  संयुक्त  राज्य
 अमेरिका  और  यूनियन  कार्बाहड  इंडिया  त्ि०  को  सम्ी  दावों  के  पूर्ण  निपटान  के  ज्िए  470  मिलियन  अमरीकन
 डालर  की  राशि  का  भुगतान  करने  का  निर्देश  दिया  गया  के  खिलाफ  अनेक  पुनरीक्षण  याचिकायें  दायर  की  गई

 सरकार  पुनरीक्षण  याचिकाओं  का  समर्थन  कर  रही  हे  ।  इस  समय  यह  मामला  सर्वोच्च  न्यायालय  में
 न्यायाधीन  हे  ।

 और  गैस  रिसाव  के  पीड़ितों  को  सहायता  देने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए
 हैं  :--

 (।  )  भोपाल  के  गम्भीर  रुप  से  प्रभात्रित  ३6  म्युनिसिपल  बाड़ों  के  निवासियों  को  1-4-1990  से  रू०
 200/-  प्रतिमाह  की  अन्तरिम  राष्टत  दी  जा  रही

 (2  )  भोपाल  गैस  पीढ़ितों  के  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  ने  163.10  करोड़  रुपए  की  कार्य  योजना

 स्वीकृत  की  हे  ।  इस  कार्य  योजना  पर  होने  वाले  स्त्र्च  को  केन्द्र  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार
 के  बीच  75:25  के  अनुपात  में  बांटा  जाएगा  ।  केन्द्र  सरकार  के  भाग  के  रुप  में  30.56  करोड़
 रूपए  की  राशि  दे  दी  गई  है  ।  इस  कार्य  योजना  में  सामाजिक  पर्यावरण  और  चिकित्सा

 पुनर्वास  कार्यक्रम  शामिल  हैं  ।

 महाराष्टू  में  उद्योगों  का  पंजीकरण

 3125.  श्ली  अन्ना  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नये  उद्योगों  के  पंजीकरण  के  संबंध  में  मद्दाराष्टर  सरकार  के  कितने  प्रस्ताव  संघ  सरकार  के  पास

 लम्भित  पढ़े

 सरकार  द्वारा  महाराष्ट  में  1990  से  जून  1991  तक  पंजीकृत  उद्योगों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लम्श्रित  प्रस्तावों  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  का  और

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  मिलने  की  सम्भावना

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ले०  इस  समय  महाराष्ट  में  नये
 औद्योगिक  एककों  के  पंजीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  लंबित  नहीं  है  ।  नई  औद्योगिक  नीति  के  लाइसेंस

 पुक्तिकरण/छूट  प्राप्त  उद्योगो/तक०  विकास  महानिदे०  पंजीकरण  संबंधी  योजनाएं  समाप्त  हो  जाती
 हैं  ।

 महाराष्ट  राज्य  मेंਂ  1990  से  1991  की  अवधि  के  दौरान  लाइसेंस  मुक्ति  करण/छूट
 प्राप्त  उद्योगो/तक०  वि०  मद्ढा»  पंजीकरण  संबंधी  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  आवेदन  पत्रों  का  ब्यौरा  इस
 प्रकार  हे  :-
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 पंजीकरण  की  सं०

 वर्ष  लाइसेंस  मुकित्तकरण  छूट  प्राप्त  उद्योगों  डी०  जी०  टी०  डी०
 उद्योग  पंजीकरण  का  पंजीकरण  पंजीकरण

 1990  162  173  18
 199}  १]  105  24

 सपी  पंजीकरणों  के  संबंध  में  एकक  का  स्थापना-स्थल  विनिर्माण  की  तथा  क्षमता  जैसे
 ब्यौरे  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  मासिक  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  किये  जाते  हें  जिसकी  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जा  रही  है  ।

 तथा  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधघिकरण  की  खांडपीठें

 3126.  श्री  वी०  एस०  विजयराशवन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  विभिन्‍न  खंडपीठों  में  लम्बित  पड़े  मामलों  की  संख्या
 खंडपीठवार  क्‍या

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  के  पास  लंबित  पढ़े  मामलों  की  मंत्रालयवार  संछया
 क्या

 न्‍्यायाधिकरण  की  अब  तक  स्थापित  खंडपीठों  के  स्थानों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  न्यायाधिकरणण  की  कुछ  ओर  खंडपीठें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (@)  यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ?

 ज्लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागारिट
 :  दिनांक  30-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  विभिन्‍न  खण्ड

 पीठों  में  लम्बित  पड़े  मामलों  की  संख्या  दशाने  वाला  विवरण  1  संलग्न  हे  ।

 अधिकरण  में  मामलों  के  आंकड़े  मंत्रालयवार  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 अधिकरण  की  अब  तक  स्थापित  खण्डपीठों  के  स्थानों  का  ब्यौरा  दशनि  वाला  विवरण
 पर  संलग्न  हे  ।

 तथा  जी  ढां  ।  नागपुर  में  एक  नई  ख़ण्डपीठ  स्थापित  करने  का  तथा  साथ  ही  पहले  से
 स्थापित  कुछ  खण्डपीठों  मेंਂ  न्यायालयों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  हे  ।
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 विवरण  1

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अध्यिकरण  की  विभिन्‍न  खण्डपीठों  में  लम्बित  पढ़े  मामलों  की  संख्या  दर्शाने
 वात्ता  विवरण  30-6-91  की  स्थिति  के

 क्र  ख़ण्डपीठ  का  नाम  लम्बित  मामले
 सं

 स्थानानतरित  मूल  आवेदन  कुल
 आवेदन

 1.  प्रधान  खण्डपीठ  518  8022  8540
 2.  अहमदाबाद  ख़ण्डपीठ  21  1623  1644
 3.  इलाहाबाद  खण्डपीठ  656  4880  5536
 4.  बंगलोर  खण्डपीठ  5  1025  1030
 5.  न्यू  बोम्बे  खण्डपीठ  221  2192  2413
 6  कलकत्ता  खण्डपीठ  474  3398  3872
 7.  चण्डीगढ़  ख़ण्डपीठ  90  2895  2985
 8.  कटक  खण्डपीठ  9  767  776
 9,

 मुलाधादी
 ख़ण्डपीठ  3  348  35]

 10.  खण्डपीठ  22  1673  1695
 11.  जबलपुर  खण्डपीठ  52  1675  1727
 12.  जोधपुर  खण्डपीठ  1097  2732  3829
 13.  मद्रास  खण्डपीठ  43  1319  1362
 14.  पटना  ख़ण्डपीठ  12  474  486
 15.  एनकुलम  खण्डपीठ  ]  141  1402

 कुल  3224  34424  37648

 टिप्पणी  :  1.  अधिकरण  की  लखनऊ  तथा  जयपुर  खण्डपीठ  की  मंजूरी  केवल  1989  में  दी  गई  है

 और  उनसे  संबंधित  ग्रुप  आंकड़े  इलाहाबाद  खण्डपीठ  तथा  जोधपुर  ख़ण्डपीठ  में  शामिल

 कर  लिए
 विवरण  Il

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  अब  तक  स्थापित  खण्डपीठों  के  स्थानों  को

 दशाने  वाला  विवरण

 क्०सं०  खण्टपीठ  का  नाम  तथा  स्थान

 प्रधान  ख्रण्डपीट  ,  नई  दिल्‍ली
 अहमदाबाद  अहमदाबाद

 इलाहाबाद  हत्ताह्मबाद
 लखनऊ  लखनऊ
 बंगलोर  बंगत्तौर

 न्यू  बॉम्बे  न्यू  बोम्बे

 कलकत्ता  कलकत्ता

 चण्डीगढ़  चण्डीगढ़ 00
 “3
 ७
 wn
 +
 “2
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 विवरण  11--  जारी

 स्रण्डपीठ  का  नाम  तथा  स्थान

 9.  कटक  कटक
 10.  गुवाहाटी  गुवाहाटी
 11.  हेदरात्राद  हैदराबाद
 12.  जबलपुर  जबलपुर
 13.  जोधपुर  जोधपुर
 14.  जयपुर  जयपुर
 15.  मद्रास  मद्रास
 16.  पटना  पटना
 17.  एनकुलम  कोचीन

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  कार्यकरण  के  संग्ंध  मे  समिति

 3127.  श्री  वी०  विजयराधबन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सिविल  सेवा  प्रारंभिक  परीक्षा  के  प्रश्न  पत्रों  के  लीक  होने  की  नवीनतम  घटना  को  देखते  हुए
 संघ  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लोक  सेवा  आयोग  के  कार्यकरण  का  अध्ययन  करने  द्वेतु  कोई  समिति  गठित  करने
 की  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कर्मचारी  चयन  आयोग  के  संबंध  में  प्रश्न  पत्रों  के  लीक  होने  अथवा  परीक्षाओं  के  संचालन  में

 ऐसी  अन्य  अनियमितताओं  की  कोई  घटना  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  की  नोटिस  में  लाई  गई

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 कार्मिक  ,  लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट  :

 नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दूरदर्शन  द्वारा  अनुमोदित  घारावाडिक

 3128.  श्री  के०  प्रधानी  ;  क्या  झ्ूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  छह  महीनों  में  दूरदर्शन  द्वारा  अनुमोदित  धारावाहिकों/टेलीफिल्मों/बृत्तचित्रों  के  नाम  कया
 और

 क्‍या  कुछ  धाराबाहिकों  को  चयन  समिति  को  भेजे  बिना  सीधे  ही  स्वीकृति  दे  दी  गयी
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रात्तय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  दूरदर्शन  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  दूरदर्शन  ने  पिछदों  छः  माह  के  दौरान  अपनी  कमीशन  स्कीम  के  अंतर्गत  एक  विज्ञान  पत्रिका
 अंखला  सदह्दित  1]  टी०  वी०  23  टेलीफिल्मों  तथा  8  बृत्तचित्रों  का  अनुमोदन  किया  है  ।  इनके
 शीर्षक  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 सभी  सम्बद्ध  समिति  द्वारा  अनुमोदित  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 टी०  वी०  धारावाहिक

 कन+  .  कृष्णकान्त  का  वसीयतनामा

 और  किशन  जाग  उठा

 विरासत

 फरमान

 .  शिलापतिकारम

 ,  श्री  रामकृष्ण  परमहंस

 .  कौशल्या

 -  दिशा

 .  मस्सया  दी  रात

 .  स्कंदपुराणम

 11.  टर्निंग  प्वाइंट-राष्ट्रीय  विज्ञान  पत्रिका  कार्यक्रम  भंखला  ।

 टेलीफिल्में

 1.  बिकता  हुआ  आदमी

 पिंजरा
 .  चंपारों  के  गांव

 .  बनने  ख़ान

 .  पीर  पराई

 जमीन
 ।

 डिडोला

 .  फ्लौमिंग  स्किपर्स

 .  फूल  का  दर्द

 10.  ईस्पैक्टर  विवेक

 11.  सम्बन्ध

 न्‍्>+  प्

 12.  गंगा  लहरी

 13.  सुख  शीतल  करो  संसार

 14.  हृदेय  चुरंगम
 15.  दि  अंसवन
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 जारी
 .  डाक  मुंशी

 17.  अहसास

 18.  सोदागर

 19.  धन्थर

 20.  बहलते  चिराग  और

 21.  लोट  आओ

 22.  भालो  भालो

 23.  मुमच  गुली  ।

 बृत्तचित्र
 1.  राजर्षि  पुरूषोत्तम  दास  टंडन

 .  हेंढीकेपड  वर्कर्स  ऐज  गृड  ऐज  दी  बेस्ट

 .  श्रीमती  कल्पना  जोशी

 .  क्राउनिग  ग्लोरी

 .  पूर्वांचल  का  गौरव

 .  आचार्य  रामचन्द्र  शुक्ल
 .  बिहार  के  हस्तशिल्य  पर  विह्वारिका  बृत्तचित्र

 8.  फखरुद्दीन  उझाली  अहमद  ।

 घाटे  पर  चल  रष्डे  उर्वरक  निगम

 ते

 फप्ः

 प्र

 बज

 YW

 3129.  श्री  के०  प्रधानी
 प्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  |

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1991  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कौन-कौन  से  उर्वरक  निगम  घाटे  में  चल  रहे

 क्‍या  इन  निगमों  को  प्रतिवर्ष  घाटा  होता  है

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  निगम  को  वर्ष-वार  कितना  घाटा

 क्‍या  भारतीय  उर्वरक  निगम  को  प्रति  वर्ष  100  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  घाटा  हो
 रहा  और

 यदि  तो  इस  निगम  को  हसकी  स्थापना  से  अब  तक  कुल  कितना  घाटा  हुआ  ?

 रसायन  और  उर्बरक  मंत्रालय  में  दाज्य  मंत्री  चिन्ता  :  1990-91  के  लिए
 अनन्तिम  लेखों  के  अनुसार  निम्नलिखित  सार्ब्ृजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  हानियां  दर्शा  रहे

 (1)  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०  सी०

 (2)  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  डेडिया  क्षि०  एफ०
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 जज

 (3)  प्रोजेक्ट  एण्ड  डेवलपमेंट  इंडिया  लि०  डी०  आई०

 (4)  पारादीप  फास्फेट्स  पी०

 और  हनमें  से  कुछ  उपक्रम  गत  कई  वर्षों  से  हानियां  उठा  रहे  हैं  ।  1988-89  से  1990-91
 तक  की  स्थिति  नीचे  दर्शायी  गयी  है  :--

 करोड़  रू०

 1988-89  1989-90  1990-91

 एफ०  सी०  आई०  168.90  163.90  170.33
 एच०  एफ०  सी०  156.38  169.14  228.76
 पी०  डी०  आई०  एल०  9.52  19.08  12.29
 पी०  पी०  एल०  12.02  37.29  30.80

 एफ०  सी०  आई०  ने  1980-81,  1981-82  और  1985-86  तथा  उससे  आगे  प्रतिवर्ष  100  करोड़  रू०
 से  अधिक  की  हानि

 एफ०  सी०  आई०  की  कुल  संचित  हानि  1387.35  करोड़  रू०  हे  (1990-91  कौ
 अनन्तिम  हानि  ।

 रांची  तथा  पटना  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  क्षमता

 3130.  श्री  लत्षकित  क्‍या  ह्ूथना  ओर  प्रस्तारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  रांची  तथा  पटना  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  क्षमता  में  बृदधि  करने  का

 विचार  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इन  केन्द्रों  की  क्षमता  में  कब  तक  बृदृधि  किये  जाने  की  संघावना

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  और  पटना

 और  रांची  में  इस  समय  एक  एक  उच्च  शक्ति  (10  कि०  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  कार्य  कर  रहा  है  और  उनकी

 रेडियेटिंग  शक्ति  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इन  दोनों  स्थानों  पर  कार्यक्रम  निर्माण  की  वर्तमान

 क्षमता  को  बढ़ाने  की  योजना

 यद्यपि  पटना  की  वर्तमान  अन्तरिम  व्यवस्था  के  स्थान  पर  एक  स्थायी  टी०  वी०  स्टूडियो  के  वर्ष

 1993-94  के  सेवा  के  लिए  चालू  किये  जाने  की  योजना  द्वे  तथापि  रांची  में  कार्यक्रम  निर्माण  की  वर्तमान

 सीमित  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  सरकार  द्वारा  स्कीम  का  विधिवत  रूप  से  अनुमोदन  कर  लिये  जाने  के

 लगभग  3४  वर्ष  का  समय  लग  जाने  का  अनुमान  है  ।

 जिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 3131.  श्री  ्त्तित  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रात्तवम  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  हां  ।

 यूरेनियम  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  द्ववारा  तुरामदीड़  में  170  करोड़  रुपये  1989  के

 मूल्य  के  आघार  रुपये  की  लागत  से  670  टन  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  वाला  एक  यूरेनियम  ऑक्साईड  ईंघन
 संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  हे  ।

 मिदनापुर  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 3132.  श्री  झत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पश्चिम  बंगाल  मिदनापुर  जिले  में  एक  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  ठो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लोक  शिकायत  सथा  पेंशन  समंत्राक्षय  में  राज्य  संत्री  मागरिट

 :  से  पश्चिम  बंगात़  के  मिदनापुर  जिले  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  पूर्वी  ठिद्युत  क्षेत्र  जिसका  एक  हिस्सा  पश्चिम  बंगाल  भी

 कोयले  के  भंडार  उपलब्ध  होने  के  कारण  उस  क्षेत्र  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  की  बात  को

 अपेक्षाकृत  कम  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 झुपर  षआाजार  दवाशा  चलाये  जाने  वाले  “  ईशेबल  काउन्टरਂ

 3133.  श्री  राजनाथ  झोोनकर  क्‍या  प्रध्मान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  न

 क्‍या  सुपर  बाजार  का  विचार  ईटेबल  काउन्टर  चलाने  और  न  नफा  न  नुकसान  के  आधार  पर
 ग्राहकों  की  दैनिक  उपयोग  की  वस्तुओं  को  उचित  दरों  पर  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सुपर  बाजार  की  शाख्त्राओं  के  भंडारों  में  देनिक  उपयोग  की  मर्देंਂ  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं
 और  कई  दिनों  तक  ये  स्टॉक  में  नहीं  आती

 यदि  तो  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सुपर  आजार  का  सृजन  जिस  उद्देश्य  के  लिए
 किया  गया  उसका  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  कोई  ऑकलन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागरिक  पूर्ति  ओर  झार्जजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 :  तथा  (@)  सुपर  बाजार  पहले  से  ही  अपने  किराना  और  प्रशीतित  खाद्य  विभागों  के

 ज़रिए  दालें  आलू  के  घी  और  तेल  जैसी  उपभोक्ता
 खाद्य  मदों  एवं  देनिक  आवश्यकता  की  अन्य  वस्तुओं  की  बिक्री  कर  रहा  है  ।  यह  अपनी  कमोट  प्लेस  शाखा  से

 फगे  के  रस  और  मद्यरह्तित  पेयों  की  प्री  बिक्री  कर  रहा
 तु  ध्
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 जी  नहीं  |  सुपर  बाजार  यथा  संभव  देनिक  आवश्यकता  की  वस्तुओं  की  आपूर्ति  बनाए  रखने  के
 प्रयास  करता  है  ।  कभी-कभी  कोई  वस्तु  किसी-किसी  बिक्री  केन्द्र  पर  उपलब्ध  नहीं  हो  पाती  है  क्‍योंकि
 कदा  विभिन्‍न  जैसे  कम  अधिप्राप्ति  के  स्त्रोत  अर्थात्‌  विनिर्माता/वितरक  से  माल  न  मिल  पाने
 या  किन्हीं  अपरिहार्य  प्रशासनिक  कारणों  से  ऐसी  वस्तुओं  की  आपूर्ति  बनाये  रखना  सुश्किल  हो
 जाता  हे  ।

 तथा  सुपर  के  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने  में  स्वस्थ  प्रभाव  डालने  में  सक्षम  रहा  जो
 कि  इसकी  स्थापना  का  एक  प्रमुख  उद्देश्य  हे  ।  सुपर  बाजार  ने  हाल  ही  मेंਂ  मुख्यालय  भवन  में  एक  नियंत्रण
 कक्ष  स्थापित  किया  है  जहां  इसके  सभी  भ्रिक्री  केन्द्रों  स ेस्टाक  समाप्ति  की  स्थिति  की  सूचना  एकत्र  की  जाती  है
 तथा  जहां  तक  संभव  होता  शाख्राओं  को  अपेक्षित  वस्तुएं  मुह्देया  कराने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।  वसूली  और
 बिक्री  से  संबंधित  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  एक  साप्ताहिक  बैठक  नियमित  रूप  से  बुलाई  जाती  हे  जिसमें
 वस्तुओं  के  स्टाक  की  समाप्ति  और  उनकी  वसूली  से  संबंधित  स्थिति  की  समीक्षा  की  है  ।

 लिजी  कम्पनियों  द्वारा  डिश  एंटीना  लगाया  जाना

 3134.  श्री  राजनाथ  शोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रस्तारण  मंत्री  25  1991  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  316  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  केबल  टी०  बी०  नेटवर्क  और  डिश  एन्‍्टीना  प्रणाली  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच
 करने  संबंधी  समिति  ढ़वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  पर  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  और

 संचार  मंत्रालय  से  लाईसेस  प्राप्त  किए  बिना  डिस्क  एन्‍्टीना  स्थापित  करने  के  लिए  दोषी  पाए  गए
 व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इन  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 छूखना  और  प्रसारण  संत्रातय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  से  हां  ।
 विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  तथा  संबंधित  संगठनों  से  टिप्पणियां  प्राप्त  की  गई  इस  ब्रीच
 सार्बजनिक  निगमों  को  टेलीकास्टिग  और  प्रसारण  अधिकार  देने  और  उन्हें  प्रसार  भारती  के  साथ  स्पर्धा  करने
 की  अनुमति  देने  संबंधी  सरकार  की  घोषणा  के  संदर्भ  इस  रिपोर्ट  के  कुछ  अनिवार्य  पहलू  अब

 पुराने  पढ़  गए

 (a)  संचार  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचना  के  ऐसे  अनेक  मामले  न्यायालयों  में  लॉबित  हैं  ।  अतः

 फिलहाल  यह  मामज्ा  न्यायाधीन  हे  ।

 हिन्दुस्तान  न्यूज  प्रिंट  प्रोजेक्ट  का  ब्रेह्ट

 3135.  श्री  रमेश  चेन्नीत्नला  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  वेल्लूर  हिन्दुस्तान  न्यूज  प्रिंट  प्रोजेक्ट  के  वेस्ट  का  उपयोग  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  और  जी  हां  ।  प्रस्तावों  का  ब्यौरा
 नीचे  दिया  गया  है  :--

 1  वशवर्ती  प्रयोग  के  लिए  चूने  के  भट्टे  में  चूने  के  अवमल  को  फिर  से  जलाने  का  कार्य
 कार्यान्‍न्वयनाधीन  हे  ।

 2.  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  और  नेशनल  गब्रिल्डिंग  ओरगेनाइछ्लेशन  के  परामर्श  से  सीमेंट
 उद्योग  में  फलाई  ऐश  के  उपयोग  की  संभावना  और  फलाई-ऐश  जिप्सम  ईटों  के  निर्माण  की
 सम्भावना  का  पता  लगाया  गया

 3.  प्रस्तावित  फल्यूडाइज्ड-बैड  बॉयलर  में  गौण  ईघन  के  रूप  मेंਂ  लकड़ी  का  अन्य  ब्रेकार
 लकड़ी  और  बहिस्त्राव  अवमल  जलाए  जाने  को  प्रस्तावित  किया  गया

 आशुलिपिकों  के  संवर्ग  में  गतिरोध्ा

 3136.  श्रीमती  गीता  मुख्यर्जी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आशुलिपिक  संवर्ग  में  2000-3200/3500  रुपये  के  वेतनमान  में  ऐसे  अनेक  कर्मचारी  जो

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  और  अन्य  सरकारी  कार्यालयों  में  पदोन्‍नति  के  अवसर  न  होने  के  कारण  काफी  समय  से

 अपने  वेतनमान  के  अधिकतम  पर  कार्य  कर  हहे

 यदि  तो  उक्त  2000-3200/3500  रुपये  के  वेतनमान  में  कुल  कितने  कर्मचारी  है  जिन्होंने
 31  मार्च  1990  को  केन्द्रीय  सचिवालय/सरकोरी  सेवा  में  एक  ही  प्रेड  में  8  वर्ष  से  अधिक  सेवा

 पूरी  कर  ली

 क्‍या  सरकार  इस  ग्रेड  निश्चित  सेवा  काल  पूरा  करने  के  बाद  उनके  गतिरोध  को  दूर  करने  पर
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  सलथा  पेंशन  मंत्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 :  से  रु०  2000-3200/3500  वेतनमान  वाले  आशुलिपिक  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न

 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों  में  फेले  हुए  हैं  ।  ऐसे  कर्मचारियों  की  संख्या  संबंधी  कोई  केन्द्रीयकृत  सूचना  नहीं
 रखी  गई  हैं  जिन्होंने  इस  प्रेड  में  31  1990  तक  $  वर्ष  से  अधिक  सेवा  की  हो  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  रू०  2000-3500  के  वोतनमान  में  8  वर्ष  की

 अनुमोदित  सेवा  वाले  आशुलिपिक  र६०  3000-4500  वाले  एक  नए  निजी  सचिव  ग्रेड  में  पदोन्‍नति  के  लिए  पात्र
 हें  ।  यह  उनके  पदोन्‍नति  के  अवसर  बढ़ाने  के  दृष्टिकोण  से  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  लागू  किया
 गया  है  ।

 भारत  सरकार  के  गैर  कार्यालयों  में  कार्यरत  आशुलिपिकों  को  रु०  2000-3200  के  एक  नए
 वेतनमान  का  लाभ  दे  दिया  गया  जो  उनके  पदोन्‍नति  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिए  वतुर्थ  वेतन  आयोग  की
 सिफारिशों  के  आधार  पर  लागू  किया  गया

 केन्द्रीय  निवेश  राज-सड्डायता  की  प्रतिपूर्ति

 3137.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज
 प्रो०  के०  वी०  थामस  |

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  को  केरल  सरकार  की  ओर  से  30  1989  तक  निवेश
 सहायताਂ  की  प्रतिपूर्ति  के  संबंध  मेंਂ  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इस  संबंध  मेंਂ  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  और  केन्द्र  सरकार  को  केरल
 सरकार  से  राज्य  स्तरीय  समिति/जिला  स्तरीय  समिति  द्वारा  30-9-1988  के  बाद  मंजूर  की  गई  और
 31-12-1989  तक  वितरित  केन्द्रीय  निवेश  राज-सहायता  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हे  ।
 1-10-1988  से  केन्द्रीय  निवेश  राज-सहायता  योजना  समाप्त  कर  दिए  जाने  के  पश्चात  राज्य  सरकारों/संघशासित
 क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाषह्ट  दी  गई  थी  कि  जिन्हें  मंजूरी  30-9-1988  से  पूर्ष  दे  दी  गई  थी  ओर  जिन्हें
 विनिर्माणकारी  एककों  के  30-8-1989  से  पूर्व  और  एककों  के  31-12-1989  से  पूर्ष
 भुगतान  कर  दिया  गया  था  केवल  उन  दावों  की  केन्द्र  द्वारा  प्रतिपूर्ति  की

 केरल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  विघ्तार

 3138.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केरल  में  विद्यमान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विस्तार  के  संबंध  केਂ  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  हाज्य  मंत्री  पी०  के  जी

 प्रस्तावों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  हे  :-

 हुणिहयन  रेअर  अर्थस  लि०

 ()  प्रति  वर्ष  10.000  टन  सिलीमेनाइट  के  उत्पादन  हेतु  करीब  2  करोड़  रूु०  की  अनुमानित  लागत  से

 चावड़ा  में  सिलीमेनाइट  प्राप्ति  संयंत्र  की  स्थापना  |

 (४)  चावड़ा  में  उपलब्ध  अतिरिक्त  मोनाजाईट  का  प्रयोग  करने  के  लिए  करीब  6  करोड़  रू०  की

 लागत  से  उद्योगमण्डल  में  एक  परियोजना  का  निर्माण  ।

 फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकत्स  त्रावणकोर  त्ि०

 ()  1990  के  मूल्यों  क ेआधार  पर  करीब  374.64  करोड़  रु०  की  लागत  से  उद्योगमण्डल  में

 प्रति  दिन  900  टन  की  उत्पावन-क्षमता  वाला  अमोनिया  संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए  व्यवहार्यता

 रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  गई  हे  ताकि  कुल  340  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाले  तीन  पुराने  एककों  को

 प्रतिस्थापित  किया  जा  सके  ।

 (ii)  1.1  करोड़  रू०  की  अनुमानित  लागत  से  कोचीन  प्रभाग  में  एन०  पी०  के०  के  उत्पादन  को  प्रति

 दिन  300  टन  से  बढ़ाकर  540  टन  करने  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  का  मसौदा  तैयार  करने  के

 संबंध  में  प्रथम  चरण  की  अनुमति  1990  में  दी  जा  चुकी  हे  ।

 अजन्ता  और  एलोरा  के  विकास  की  योजना

 3139.  श्री  घर्मण्णा  मेंडयया  साईल  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  अताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  महाराष्टर  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मेंਂ  शामित्ञ  किए  जाने  के  ज्षिए  अजन्ता  और

 एलोरा  के  विकास  संबंधी  कोई  योजना  तेयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  योजना  पर  कितनी  ज्ञागत  आएगी  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  हाज्य  मंत्री  एच  आर०
 :  आठवीं  योजना  के  लिए  महाराष्ट  राज्य  सरकार  द्वारा  अजन्ता  तथा  एलोरा  के  विकास

 हेतु  एक  स्कीम  का  प्रस्ताव  किया  गया

 तथा  स्कीम  में  पर्यटक  आधारभूत  संरचना  परिवह्तन

 हवाई  अड़डा  सुविधाएं  आदि  के  सुबृढ़ीकरण  की  परिकल्पना  की  गयी  हे  ।  स्कीम
 की  अनुमानित  लागत  195.6  करोड़  रु०  है  ।

 मध्य  प्रदेश  और  आन्छ्ा  प्रदेश  मेंਂ  महितता  और  माल  विकास  योजना  का

 कार्यान्वयन

 140.  श्री  बीरेन्द्र  सिंह  .
 श्रीमती  महेन्द्र  छुमारी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यडढ्  बताने  की  कृपा  करेंगें
 श्रीमती  सुमित्रा

 मध्य  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  ठप-योजना

 क्षेत्र  में  महिला  और  बाल  विकासਂ  कब  से  ज्ञायू  की  गई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  में  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमद्डिला  और  बाल  विकास  योजना  के  अन्तर्गत

 राज्यवार  और  वर्षवार  कितनी-कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  प्राप्त  किए  गए  लक्ष्यों  का  ब्योरा  क्‍या

 है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  प्रामीण  क्षेत्रों  में
 महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  को  1983-84  से  मध्य  प्रदेश  तथा  आंध्र  प्रदेश  राज्यों  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  मेਂ  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  के  अंतर्गत  खर्च  की

 गई  धनराशि  का  ब्यौरा  नीचे  गया

 रुपये

 वर्ष  राजस्थान  मध्य  प्रदेश  आन्ध्र  प्रदेश

 89  29.29  30.45  38.38
 27.27  63.72  60.18
 35.34  73.64  54.23
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 1990-91  तक  बनाए  गए  गूपों  की  कुल  संख्या  तथा  महिला  लाभार्थियों  की  संख्या
 नीचे  दर्शायी  गई  हे  :--

 राज्य  का  नाम  1983-84  से  1990-  1983-84  से  1990-  1983-84  से  1990-
 9]  तक  ग्रुप  बनाने  91  तक  बनाए  गए  91  तक  महिला

 का  लक्ष्य  ग्रूपों  की  संख्या  लाभार्थियों  की
 संख्या

 राजस्थान  3410  1933  29454
 मध्य  प्रदेश  4390  3675  70536
 आन्ध्र  प्रदेश  2500  3557  54448

 ग्रामीण  तथा  शाहरी  क्षेत्रों  में  सप्लाई  की  जाने  वाली  आवश्यक  वस्तुएं

 3141.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  सभी  आवश्यक  वस्तुएं  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 बराबर  बराबर  मात्रा  में  सप्लाई  की  जाती  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  सप्लाई  की  जाने  वाली  वस्तुएं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य

 सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  आबंटित  की  जाती  हैं  ।  राज्यो/संघ  राज्यों  के  भीतर  राशन  की  मात्रा
 सहित  हन  वस्तुओं  के  आंतरिक  वितरण  का  निर्णय  संबंधित  राज्य  सरकारो/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  ढारा
 विभिन्‍न  जैसे  कुल  उपलब्ध  जिलों  में  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  की  परस्पर  आवश्यकताओं  आदि
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता

 जहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  आशय  पत्र  जारी  करना

 3142.  श्ली  घ्न्तोष  कुमार  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  भारत  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कितनी

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  आवेदन  किया

 उन  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिनके  लिए  वर्ष  1990  में  आशय  पत्र  जारी  किये

 गये  और

 हस  समय  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  विचाराधीन

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 के  प्रमाव  क्षेत्र  मे ंआने  वाली  23  कंपनियों  ने  उद्योग  लगाने  के  लिए  अप्रैल  1990  से  30  1991  के  दौरान

 आशय  पत्र  के  लिए  आवेदन  किया
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 7  कंपनियों  को  आशय  पत्र  दिये  गये  थे  ।  इनके  ब्यौरे  जैसे  पार्टी  का  स्थापना
 उत्पादन  की  मद  आदि  का  विवरण  भारतीय  निवेश  केन्द्र  के  न्यूज  लेटरਂ  में  प्रकाशित  किये  जाते

 जिसकी  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जा  रही  हैं  ।

 30  जून  1991  को  कंपनियों  के  44  आवेदन  प्रक्रिया  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं
 में

 दूरदर्शन  घारावाष्िकों  की  ओर  कढड़ियां  प्रसारित  करने  की  अनुमति

 3143.  श्री  महेश  कुमार  कनोड़िया
 श्री  प्रभूदयाल  कठेरिया

 चेसन  पी०  एस०  सूचना  ओर  प्रद्मारण  मंत्री  यह  बताने  की

 झीमती  सुमित्रा

 कृपा  करेंगे  कि  :

 किस-किस  दूरदर्शन  घारावाहिक  को  1991  के  दौरान  और  अधिक  कड़ियां
 प्रसारित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  अतिरिक्त  कढ़ियों  की  अनुमति  दी  और

 धारावाहिक-वार  कड़ियों  में  वृद्धि  की  अनुमति  देने  के  क्‍या  कारण

 झूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  से
 1991  के  दोरान  दो  दूरदर्शन  धारावाहिकों  सोई  आफ  टीपू  सुक्तानਂ  तथा  गुल्तशन

 और  को  क्रमशः  20  ओर  19  कड़ियां  बदाने  की  अनुमति  दी  गई

 सोर्ड  आफ  टीपू  सुल्तानਂ  की  अतिरिक्त  कड़ियों  की  मंजूरी  दूरदर्शन  की  कार्यक्रम  अपेक्षाओं  तथा
 कथानक  के  स्वरूप  और  उसके  समापन  की  उपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुये  दी  गई

 गुलशन  और  गुल्लफामਂ  के  मामत्ते  यह  महसूस  किया  गया  कि  मुलरूप  से  अनुमोदित  कड़ियों
 की  संख्या  से  कथानक  के  साथ  पूरा  न्याय  नहीं  होता  ।

 साद्य  तेलों  का  आयात

 3144.  श्री  प्रकाश  थी०  पाटीक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  चालू  वर्ष  के  दोरान  खाद्य  तेज्ञों  का  आयात  करने  का  विचार
 ओर

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  का  आयात  किया  जायेगा  और  इसका  मृक्त्य  कितना
 होगा  ?

 ..._  नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  विलरणा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमात्तुद्दीन
 तथा  सरकार  चालू  वर्ष  के  दौरान  खाद्य  तेलों  का  आयात  करने  पर  विचार  कर  रही  हे  ।
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 अहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ढारा  निवेश

 3145.  श्री  प्रकाश  वी०  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  भारत  में  निवेश  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  नीति  तैयार
 की

 क्या  सरकार  का  ऐसे  उद्योगों  की  एक  सूची  जारी  करने  का  विचार  जिनमें  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  को  निवेश  की  अनुमति  नहीं  दी  और

 यदि  तो  यह  सूची  कब  तक  जारी  की

 उद्योग  मैत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  सरकार  ने  औद्योगिक  नीति
 संबंधी  एक  वक्‍तण्य  24-7-199]  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  था  ।  विदेशी  निवेश  को  नियंत्रित  करने  वाली
 नीति  ठस  वक्तव्य  के  पेरा  24  से  26  तथा  पेरा  में  दी  गई  हे  ।

 झमेकषित  ग्रामीण  लिकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  परिवार

 3146.  श्री  प्रकाश  वी०  पाटीक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1991  के  क्षेरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  परिवारों  की  सहायता  की  गई
 तथा  कितसनों  की  सहायता  करने  का  प्रस्ताव

 ग्रामीण  विकाझ्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमसाई  एच०  :  वर्ष  1991
 1991  से  1991  के  दोरान  कुल  13.56  लाख  परिवारों  की  सहायता  की  गई  है  ।  1991  के  कलैन्डर

 वर्ष  के  त्िण  चयन  किए  गए  परिवारों  की  सहायता  करने  हेतु  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।
 1991-92  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  22.54  लाख  परिवारों  की  सहायता  करने  का  लक्ष्य  हे  ।

 विदेशी  मल्स्ययथन  नोकाओं  को  भाटक  पर  लेने  के  त्विए  आशय  पत्र  जारी  करना

 3147.  श्ली  प्रकाश  वी०  पाटील  :  क्‍या  सर्थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे

 क्या  देश  की  निर्यात  से  होने  वाली  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  विदेशी  मत्स्ययन  नौकाओं  को

 पाटक  पर  लेने  के  लिए  उदारतापूर्वक  आशय-पत्र  जारी  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  हे  ?

 खाद्य  प्रधंशकरण  उद्योग  मंत्राक्षय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  ओर

 विदेशी  मात्स्यिकी  जलयानों  को  किराए  पर  लेने  के  लिए  भारतीय  समुद्री  जोन  जलयानों  द्वारा

 पात्स्यिकी  के  लिए  अधिनियम  1981  और  भारतीय  समुद्दी  जोन  जलयानोंਂ  द्वारा  मात्स्यिकी

 के  लिए  1982  के  अघौन  विद्यमान  चार्टर  नीति
 के  अनुसार  आशय-पत्र  जारी  किए  जाते

 हैं  ।  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  तब  तक  किराए  पर  लेने  के  लिए  कोई  परमिट  स्वीकृत  नहीं

 केया  जाता  है  जब्न  तक  केन्द्रीय  सरकार  लोकहित  में  यथा-निर्धारित  ऐसे  मामलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परमिट

 बने  के  बारे  में  संतुष्ट  न  हो  और  इससे  संबंधित  दूसरे  मामलों  के  संबंध  में  जांच-पड़ताल  न

 कर  ली  गई  हो  ।
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 पैप्सी  फूड्स  प्राइचेट  लिमिटेड  ढदारा  किया  गया  निर्यात

 3148.  श्ली  मोरेश्वर  क्या  स्थाद्य  प्रचंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 फ़ूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  वर्ष  1990-91  के  दोरान  कुज्ञ  कितनी  मदों  का
 निर्यात  और

 इस  कम्पनी  ने  वर्ष  1990-91  के  दोरान  कुल  कितना  राजस्व  अर्जित  किया  ?

 स्थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  ओर

 (@)  कंपनी  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  मे०  पेप्सी  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  वर्ष  1990-91  के  दोरान
 962.34  लाख  रु०  मुल्य  के  समुद्री  राइस  ब्रान  एक्सटेक्ट  काली  त्ताल

 डिल  बीज  आदि  का  निर्यात

 यूरेनियम  के  भण्डार

 3149  श्री  तेजनारायण  सिंह
 श्री  देवेंद्र  प्रसाद  यादव  ,  ;  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 झी  राम  टह्ल  चोधारी

 क्या  देश  में  यूरेनियम  भण्डार  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  हात्न  ही  मेंਂ  कोई  सर्वेक्षण
 कराया  गया

 यदि  तो  किन-किन  जिलों  और  राज्यों  में  यूरेनियम  के  भण्डार  पाए  गए

 क्‍या  भंडारों  से  यूरेनियम  निकालने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसका  क्या  प्ररिणाम  निकला  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागशिट
 तथा  हां  ।

 यूरेनियम  के  भण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्रमबद  रुप  से  सर्वेक्षण  तथा  अन्वेषण  करने  का  कार्य

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  परमाणु  स्रनिज  प्रभाग  द्वारा  वायुवाहित  भू-रसायन  सर्वेक्षण  तथा  अन्य

 एकीकृत  क्षेत्रीय  अन्वेषण  करके  और  उसके  बाद  आन्वेषणात्मक  भू-वेधन  तथा  खनन  प्रक्रिया  को  काम  में  ज्ञाकर
 किया  जा  रहा  है  ।  परमाणु  खनिज  प्रभाग  ने  जिन  राज्यों  में  यूरेनियम  के  मंडारों  का  पता  गाया  हे  उनके  नाम
 उनके  जिलों  सहित  नीचे  दिए  गएं  हैं  :-

 राज्य  जिला

 आंध्र  प्रदेश  कुडप्पा

 बिहार  सिद्भूम
 हिमाचल  प्रदेश  शिमला  तथा  कुल्लू

 कर्नाटक  उत्तरी  तथा  दक्षिणी  केनरा

 मध्य  प्रदेश  राजनंद  गांव  तथा  सरगुजा

 मेघालय  पश्चिमी  खासी  पहाड़ियां

 राजस्थान  उदयपुर
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 तथा  परमाणु  उर्जा  विभाग  के  सरकारी  क्षेत्र  के एक  उपक्रम  यूरेनियम  कारपोरेशन  ऑफ
 इंडिया  लिमिटेड  की  स्थापना  इस  कार्य  के  लिए  की  गई  है  ।  यह  उपक्रम  ख़ानों  और  रिकवरी  संयंत्रों  का
 संचालन  करता  है  ।  यूरेनियम  देश  के  परमाणु  बिजली  संबंधी  कार्यक्रम  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  ही
 निकाला  जाता  हे  ।

 दूरदर्शन  पर  कृषि  कार्यक्रम

 3150.  श्री  शोभनाद्वीश्वर  कया  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  पर  वाणिज्यिक  स्वास्थ्य  और  परिवार  कृषि
 आदि  विभिन्न  क्षेत्रों  को  कितने  घंटे  का  समय  दिया  जाता

 क्या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  पर  कृषि  कार्यक्रमों  क ेलिए  आबंटित  समय  मेਂ  वृद्धि  करने  का  हे
 ताकि  किसानों  द्वारा  नवीनतम  तकनीक  अपनाने  को  बढ़ावा  दिया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सूचना  ओर  प्रस्तारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  दूरदर्शन  के

 कृषि  कार्यक्रमों  के  लिए  प्रति  मास  लगभग  101  घंटे  आबंटित  किए  जाते  हैं  ।  समाचारों  के  लिये
 प्रतिमाह  713  घंटे  अलाट  किए  जाते  हैं  ।  परिवार  कल्याण  आदि  पर  कार्यक्रमों  के  बारे  में

 सृचना  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  ।  अधिकांश  दूरदर्शन  केन्द्र  निर्धारित  साप्ताहिक  आवृत्ति  पर  स्वास्थ्य

 और  परिवार  कल्याण  पर  15  से  20  मिनट  के  लिए  कार्यक्रम  प्रसारित  करते  शिल्प  कला  जैसे  अन्य

 पहलुओं  पर  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  का  समय  दर्शकों  की  रुचि  तथा  दूरदर्शन  की  कार्यक्रम  अपेक्षाओं
 पर  निर्भर  करता  हे  ।  दूरदर्शन  कुल  प्रसारण  समय  का  10%  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिये  उपलब्ध  करा
 सकता  हे  ।  हस  समय  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिये  कुल  प्रसारण  समय  का  2.5%  ही
 दिया  जा  रहा  हे  ।

 से  कृषि  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  दूरदर्शन  ढारा  किसानों  को  खेती  के  नवीनतम  तकनीक

 अपनाने  के  बारे  में  जानकारी  देने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  हे  ।  प्रसारण  समय  के  सीमित  होने  और

 दूरदर्शन  की  अन्य  कार्यक्रमों  के  बारे  में  प्रतिबढ्ता/अपेक्षा  को  ध्यान  मेंਂ  रखते  हुए  कृषि  कार्यक्रमों  के  लिए  पहले

 से  आबटित  समय  में  और  वृद्दि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 फूड्स  प्राइजेट  त्तिमिटेडਂ  को  निर्यात  के  आदेश

 3151.  श्ली  शोभनाद्वीश्वर  राव  :  क्या  स्थ्ाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  कोलाइंटरनेशनलਂ  ने  भारत  में  पेप्सी  फ़ूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  को  3.6  मिलियन

 डालर  का  निर्यात  आदेश  दिया

 यदि  तो  उन  विभिन्‍न  मदों  का  ब्यौरा  क्या  जिनके  लिए  निर्यात  आदेश  प्राप्त

 हुए
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 क्‍या  इन  मदों  का  उत्पादन  भारत  के  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेडਂ  एकक  में  हो
 3.  और रहा

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  ?

 साद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  कंपनी  द्वारा  दी
 गई  सूचना  के  अनुसार  प्रेप्सी  कोला  हेटरनेशनल  ने  मै०  पेप्सी  फ़ूडस  प्राइवेट  त्ि०  को  1.36  मिलियन  अमरीकी
 डालर  का  निर्यात  आदेश  दिया  है  ।

 से  कंपनी  ढारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  कंपनी  चालू  वित्त  वर्ष  के  ज्षिए  अपनी  निर्यात
 योजना  के  अनुसार  निम्नलिखित  मदों  का  निर्यात  करने  की  परिकल्पना  की

 मद  मृल्य  देश

 रू०
 टमाटर  पेस्ट  310.00  आस्ट्रेलिया/फिलिपिन्स/सिंगापुर /

 अमरीका/सऊदी  अरब

 चाय  मध्यपूर्व

 समुद्री  उत्पाद  अमरीका

 चावल  मध्यपूर्व/सऊदी  अरब/अमरीका

 राहस  ब्रान  823.00

 बीज/मसाज्षे,  गुआर  गम

 समुद्री  खाद्य
 मिर्च  आदि

 2403.00

 इसके  आर्डर  में  मृदु  पेय  शीशे  की  टकः  सर्वेधर्नात्मक  सामग्री  आदि  का  निर्यात  भी
 शामिल  किया  जाएगा  ।

 मै०  पेप्सी  फ़ूड्स  प्रा०  लिमिटेड  ढारा  स्थापित  संयंत्रों  में  टमाटर  पेस्ट  और  मृदु  पेय  सांद्रण  का  उत्पादन
 किया  जाएगा  ।

 राजस्थान  की  प्रति-ल्यक्त्ित  आय

 कृपा करेंगे  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क़ियास्सयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  अन्य  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  की  तुक्तना  में  राजस्थान
 की  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी

 क्या  अन्य  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  की  तुलना  में  राजस्थान  की  प्रति  व्यक्ति  आय  में  लगातार
 गिरावट  आती  जा  रही

 और यदि तो इसके क्‍या कारण हे और इस संबंध मेंਂ क्‍या उपचारात्मक कदम उठाये गये
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 योजना  और  कार्यक्रम  व्मियान्वयन  मंत्रालय  में  दाज्य  मंत्री  आर«  :
 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  अर्थात  1965-66  मेंਂ  वर्तमान  कीमतों  पर  राजस्थान  की  प्रति  व्यक्ति  आय

 373  ह०  थी  ।  वर्तमान  कीमतोਂ  पर  अन्य  राज्यों  की  प्रति  ध्यक्ति  आय  की  राज्यवार  तुलनात्मक  स्थिति  संलग्न
 विवरण  1  मेंਂ  दर्शायी  गई

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 विवरण  सपयों  में

 क्रम  सं॑०  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  1965-66

 1...  आंध्र  प्रदेश  387

 2.  असम  399

 3.  बिहार  332

 4...  गुजरात  498

 5.  हरियाणा  450

 6,  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जामू  और  कश्मीर  317

 8.  कनटिक
 448

 9,  केरल  380

 10  मध्य  प्रदेश  298

 1.  महाराष्ट्र
 534

 12  मणिपुर
 268

 13  उड़ीसा
 329

 14  पंजाब
 562

 15.  राजस्थान
 373

 16.  तमिलनाडु
 403

 17.  त्रिपुरा
 333

 18.  उत्तर  प्रदेश  373

 19.  पश्चिम  बंगाल  532

 20.  दिल्ली  887.
 रा  न टंपी-यथएथ)थड-डक्‍डहहफैो।[0५।क-्क्‍कफणएण/खपययरण

 अखिल  भारतीय  प्रति  व्यक्ति  निवल  राष्ट्रीय  उत्पाद  426

 स्लोत  :  राज्य  घरेलू  उत्पाद  के  अनुमान-नव०  हैई  केन्द्रीय  सांख्यिकी  सांख्यिकी

 योजना  मंत्रालय  ।
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 ज्रकपृत्रि  विक्षाण  सारंकत  के  शम्सतंत  शफध्यान  को  धमतावा

 1153.  हरी  जब  माराषत  कया  प्रखान  जेत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 क्या  ताजध्यात्र  लाकर  ने  प्रकप्रृमि  चिक्राध्ष  कार्यक्रम  के  किए  बर्ध  1090-91  और  1991-02  के
 कैशन  88  करोड़  छपये  आधटित  करने  संबंधी  प्रस्ताव  भेजे  और

 प्रवि  तो  एजल्यात  साकार  हा  भेजे  गये  प्रस्तावों  पर  क्या  निर्णण  किए  गए

 ग्रामीण  चिक्राद्र  मंत्रालय  प्रेਂ  राज्य  अंश्री  वेकह  राजस्थान  पतकार  ने

 प्रकृपरूमि  विकाध  कार्यक्रम  के  अन्साति  वर्ष  1990-91  के  किये  88  करोड़  रुपये  तथा  वर्ष  1991-92  के  किये
 88.27  करोड़  रपये  के  आबंटन  की  मांग  की

 1990-91  में  मोजना  आयोग  ते  इस  क्षार्यक्रम  के  तब्॒त  आश्ंटम  को  बतना  ही  था  जितना  कि
 1989-90  म्रें  किया  गया  था  ।  हच्त  प्रकार  राजस्थान  में  1990-9)  में  म्रछभूमि  विक्ाप्  कार्यक्रम  के  लिये  ३8

 करोड़  फएपये  उपक्ताब्य  कराये  गये  थे  हथा  इतना  ही  आधंटन  1991-92  के  किपे  भी  किया  गया
 है  ।

 विशुदरताम  द्ाक्त  विप्रिटेइ  हाशा  सज्मकऊ  का  दल्यादल

 3154.  हली  शात्र  लाशयण  क्या  प्रदान  मंजौ  यह  बताने  की  कृपा  करो

 क्या  हिन्युघ्तान  साम्मर  ध्ाल्ट  किमिटेड  कम्पनी  नमक  के  किसी  ठप-उत्पाद  जैसे  सोश्पिम
 घत्फेश  इत्यावि  का  उत्पादन  नहीं  कर  हही

 क्या  च्योडियम  सक्फेट  के  उत्वाइम  के  किए  प्रयोग  किया  जाते  बाला  क्या  माल  गैर  पतकाही  क्षेत्र
 को  बेचा  जा  रद्ा  है  जिसके  परिणामस्वक्रप  वे  जाप  अर्जित  रहे  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  कच्चे  माकष  का  उपयोग  हिम्युस्तान  घाम्मर  सिमिटेड  में  करते  का  प्रस्ताव  है
 ताकि  यद्द  लाभ  अर्जित  कर  सके  ?

 उद्योग  मैत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  :  से  (1)  हिन्युस्तान  घ्ात्टम्त  तिमिटेह
 की  सहायक  कम्पनी  साम्मर  साक्हस  लिमिटेड  साम्पर  में  नमक  का  कोई  उपोत्याद  तैयार  नहीं  का  एड़ी  है  ।
 हाल  ही  में  परीक्षण  के  तौर  पर  एक  निणी  काय्यनी  को  कुछ  मात्रा  में  बिक्की  करके  इस  घाप्मावना  का  पता  लगने
 के  प्रयाध  किए  गए  हैं  कि  ब्रिटनों  का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  जिम्हें  इध  घम्रय  मम्रक  के  उत्पादन  के

 पशचाह  बेकार  समझ  कर  फेक  विया  जाता  है  ।

 हिन्दुष्तान  ध्ांभर  द्याक्ट  किपम्रिटेड  के  सुछियावाय  का  स्थाज्ाब्सरण

 3155.  श्री  दाम  गारायत  क्या  प्रश्यान  म्श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  साम्मर  साल्‍्ट  लिमिटेड  का  मुख्यालय  सांभर  झ्ीज़  पर  ह्थानान्तरित  कर  दिया
 गया

 क्या  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  ने  कार्यालय  को  स्थानानतरित  करने  के  निर्णय  को  उचित  ठहराया
 ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  मुख्यालय  को  पुनः  सांभर  झील  पर  स्थानान्तरित  करने
 का  है  और  यदि  तो  कब  ?
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 दच्योग  बैजालय  मेਂ  राज्य  मंत्री  |  औरे  (te) '  हिच्चुस्ताव  शाएशर्स  लिमिटेड और  इसको  सहायिका--सांभर  सात्ट्स  लिमिटेड  के  पुत्यालय  को  लप॑पुर  से  श्वमर  का
 आदेश  1990  में  दिए  तब॒ुपतात,-इन  आदेशों  के  क्राधा्ययन  के  वित्त  कम्यादेशन  प्राप्त  होने
 पर  मामला  श्यायाभौन  हो  गया  ।  इसी  मुख्यालय  के  स्थानांतरण  के  मुद्दे  को  शरकार  समीक्षा  की  गई और  1991  में  मुख्यालय  को  लधपुर  मेंਂ  हौ  रखने  का  निर्णय  लिया  गया  |  , ह

 हिन्दृश्शान  आातश  शलिमिदेड  प्म  ८

 औ  राध  क्या  प्रधान  लेती  अताने।औो:हपा  कि

 कया  हिन्दुस्तान  साभर  सात्ट  लिमिटेड  में  अधिह्ारियों  हात  अध्याचार-तथा  सविधमितताएं  बरतने
 झंत्रंभी  भहुत  सी  शिक्षायतें  प्राप्त  हुई  और

 पाहि  हो  उन  पर  क्या  कारंचाई  की  गई

 उद्योग  मैज्ञालप  में  रात्य  जंत्री  पी  लांचर  शाहटश  शिफ्ट
 सात्टस  लिए  को  सहायक  के  शिक्ारियोंਂ  के  विस  शुद्ध  शिक्षायहेਂ  प्राप्त  हुई  है  हौर  उप

 नियमानुसार  उपयुक्त  अधिकारी  हैंडल  क्रिया  गया  ।

 धुपर  भाजार  के  आाध्यम  से  पाब्रोलीव  के  चित्रण  के
 हजंध

 में
 शिकपिलें

 3158,  थी  अदण  लात  क्यो  प्रभाव  बंश्री  पा  बताने  करेंगे

 श्रृपर  बाजार  और  क्ेम्रौय  भण्डार  के  आध्यल  ले-वामोतीन  के  विशरल  के|आमतों  में  तालू-धर्म  के
 तौशन  ठाक्ष  हक्ष  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 ठत  पर  क्या  कांयंत्राही की  और  ५

 (7)  परामो्तोव  के  विक्रय  को  घुपर  ऋजारं  और  क्ेशवीय  भंडारली  चुनी  शांक्ाओं  ही
 -  सौमित  रखने  के  गंजाम  प्भ्री  शााओं  से  इंधके  विज्ञाय  की  जहिएं-#पारतीश्षमਂ  हैं  ?

 सागरिक्  पूत्ति  और  धार्लजातिल  जिलरएत  में  भरेत्री  कर्ाशुद्बी
 ;  तथा  चाकू  जाए  के  वौरात  चुफ्र  विएली  को  पातोजीन  के  माभते  मेंਂ  वो

 शिक्षायते  प्राप्त  हुई  |  छुपर  भाजार  हारा  संंधित  हा्मचारी  के  पिता  कांगृनी  क्ारवाई  शुरू  की  हे  ।  केष्यीय
 महार  को  पराधोलीस  की  अपर्पाप्त  आपूर्ति  के  धरै्रंप  में  समेक्ष  शिक्षायतें  मिलती  ।

 (7)  इन  संगठनों  के  सभी  लिफ़ी  केश  के  जरिए  पामोजीन जेचे  जाने  के  भाए  मेंਂ  कोई  प्रतिधध  जहीं  है  ।
 -  सार्बतनिक्त  वितरण  प्रणाती  के  तहत  आयातित  खाध  तेशों  आधंटन  1991.  के  भाह  से  अदा  विया  वाया

 ॥६लिली  है:उपश्नोक्ताओं ही  विशेष  आवश्यकताओं  को  महंद्रे  मजा  उचते हुए  होटे  वैकोਂ  में, 800 Me  हत

 का  हवथ॑  किया गया  थी  ।  उसके  क्ाह  नम  के
 पाएंटफाछ  उपलब्ध  गडेवे।की

 5  जा  आजंटन  नहीं  क्रिया  जा  सका  ।  ही  अफ्ताप्त,लापृ्ति  से  क्माण  इक  सराहमों  के  किए
 :  हभी  सिक्री  केश्शों  से  हुप्रिकात  है  ।  ५.

 झपुर्त  धलाहाकार  तैंत्र  (Ro  धौं०  जीप  जोशला

 1119,  1##  ज्दभ  साल  शुंशना  =  क्या  शैश्री  1991:  के  अंतीतिकषिता प्रएम  सीकया
 1266:  के  -  ध्रंभ  मेंਂ  यह  अताने  की  कुपान  काोँगे  कि

 359
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 अधिकारी  वर्ग  और  कर्मचारी  वर्ग  के  सदस्यों  से  गठित  कौ  गई  समिति  ने  संयुक्त  सलाहकार  तैत्र
 सी०  योजना  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  हस  पुनरीक्षा  को  शीघ्र  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्राक्ञय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 हां  ।

 तथा  विषरण  संलग्न

 विवरण

 समिति  हारा  समीक्षा  क्रिए  गए  मसुद॒दों  की  घृथी  तथा  प्रत्येक  मुददे  से
 हंअंधित  घहिफारिशों

 (1)  राष्ट्रीय/विभागीय  परिषद  उठाए  गए  खुददे  के  लिपटान  के  लिए  हामय-संरचता

 उसी  बैठक  में  और  यवि  ऐसा  करना  संभव  न  हो  तो  अगली  बैठक॑  तक  निर्णय  वेने  के
 प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 (2)  कार्य-सुंची  में  मदों  का  शामिल  किया  जाना

 कार्य-सुची  को  संबंधित  परिषदों  में  सचिव  तथा  कर्मचारी  पक्ष  के  कुछेक  प्रतिनिधियोंਂ  के
 परामर्श  से  अतिम  कृप  दिया  जाना  चाहिए  ।  किसी  मद  को  शामिज्ञ  करने  के  संबंध  में  असहमति  की  स्थिति  में
 परिषद  के  अध्यक्ष  का  निर्णय  प्राप्त  किया  जाएगा  ।  यदि  कर्मचारी  पक्ष  ऐसा  तो  कर्मचारी  पक्ष  के  प्रतिनिधि
 शामिज्न  करने  के  मामले  पर  परिषद  के  अध्यक्ष  से  चर्चा  कर  सकते

 (3)  संयुषस  सलाहकार  तेत्र  की  योजना  की  व्याद्या

 यह  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  चूंकि  योजना  स्वर  में  एक  विपक्षी  योजना  है  तथा  योजना  के  प्रावधानों  की
 व्याख्या  करते  समय  कोई  कातृनी  मुद्दा  अर्न्तग्रस्थ  नहीं  इसलिए  यदि  संयुक्त  सत्ताहकार  तंत्र  कौ  योजना  के
 प्रावधानों  की  व्याख्या  के  संबंध  मेਂ  विवाद  खड़ा  होता  है  तो  इसे  मंत्री  समृह्ठ  के  निर्णय  पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए
 जैसा  कि  गैर-विवाचनीय  मदों  के  लिए  प्रावधान

 (4)  कार्यकृल्तों  का  मुद्दा

 बैठक  के  पश्चात  तीन  सप्ताह  की  अवधि  के  भीतर  कार्यवृत्सों  को  अंतिम  कृप  देने  तथा  उन्हें  जारी  करने
 के  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।

 (5)  राष्ट्रीय  परिषद  की  बैठक  की  आवृत्ति

 यह  निर्णय  किया  गया  कि  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  तथापि  कर्मचारी  पक्ष  मे

 हच्छा  व्यक्त  की  कि  सचित  तथा  सचिव  कौ  अध्यक्षता  मेंਂ  स्थायी  समिति  की  अधिकाधिक
 बैठके  आयोजित  की  जानी  चाहिए  ।

 (6)  किसी  सुददे  की  जिवाचमीयता

 यह  निर्णय  किया  गया  कि  किसी  मुद्दे  की  विवाचनौयता  के  बारे  में  विवाद  की  स्थिति  में  महा-व्यायवादी
 का  परामर्श  लेने  का  प्रावभाग  इस  योजना  मेंਂ  किया  जाना  चाहिए  ।

 130)
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 (7)  राष्ट्रीय  परिषद  की  हेठकोंਂ  के  लिए  समय-शौमा

 यह  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  जहां  तक  संभव  हो  समितियां  परिषद  की  अगली  बैठक  से  पहले  रिपोर्ट
 को  अन्तिम  रूप  देंगी  तथा  उसे  प्रस्तुत

 (९)  संसुकस  झक्षाहकार  तंत्र  की  योजना  मेंਂ  नैभित्तिक  अतिरिक्त  विभागीय  ह्टशाफ  का
 शामिल  किया  जामा

 यह  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  नियमित  स्टाफ  के  संजंध  में  व्यायालय  के  आदेशों  के  प्रभाष  पर  परिथदों
 में  चर्चा  हो  कौ  जा सकती  किन्तु  इस  योजना  में  नेमित्तिक  मजदूर  तथा  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  को
 शामिल  करने  कौ  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 (9)  छेषा  दज॑धी  मामलों  मेंਂ  विर्णय  का  रोका  जाना

 कर्मचारी  पक्ष  ने  इच्छा  ध्यक्त  की  थी  कि  कर्मचारी  को  प्रभावित  करने  वाली  किसी  भी  मद  पर  निर्णय
 केवल  कर्मचारी  पक्ष  से  परामर्श  करने  के  पश्चात  हौ  लिया  जाना  यदि  सरकार  एकतरफा  निर्णय  कोती  है
 और  कर्मचारी  पक्ष  मामले  को  परिषद  उठाता  है  हो  निर्णय  को  अन्तिम  कृप  से  निर्णय  लिए  जाने  रोक
 दिया  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  पक्ष  ने  सहमति  प्रकट  की  कि  कर्मचारियों  को  प्रभाषित  करने  वाले  मामलों  पर
 कर्मचारी  पक्ष  के  साथ  चर्चा  कौ  जा  सकती  किन्तु  निर्णय  को  इस  आधार  पर  कि  मदद  को  विवाचन  बोर्ड  अथवा

 मंत्री  समूह  को  भेजा  जा  सकता  है  रोकना  संभव  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  विभागीय  परिषद  एक  भार  असहमति

 रिकाई  किए  जाने  पर  मद  को  समाप्त  समझा  जाता  है  ।  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  कौ  योजना  में  कर्मचारी  पक्ष  के

 साथ  परामर्श  कौ  ष्यवध्या  है  और  परामर्श  का  अपिप्राय  सहमति  नहीं  है  ।  कर्मचारी  पक्ष  सरकारी  पक्ष  के  तर्क  से

 सहमत  नहीं

 (10)  विधाचम  जोई  को  सुदते  सेजना

 यह  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  कर्मचारी  पक्ष  से  कोई  हवाला  प्राप्त  होने  के  पश्चात्त  तीन  महीने  कौ  अवधि

 के  पौतर  हवाले  को  विधाचन  बोर्ड  अथवा  मंत्री  समूह  पैसों  पी  स्थिति  शौभ्न  भेजने  के  सभी

 प्रयास  किए  जाने  चाहिए  |

 (11)  कार्य-प्रृथी  प्रस्तुत  करमे  कौ  हमय-सौमा

 यह  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  कर्मचारी  पक्ष  राष्ट्रीय  परिषद  कौ  बैठक  से  तौन  महीने  पूर्ष  कार्य-सूत्ी

 प्रस्तुत  करेगा  ताकि  सरकारी  पक्ष  जहां  संभव  हो  राष्ट्रीय  परिषद  कौ  बैठक  में  तैयार  होकर  निर्णय

 लेकर  आ  सके  ।

 (12)  क्ष्चहमति  पर  हस्ताक्षर  करने  कौ  तारोख

 यह  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  विधाचनीय  मांगों  के  मामलों  मेंਂ  पहली  बैठक  की  तारीख  से  मद

 ठठाई  गई  परिषद  की  तीसरी  बैठक  मेंਂ  असहमति  रिकार्ड  करने  के  प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 हथामान्सरण  हजंधी  नौति

 3160,  श्री  मदन  लाता  क्‍या  प्रात  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेगे

 प्राधिकारियों  धारा  तैयार  कौ  गई क्‍या  सरकार  को  इस  भात  की  जानकारी  है  कि  संधर्ग  नियंत्रण  प्रा

 अन्हर-विभागीय  और  स्थान  बाहय  स्थानाग्तरण  नीतियां  विधि  संगत  नहीं  है  और  जिनका  उपयोग  मनमाने  हौर

 पर  और  सरकारी  कर्मचारियों  को  परेशाम  और  वंडित  करने  के  किए  किया  जाता
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 याद  हो  क्रॉमिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  शब्तर-विधागीय  और  ह्थान-बाहय  स्थानान्शरण
 नौति  के  लिए  समान  ऑधारभूत  मात  निदेश  निभारित  करने  के  लिए  क्यों  झदम  उठाए  गए  है  ताजि  कशिसौ
 व्यक्त  का  लोक  हित  में  करने  ले  धजाव  कत्ल  ढरे  परेशान  और  इंडित  करते  के  हर्ेशथ  हे  करिए
 जाते  में  प्राधिकार  के  शी  संभावना  को  समाप्त  क्रिया  भरा

 (7)  क्या  सरकार  में  सथानाव्तरण  संबंधी  वौतियों  के  कारण  न्यायालयों  मेंਂ  हापर  किए  गए  मामलों  का
 शोई  ततथ्ेक्षण  किया  है  और  तत्यंगंधी  निश॑यों  के  क्या  निध्या्  और

 यदि  तत्संगधी  ध्यौत्त क्‍या  है  ?

 लोचा  लिक्षाचत  तथा  भ्रेशाल-धंजालध  हे  राज्य  ब्रजी  :  (1)
 तथा  (te)  शापिक  तौर  प्रशिक्षण  चित  मे  ह्थाभाग्तरण  के  मॉमली  मैं  कोई  एड  शमान  नौति  नि्भारित  महों  की
 है  ।  वह  संबंधित  संधां  नियंत्रक  प्रॉभलारियों  का  शाय  है  लि  मे  प्रशाशनिक  इजाषों  तंथा  ध्यधहार्यता
 शादित  हत्नी  तंतत  बातों  को  ध्यान  मैं  रख  श्र  औति  निरकीरित  ।  नियंत्रक  प्राचिकारी  हारा  निर्धारित
 लिसी  स्थानान्तरत  नोहि  के  मंगमाने  धवा  कांगृंग  हे  चिशभ्य  होने  का  होई  दंदाहरत  हजारे  ध्यान  हैं  नहीं  लावा

 (7)  नहीं  ।

 यह  प्रा  गहीं  हहता  है  ।

 अपुक्ञाचत  जातियों  जनजातियों  के  लिए  ऑप्तवात  भाकृति  तशोत  शिपिटेड  के  त्रिछी
 भौर  शैचा  कण

 हा  ।
 ही  छालक्ा  दाशा  :  जया  प्रशाभ  मेत्री  पह  बतापे  की  क्षपा  करती

 धाझृति  इच्चोत  लिनिदेश  हारा  स्मीक्षत  सॉबिस  स्टेशानी  की  हुत  शहमा  जितनी  है  और  इनमें  से

 जिएने  दिल्ली  में  हैं  और  पगके  पे  कया

 कया  अनुचित  धातिमों/अनुशत्ित  अनलातियां  के  लिए  शोई  कटा  निशिचह  किया  ँंथा

 (1)  थे  ती  इसके  कया  कात्ण  है  शौर  पिला  क्रत्रिष्य  मैं  इस  भार  में  क्या  औति

 हर

 कि
 माइति  साधिध  और  होशररिप  छलोकुह  हरे  हे-तिए  अपनाई  लाने  बाली  भाँति  का  ब्यौरा

 स्पा

 उच्चोग  मत्राशच्य  मैं  राज्य  पौ७  |  (0)  शारं  हैशा  मै  मारूति  के  प्रांभकृत  कवि
 स्टेशनों  हो  संख्या  4-8-1991  ही  श्थाति  के  अतुसार  647  है  औल्ली  हैंआकति  प्राभिकृत  शर्िश
 स्टेशनोंਂ  ही  धस्या  100  है  हथा  इनके  पते  हेलाम--विर्ता  |  हैं  है  |

 -  हहीँ  ।

 (7).  क्ाधनी  लो  मौजूदा  मौँति  में  ऐसे  हे  अ्यव्रस्था  मह्ों

 विदःण  1!  हलान  है  ।

 132



 21  श्रावण  191)

 क्र

 ()

 चिचश्त

 >2सममनकम>फकन  पापा  ५»+नी-फनकन+नननन१फ कप  +कनननननन  लिए
 ॥8609

 2,

 3.

 4,  0850

 8003
 0827

 0830

 8039

 0822

 0860

 आपका  काखाना
 प्रा०

 अतिपू  मोदर्स

 श्रोड़ा  प्र्षिप्त  स्टेध्वात
 आजा  आटोमोबाइत्स

 अशोक  आठो  प्रविश्त

 अतिथि  आटोमोबाइक्स

 छआटदोहंजीनियर्स  प्र्विश्न
 एरेव्वात
 आहो  प्रविघ

 आशेकेया

 जाटोमोब्राइल  कश्यप

 आटोवाहम्त  सर्विस्त  स्टेग्गत

 बागा  पिंक  रोड  प्र्वित्त

 स्टेशन
 बस्तन्स  मोर्श्स

 बेदी  मोटर्स

 शेजलत  मोटर्स

 भसीन  सर्विस  स्टेशन

 ब्राइट  मोटर्स  लि०

 ब्रिटिश्ष  मोटर्स  कार  कं०

 लि०

 केआर  सेन्टर

 शिप्यित  उत्ता

 न्नजज्जजकजज--न  लत जनम
 62॥  पोन्गीपुर  मेत्र  मई

 जी०  टी०  कानाजण  नई
 36.
 मावार  पह़ेंश  तई
 ane  च्योटे  लात  नज़फाड़  कीर्ति
 ताए  हाकल्ाने  के  तई

 जी०  टी०  कातात  औद्योगिक

 माणवीय  तर  नई
 1.

 मादक
 टाउन  के  हेराचल

 110024.

 डिफेन्स  नई

 हफौरी  गार्ईत  के  तजफ़ाड़  मई

 20,  प्ोष्चता  ईबस्डीग्रत  पस्टेट  फकोर  :

 मिल के नई पी० पी० 3४०, गली त्रै० आनन्द कोक्ष नई करत ता नई कमाल अताबुर्क रेप्कोर्च के मई ह्ांसपोर्ट रोहतक डा० के० एस० कृष्णन पूसा गेट के नई कनाट नई लोदी नई बाहही रिंग
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 20.  0833  चाणक्यपुराी  सर्विस  स्टेशन

 21,  0843  चोपढ़ा  ब्रदर्स

 22.  8052  सिटीमोब्राइल्स  इंजीनियर्स

 23.  0857  कान्टीनेन्टल  मोटर्स

 24.  0820  दीप  मोटर्स

 25.  0865  दीपक  आटोमोबाइल्स
 26.  0876  हंगरा  सर्विस  स्टेशन

 27,  8047  डिप्लोमेटिक  कार  सर्विसेज

 28.  0866  ड्राइव  वेल  सर्विस  ह्टेशन
 29.  0873  दुगाल  मोटर  सर्विसेज

 30.  8031  एलिगेन्ट  आटोकेअर

 31.  0834  ईजीनियर्स  सर्विस  स्टेशन

 32.  8046  गैलेक्सी  आटोमोबाइल्स

 33,  8047  गुलशन  कुमार  कत्याल

 34.  0872  गुप्ता  सर्विस  स्टेशन
 35.  0837  हाईवे  सर्विस  स्टेशन

 36.  8034  आई०  टी०  डी०  सी०

 37.  0845  इन्दर  सर्विस  स्टेशन

 38.  8016  एशियाटिक  इंजी०
 प्रा०  लि०
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 सरदार  पटेल  ठत्हर  रेलवे  आफिसर्स
 कालोनी  के  सामने  नई

 नारायणा  औद्योगिक  क्षेत्र  नई

 अनुपम  अपार्टमेन्टस  के

 नई
 2038/26.  तुगलकाबाद  तारा
 अपार्टमेन्टस  के  के

 नई
 उद्योग  नगर  ओद्योगिक  रोंडलक

 नई
 जी०  टी०
 चिराग  मदनगीर  नई
 17.

 एजेन्सी  सरदार  पटेक्ष  नई

 जी०  टी०
 अन्ध  पंचकुईया  नई
 110001.

 वजौरपुर  ओद्योगिक
 110052.

 श्री  अरिविन्दों  मार्ग  नई

 दुकान  नई

 पॉल  आटोमोबाइल्स  ,  20/14,  ईस्ट  पंजाओ

 नई
 मोती  माग  नई
 रिंग  आर०  के०  नई
 110066.

 टेवल  एन्ड  होटल  सप्राट

 नई
 भीकाजी  कामा  प्लेस  के  रिंग  नई

 औद्योगिक  क्षेत्र  नई
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 39.  8004  इन्द्रप्रस्थ  सर्विस  स्टेशन  आई०  पी०  पावर  हाउस  के
 रिंग  नई

 40.  0835  इर्विन  रोड  सर्विस  स्टेशन  बाबा  छखड़क  सिंह  मार्ग  नई
 110001.

 41.  8035  जैन  मोटर  कार  कम्पनी  रोहतक  करोल  नई
 42.  0854  कंवर  मोटर्स  73,  राजपुर  गुड़  नई
 43.  8026  के०  सन्‍स  आटो  27/34,  मेन  विश्वास

 लि०

 44.  0862  खन्ना  आटोमोबाइल्स  जी०  टी०  करनाल  इहन्डघ्टियल

 45.  8055  खबर  सर्विस  स्टेशन  रिंग  मोती  नई

 46.  8006  किंग्सवे  सर्विस  स्टेशन  दि

 47.  0864  किचनर  रोड  सर्विस  33,  सरदार  पटेल  नई
 स्टेशन

 48.  0855  कुमार  आटोमोबाइल्स  ओखला  औद्योगिक  नई

 49  8019  कुन्दन  लाल  सर्विस  जी०  टी०  नई

 स्टेशन
 50  8028  लेक्ष्मी  मोटर्स  आर  मेन  उत्तम  नई

 51  8041  एम  सी  गआटो  प्रा०  बी-43/जी०  टी०  करनाल  औद्योगिक

 दिल्‍ली  -33.

 52  0823  महाजन  आटो  एण्ड  नारायण  औद्योगिक  श्लेत्र  गई

 नियर्स  प्रा०  लि०

 53  0849  मनमोहन  सर्विस  स्टेशन  6  शाम  नाथ

 54  8008  मान  सर्विस  स्टेशन  राजेन्द्र  नई  दिलल्‍्ली-६४

 55  0861  माढर्न  सर्विस  स्टेशन  वर्कशाप  35,  नई  दिल्ती-।!700॥

 प्रा०  क्ि०

 56  8007  मृक्त  चन्द  मोटर्स
 बसन्त

 बसन्‍्त  नई

 हि  ।  0875  मोटर  सेन्टर  माल  अक्पना  सिनेमा  के
 110  009.

 58  0824  मोटरेडस  डा०  के०  एस०  कृष्णन  पी०  एल्ल०

 पूसा  इन्स्टीटयुंट  के  नई

 59  8053  श्री  बी०  के०  आग्रवाल  लाजपत  नई

 60  8045  श्री  नीरण  जैन  मकान  ने०  9/1598.  सुभाष  गांधी

 10031.
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 61.  8037  श्री  एल०  चुघ  108

 62.  8040  श्री  कुलघुषण  जी०  121,  नई
 63.  0853  आटोमोबाइल्स  ओखला  इंडस्ट्रीयल  एफिया

 नई

 64.  8021  ओम  सर्विस  स्टेशन  जगन्नाथ  ब्रेल्ला  रोड  कातवाली  के

 65.  8036  पदम  आटोमोबाहल्स  प्रा०  लोनी

 लि०

 66.  0847  पंचशिला  सर्विस  स्टेशन  एन्ड्रयूजगंज  विलेज  नई

 67.  0842  प्रेम  सर्विस  स्टेशन  डिफेन्स  कालोनी  के  पुलिस  नई
 10049.

 68.  8009  पूरन  सर्विस  स्टेशन  हन्डस्टिल  कीर्ति  नई

 69.  0839  पूसा  रोड  वर्कशाप  पूसा  करोल  नई

 ल्ति०
 70.  8056  राधास्वामी  आटो०  मानक  एक्सटेप्ाान  नगर

 नियर्स  शमशान  मृमि  के  नई
 7.  8010  रायजादा  मोटर्स  आसफ  अली  नई
 72.  8027  राज  गोपाल  श्याम  गोपाल  दिवान  सर्विस  अजय

 नजफगढ़  नई

 73.  0856  राजीव  सर्विस  स्टेशन  सुंदर  नई  003.

 74,  8013  राजिन्द्र  सर्विस  स्टेशन  सिविल
 54.

 75.  0826  राजिन्द्रा  सर्विसेज  प्रा०  त्ि०  जी०  टी०  करनाल  औद्योगिक

 003.
 76.  0879  राम  सर्विस  ह्टेशन  एन  एस  सी  आई  मथुरा  रोड  के  नई

 7.  0836  रिकाडेक्स  मिजनेस  70  रामा  औद्योगिक  नजपगढ़

 सिस्टमस  नई
 78.  0829  रिजेन्सी  ऑटो  सेन्टर  हन्हस्टीयत्त

 नई
 79.  8030  रोहिणी  आटोमोब्राइल्स  6  संजय  रोहिणी

 सेक्टर  3.  दिल्ली जज  a  5  ै्नन्न"न्‍न्‍न-न  नी  तन  जिननननणीण  ने  जअन्‍न->+जलजानक ना  चअ-ज+
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 100.

 लिखित  उत्तर

 समाप्त

 (3)  (4)

 एस०  एल"०  मल्होत्रा

 सफदरजंग  सर्विस  स्टेशन
 सेनी  सर्विस  स्टेशन

 संगम  आटोमोबाइस्स
 सतीश  मोटर्स
 सेठी  ऑटो  सर्पिस  स्टेशन

 सेवन  हिल्‍्स  ऑटो
 नल hea
 शालीमार  मोटर्स

 शंकर  ऑटोमोबाइल्स

 स्काईलार्क  मोटर्स

 सुमित्रा  मोटर्स  प्रा०

 टिकरी  सर्विस  स्टेशन

 यूनीक  मोटर्स

 पूनाहटिड  इंजीनियर्स
 सर्विस  स्टेशन
 विजय  सर्विस  स्टेशन

 विजया  मोटर्स

 विरन्द्र  सर्विस  स्टेशन

 वैजकम  सर्विस  स्टेशन

 बिग  ऑटोमोबाइल्स

 सर्विस

 स्टेशन
 योजना  ऑटोमोबाइल्स

 पश्चिम  नई
 110  063.
 सफदरजंग  नई  003.

 इच्ल्यु०  राजा  रिंग  नई
 015.

 मधुबन  के  पटपडगंज

 सर  गंगा  राम  अस्पताल  राजेन्द्र  नगर  नई
 060.

 ओखला  इंडस्टियल  एरिया

 नई  020,

 वजोरपुर

 भाई  वीर  सिंह  मार्ग  नई
 13.

 औद्योगिक

 जेड-279/सी,  नई
 63.

 उद्योग  जी०  टी०  करनाल

 टिकरी  रोहतक
 जीवन  पंखा  नई

 नेहरू  फ्नेस  बस  नई
 110  019.

 कालीदास
 विजय

 प्रेटर  नई
 48

 माहइल

 डिस्टिक्ट  मोदी  अस्पताए  के

 नई
 एस  एम  ए  इडस्ट्रियल  जी०  टी०

 करनाल
 अफ्रीका  सिनेमा  के

 नई

 सूरज  इंडस्टियल  एस्टेट  के

 i
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 विवरण  Il

 मारूति  प्राधिकृत  सेवा  केन्द्रों  की  मंजूरी  के  लिए  नीति  इस  प्रकार  हे  :--

 उन  नगरों  के  लिए  जहां  मारूति  अधिकृत  सर्विस  स्टेशनों  की  आवश्यकता  सार्वजनिक
 विज्ञापनों  दारा  आवेदन  आमंत्रित  करना  ।

 निम्नलिखित  मापदण्ड  के  आधार  पर  प्रार्थियों  की  एक  संक्षिप्त  सूची  तेयार  करना  :-

 (1)  प्रस्तावित  मारूति  प्राधिकृत  सर्विस  स्टेशन  की  ।

 (2)  स्थल  का  क्षेत्र  ।

 (3)  आवेदकों  की  योग्यता  और  अनुभष  ।

 (4)  आवेदकों  की  वित्तीय  क्षमता  ।

 निम्नलिखित  मापदण्ड  के  आधार  पर  संक्षिप्त  सूची  में  शामिल  प्रार्थियों  का  निरीक्षण
 और  पमृल्यांकन  :--

 (1)  संक्षिप्त  सृचीकरण  मापदण्ड  का  सत्यापन  ।

 (2)  मारूति  डीलर  वर्कशाप  से  दूरी  ।

 (3)  स्थल  गमन/फ़न्टेज  ।

 (4)  बाजार  में  छयाति  ।

 सर्वोत्तम  प्रार्थियों  को  इस  आशय  का  पत्र  जारी

 समय  मारूति  डीलरों  की  नियुक्त  के  लिए  प्रणाली  इस  प्रकार  है  :--

 सावंजनिक  विज्ञापनों  द्वारा  निर्धारित  प्रपत्रों  उन  नगरों  के  जहाँ  डीलरों  की

 आवश्यकता  आवेदन  आमंत्रित  करना  ।

 सभा  वेध  आवेदनों  की  निम्नलिखित  मापदण्ड  के  आधार  पर  समीक्षा  और

 मृल्याकन  :-

 ))  शो  रूम  ओर  वर्कशाप  के  लिए  आधारभूत  दांचे/मूमि  की  उपलब्धता  ।

 उपरोक्त  पझ्ुविधाओं  का  स्थानीय  लाभ  ।

 कारोबार  में  आवेदकों  का  अनुभव  ऑटोमोबाइल  उद्योग  ।

 )  आवेदकों  की  शेक्षिक/व्यवसायिक  योग्यताएं  ।

 )  आवेदकों  की  अच्छी  वित्तीय  स्थिति  ।

 साक्षात्कार  के  बाद  उन  सभी  प्रार्थियों  जो  व्यवसाय  के  लिए  मौत्तिक  जरूरतें  पूरी  करते
 एक  संक्षिप्त  सूची  तेयार  करना  ।

 । $

 (

 (

 {
 ।
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 संक्षिप्त  सूची  में  सम्मिलित  अभ्यर्थियों  से  मुहरबंद  निविवाएं  प्राप्त  जिसमें  उनके  द्वारा
 डीलरशिप  के  लिए  दिए  जाने  वाली  जमाराशि  का  उल्लेख  हो  ।

 सबसे  ऊँची  बोज्नी  लगाने  वाले  को  डीलरशिप  दिया  जाना  ।
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 कम्पलीमेंटिंग  स्कीमਂ  के  अतर्गत  एक  समान  संवर्ग  ढांचा

 3162.  प्रो०  प्रेम  ध्रुमाल्  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  मंत्रालयों  मेंਂ  वैज्ञानिक  मामलों  से  सम्बद  और  जिनमें  वेज्ञानिक  नियुक्त  किये  गये
 कार्यरत  वेज्ञानिकों  की  जीवनवृत्ति  पदोन्नति  के  लिए  आरम्भ  की  गयी  कम्पलीमेंटिंग  स्कीमਂ

 अलग-अल्लग  मंत्रालयों  में  उनके  संवर्ग  ढांचे  से  पिन्‍न

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ॥॒
 क्‍या  उन  सभी  जहां  वेज्ञानिक  नियुक्त  किये  गये  एक  समान  संवर्ग  ढांचा  बताने

 के  प्रयास  किये  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 (8)  यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण

 कोक  शिकायत  तदथ्या  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 :  हां  ।

 यह  भिन्‍नता  पेदा  हो  गई  हे  क्योंकि  स्कीम  के  आरंभ  होने  के  समय  विद्यमान  वेतनमानों  को  प्रत्येक
 विभाग  ने  अपना  लिया

 और  संगठनात्मक  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  संवर्ग  ढांचे  को  युव्त्तिसंगत  बनाने

 की  दृष्टि  से  हसमें  ऐसी  मभिन्‍नताओं  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  हे  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 संस्कृत  साहित्य  के  विश्लेषण  के  लिए

 3163.  प्रो०  प्रेम  घुमाल
 डा०  लए्मीनारायण  ;  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 जश्ली  हरिन  पाठक

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विदेशों  में  संस्कृत  साहित्य  के  विश्लेषण  में

 कम्प्यूटर  पद्धति  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कोई  ऐसा  संस्कृत  संस्थान  हे  जिसमें  वेदिक  संस्कृत  के  स्वरभेद  चिन्द्र  सहित  देवनागरी

 लिपि  में  संस्कृत  मृल  पाठ  के  विश्लेषण  के  लिए  पेकेजਂ  की  केन्द्रीय  व्यवस्था  यदि  तो

 तत्संबंत्री  ब्यौरा  क्‍या  ओर  -

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाने  और  इस  प्रयोजन  के  ज्षिए  किन-किन  संस्कृत

 सैस्थानों  को  चुनने  का  प्रस्ताव  है  और  ऐसे  पैकेज  की  प्रसार  पद्धति  क्या  हे  ?

 क्ोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट

 :  हां  ।  संस्कृत  के  विश्लेषण  के  क्षेत्र  में  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  पर  विदेशों  में  किए  जा  रहे

 कुछ  मुख्य  कार्यों  की  एक  सूची  संलग्न  विवरण  दी  गई  हे  ।
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 देश  में  ऐसा  कोई  भी  संस्कृत  संस्थान  नहीं  हे  जहां  बेदिक  संस्कृत  के  विसलेषण  के  लिए
 साफटवेयर  पेकेजों  के  क्रेन्दीय  भण्डार  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 इलैक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तर्गत  उन्नत  झाभिकत्लनन  विकास  केन्द्र  पुणे  मामक  एक
 स्वायत्त  संस्था  ने  भारतीय  लिपियों  मे  संस्कृत  व  वेदिक  विषयों  के  पाठ  के  विशतेषण  के  त्विए  उपकरण  उपलब्ध
 कराने  की  दिशा  में  कार्य  करना  कर  दिया  हे  ।  पैकेजों  का  विकास  किया  जा  रहा  हे  और  उसके  बाद  उमके
 प्रचार-प्रसार  की  क्रियाविधि  तेयार  की

 विवरण

 पेस्कूत  के  विश्लेषण  के  त्तिए  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  पर  विदेशों  मेंਂ  किए  गए  कुछ  मुख्य
 कार्यों  क्ी  सृत्ती

 ।  अनुवाद  अन्‍्तर्भाषा  के  रूप  में  शास्त्रिक  संस्कृत'-लेख्रक  रिक  ब्रिग्स  संयुक्त  राज्य
 अमेरिका  वाच्रस्पति  उपाधि  के  लिए  शोध  प्रन्य  ।

 --  लेखक  ई०  1990.

 नेटवर्क  और  संस्कृत  के  प्रयोग  द्वारा  ज्ञान  का  निरुषण'--लेखक  श्री  एस०  एन०  तथा

 डब्ल्यू०  ऊे०  राषापोर्ट  और  डी०  कुमार  ।  संयुक्त  राज्य  अमेश्कि  के  बफेलो  में  खनी  की
 ४7.03  तकनीकी  रिपोर्ट  प्राकृतिक  भाषा  संसाधन  के  लिए  एस०  एन०  ईए
 एस०  नामक  एक  शब्दार्य  नेटवर्क  उपकरण  का  विवरण  विया  गया

 nN

 गज

 4.  और  कृत्रिम  अुंदि  (7०  में  ज्ञान  का  निरूषण  रिक  संयुक्तत  राज्य

 ए७  एज़०  1985.

 5.  द्वारा  संस्कृत  का  आकृति  मृछक  विश्लेषण  ए०  कर्न  विशा
 बाचस्पति  के  लिए  शोघ  प्र॑ंथ  ।

 6.  भाषा  संसाधन  में  पाणिनी  दृष्टिकोण'-लेखक  सुभाष  सी०  सुद्ज़ियाना  राज्य

 संयुक्स  राज्य  अमेरिका  ।

 7  पर  आधारित  ज्ञान  के  निरूपण  की  भाषा'-लेखक  आनन्य  वी०  इंडियाना

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ।

 झंह्कृत  के  लिए  कम्प्यूटर  आधारित  प्रंथ  और  धाष्दकोष

 3164.  श्री  प्रेम  घुमात्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संस्कृत  के  लिए  कम्प्यूटर  आध्नारित  ग्रंथ  और  शब्दकोष  यदि  वो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या  संस्कृत  और  विदेशी  भाधा  का  कोई  कम्प्यूटर  आधारित  दिवभाषी  शब्दकोष  हे

 क्या  सरकार  का  संश्तेषित  और  अर्थविज्ञान  जैसी  विशेषताओं  वाले  कम्प्यूटर  आधारित  शब्दकोष
 को  विकसित  करने  का  विचार  हे

 संस्कृत  के  कोषकारों  को  इस  कार्य  में  किस  रूप  शामिल  क्रिया  और

 (2)  ऐसे  कार्य  के  अनुमानित  बजट  का  इसक्की  समयावच्चि  का  और  इसमें  कार्य  करने  वाले  बेज्ञानिकों
 की  संख्या  का  ब्योरा  क्‍या

 त्तोक  शिकायल  एवं  पेशन  मैत्रातत  राज्य  मंत्री  मागरिट  :
 वधा
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 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अंतर्गत  घने  वाली  उन्नत  अभिकतलन  विकास  केन्द्र  तामक
 एक  स्वायत्त  पंजीकृत  संस्था  उत्तर  तथा  दक्षिण  भारतीय  और  फारसी  तथा  अरबी  लिप्यंतरण  की  सुविधाओं  के
 अलावा  स्वर  मेद  चिन्ह्र  तथा  उच्चारण  चिन्ह  संस्कृत  के  सहित  अष्टाध्यायी

 गणपद  घातुपद  लिंगानुशासन  तथा  शिक्षा
 के  साथ  एक  संस्कृत  पाणिनी  मंच  का  विकास  कर  रहा

 (@)  तथा  ऐसे  विकास  कार्यों  मेंਂ  संस्कृत  के  कोष  रचनाकारों  तथा  कम्प्यूटर  वैज्ञानिकों  के  श्रीच
 घनिष्ठ  सम्पर्क  की  आवश्यकता  होगी  ।  शाब्दकोष  के  विकास  के  लिए  हक्तेक्टरॉनिकी  विभाग  के  भारतीय  भाषाओं
 के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  डी०  आई०  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  साप्पूर्णानन्द  संस्कृत
 वाराणसी  में  एक  परियोजना  शुरू  की  गई  हे  ।  इस  परियोजना  के  लिये  13.5  लाख  रू०  के  अजट  का  तानुमान
 ज़गाया  गया  है  जो  तीन  वर्षों  तक  चलेगी  ।

 ॥

 उल्तर  प्रदेश  उद्योगों  की  स्थापना

 3165.  श्लरी  राम  छादन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यड  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  जिले  में  कोई  उद्योग  नहीं

 यंदि  तो  आगामी  तीन  वर्षों  में  उक्त  जिले  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  उद्योगों  का  ध्यौरा  क्‍या

 और

 यदि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  प्री०  जे०  :  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्य

 1979-80  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  का  आज़माढ़  जिला  उद्योग-रडित  जिलों  की  सूची

 में  नहीं  हे  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ताली  सिएवे  का  अन्द  होना

 3166.  श्ली  राम  टडत्त  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  हलेक्टिक  इक्यूपमेंट  ठाती  सिल्ये  अनन्‍्द  होने  के

 कगार  पर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उक्त  फैक्टरी  को  पुनरूज्जीबित  करने  और

 बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हें  ?
 द

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मैत्री  पी०  जे०  :  ()  से  (7)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हजारों  श्रमिकों  को  अेरोजगार  डोने  से

 आकाएावाणी  और  दूरदर्शन  की  प्रसारण  नीति

 3167  झ्लोः  ची८  स्पी
 :  कथा  सूचना  और  शाह्यारण  मंत्री  यह  बताने  दी  कुपा

 9  /.  7  ०  रही०  पर

 करेंगे  कि  :  ह
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 क्‍या  सरकार  का  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  की  प्रसारण  नीति  जारी  करने  का  विचार
 ओर

 यदि  तो  तत्संजंधी  ब्योरा  क्‍या

 झृचना  और  प्रसारण  मंत्नाक्षय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  सरकार  द्वारा
 इलैक्ट्रानिक  माध्यमों  के  लिए  समय-समय  पर  अनुमोदित  नीति  संबंधी  मार्गनिदेशों  पर  अमल  किया
 जा  रहा

 उपर्युक्त  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 झंस्कूृत  भाषा  के  कार्यक्रमों  के  लिए  आबंटित  सम्रय

 3168.  श्री  दाऊ  दयाल  क्या  सूचना  और  प्रश्तारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  पर  संस्कृत  भाषा  के  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  लिए  कितना-कितना
 समय  आबंटित  किया  जा  रहा

 कया  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  पर  संस्कृत  भाषा  के  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  क्षिए  आबंटित
 समय  में  अब  कटोती  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 गत  महीनों  के  दोशान  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  पर  हन  कार्यक्रमों  के  दैनिक  प्रसारण  के  लिए
 कितना-कितना  समय  आबंटित  किया  जा  रहा

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  आकाशवाणी  केन्द्र
 6  महीनों  में  संस्कृत  भाषा  में  लगभग  196  घंटे  के  कार्यक्रम  प्रसारित  करते  हैं  ।

 प्रदर्शन  द्वारा  राष्ट्रीय  हुक-अप  प्रत्येक  शुक्रवार  को  प्रात:कात्तीन  प्रसारण  में  संस्कृत  में  15  मिनट

 एक  साप्ठाहिक  कार्यक्रम  प्रसारित  किया  जाता  हे  ।  इसके  अलावा  दृरवर्शान  के  विभिन्‍न  केन्द्र  कार्यक्रम  सम्बंधी
 अपनी  अपेक्षाओं  के  अनुकृप  स्थानीय  प्रसारण  मेंਂ  संस्कृत  भाषा  के  कार्यक्रम  प्रसारित  करते  हैं  ।

 नहीं  ।

 यह  सपाल  पेदा  ही  नहीं

 आकाशवाणी  हारा  प्रसारित  किए  जाने  वाले  दो  देनिक  संस्कृत  समाचार  बुललेटिनों  के  अलावा

 संस्कृत  में  आकाशवाणी/दूरदर्शन  के  कोई  देनिक  कार्यक्रम  नहीं  होते  ।

 आठचीਂ  पंचवर्धीय  योजना

 3169.  श्री  पी०  ही०  थाम  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कियास्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  मेंਂ  कोई  कटौती  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  किसी  चल-योजना  को  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मेंਂ  किन-किन  क्षेत्रों  मेंਂ  मुख्यलया  जोर  दिया

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर»  ू  :
 और  नहीं  ।

 आठवीं  योजना  दस्तावेज  में  निर्दिष्ट  क्षेत्रों  पर  मुख्यतया  जोर  दिया

 फर्टिलाइजर्स  एंड  केमिकल्स  त्रावणकोर  का  विध्तार

 3170.  प्रो  के०  वी०  थाम  :  कया  प्रधान  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  के  पल्लुरुथी  स्थित  फर्टिलाइजर्स  एंड  केमिकल्स  त्रावणकोर  की  इंजीनियरिग  कार्य
 इकाई  के  विस्तार  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  अ्योरा  क्‍या

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  फेक्ट  इंजीनियरिंग
 वर्क्स  कोचीन  इकाई  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 प्रश्न  नहीं

 असम  में  कागज
 ह
 त्ुगदी  उद्योग

 3171.  श्री  नुस्ल  हस्लाम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  असम  में  हुबरी  जिले  में  एक  कागज  ल्षुपदी  औद्योगिक  एकक  की  स्थापना  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  हसके  कया  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :

 प्रश्न  नहीं

 किसी  उद्यमी  से  प्राप्त  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  विचार  किया

 जाएगा  ।
 मेन्टिनेन्स  कारपोरेशन  लिमिटेडਂ  के  अधिकारियों  की  विदेश  यात्रायें

 3172.  श्री  कड़िया  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बड़ी  संख्या  में  मेन्टिनेन्स  कारपोरेशन

 लिमिटेडਂ  के  अधिकारी  गत  दो  वर्षों  से  विदेश  यात्रायें  करने  और  पेंटिंग  खरीदने  पर  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा

 खर्च  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हैः  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कम्प्यूटर  मेन्टिनेन्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  विदेश  यात्राओं  और  पेंटिंग  की

 खरीद  पर  कुल  कितना  धन  ख़र्च  किया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  सेत्री  सार्गरेट  :

 तथा  सी०एम०्सी०  लिमिटेड  के  कुछ  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  और  कम्पनी  के
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 व्यापार  के  सिलसिले  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  दृवारा  अनुमोदित  परमिट  के  अनुसार  प्रत्येक  वर्ष  विदेशों  की  यात्रा
 पर  जाना  पड़ता  है  ।  पेंटिंग  विदेशों  से  नहीं  खरीदी  जाती  हे  ।  पेन्टिग  की  खरीद  में  विदेशी  मुद्दा  का  व्यय  नहीं
 होता  है  ।

 सी०एम०सी०  लिमिटेड  ढारा  विदेश-यात्राओं  पर  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  खर्च  की  गई  राशि  का
 ध्येरा  नीचे  दिए  अनुसार  हे  :--

 1989-90  1990-91

 व्यक्तियों  की  व्यक्तियों की
 सं०  सं०

 (0)  प्रशिक्षण  47  46.85  23  26.34

 (0)  विदेशी  निर्यात  129  75.38  141  103.07
 व्यापार  मेले  तथा  सम्मेज्ञन  ।

 उड़ीसा  में  वनों  पर  आधारित  उद्योग

 3173.  श्री  गोपीनाथ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  मेंਂ  वनों  पर  आधारित  कुछ  उद्योग  स्थापित  करने  की  भारी  गुंजाइश

 यदि  तो  चाल्तू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  मेंਂ  ऐसे  कितने  एकक  स्थापित  करने  का

 विचार  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  यद्यपि  उड़ीसा  में  वनों  पर

 आधारित  उद्योग  जगाने  की  गुंजाइश  है  तथापि  राष्ट्रीय  वन  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  लकड़ी  पर

 आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  को  बढ़ावा  नहीं  देती  ।

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  हे  कि  चाल्लू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान

 उड़ीसा  राज्य  में  वनों  पर  आधारित  कितने  औद्योगिक  एकक  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  हे  ।

 माझूति  कारों  का  उत्पादन

 3174.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  कया  प्रधान  प्रैश्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  में  मेंਂ  मारुति  कारों  का  कुक्त  कितना  उत्पादन  और

 इनका  उत्पादन  बढ़ाने  के  किए  क्‍या  कदम  ठठाये  गये

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  1990-91

 में  79,226  कारों  (74.149  मारुति  800  सी०सी०  तथा  5077  मारुति  1000  का  निर्माण

 किया  ।

 मारुति  उद्योग  लि०  ने  उत्पादन  क्षमता  में  70,000  नगों  की  बढ़ोतरी  करने  हेतु  एक  परियोजना

 तैयार  की  है  ।
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 जिला  उद्योग  केन्द्रों  का  कार्यनिष्यादन

 3175.  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  कार्यनिष्पादन  कार्यकरण  तथा  उपलब्धियों  की

 समीक्षा  की

 प्रामीण  क्षोत्रों  में  योजना  के  आरंभ  होने  से  अब  तक  जिलावार  कितने  उद्योग  स्थापित
 किये  गये

 ऐसे  एककों  में  ऋण/राज  सह्ठायता/आधारभूत  ढांचे  पर  सरकार  ने  जिलावार  कितना
 निवेश

 ग्रामीण  उद्योगों  को  वित्तीय  संस्थानों  जैसे  वाणिज्यिक  क्षेत्रीय  प्रामीण
 बैंकों  तया  सहकारी  बैंकों  द्रारा  अलग-अलग  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 (8)  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  संस्थानवार  तथा  जिलावार  कुत्त  कितना  प्रावधान
 किया  गया  और

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  बिहार  के  किसनगंज  तथा  अररिया  जिलों
 में  संस्थानवार  कितना  घन  आबंटित  किया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  हां  ।

 डी०  आई०  सी०  कार्यक्रम  के  आरंभ  होने  के  समय  से  प्रामीण  क्षेत्रों  में  लगाये  गये

 उद्योगों  की  '  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  केन्द्र  दरा  जिल्े-बवार  सूचना  नहीं  रखी  जा

 रही  हे  ।

 भारत  सरकार  उद्योग  लगाने  के  लिए  धन  का  सीधे  निवेश  नहीं  करती  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 1990-91  तथा  1991-92  में  आई०आर०डी०पी०  के  अन्तर्गत  राज्य-वार  कुज्न  आबंटन  तथा  1990-

 91  और  1991-92  9  में  उनके  आबंटन  संक्रन  विवरण  में  हैं  ।

 बिहार  के  किशनगंज  तथा  अरेरिया  में  आईन्आर०्ही०  पी०के  अन्तर्गत  दी  गई  निधियाँ

 संतज्ग्न  विवरण  में  दी  गई  हे  ।

 *ज़िले-वार/संस्था-वार  सूचना  एकत्र  करने  मेंਂ  अन्तर्ग्रस्त  प्रयास  अपेक्षित  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं

 होंगे  ।
 विवरण

 जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  अधीन  ग्रामीण  क्षोत्रों  में  लगाये  गये  उद्योगों  की  संख्या

 राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  79-80  80-81  81-82  82-83  83-84  84-85

 सै०  का  नाम

 1.  आमन्ख्र  प्रदेश  24409  19301  22875  30206  29589  29479

 2.  असम  1292  2522  848  2948  1468  1384

 3.  भिहार  21321  25952  14765  18223  15035  13259
 __  रररर पपतभपशझझापैभभभ



 लिखित  उत्तर  14  1991
 अओथनभ  -+++----+  ------  -----  ---  -  --+  i  जज  5  ज+  _>  क्र०. राज्य/संघ शासित क्षीत्र 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84  तक्‍-जत+-+-++ततम+  7336

 विवरण  3540  जारी

 राज्य/संघ  शासित  क्षीत्र  79-80  82-83  83-84  84-85
 स०  का  नाम

 4.  गुजरात  8989.  4372  4696  5589  2938  7336

 5.  हरियाणा  767  3540  5069  4570  4670  4294

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1779  4372  4696  5589  2938  3229

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  308  7772  6578  279  10138.  466

 8.  कनटिक  13725  8750  6898  5537  5386  8637

 9.  केरल  14129  7772  6578  1960.  20947.  37086

 12.  मध्य  प्रदेश  321  1383  1275  620  543  654

 13.  महाराष्ट  1143  539  28586  159  20947.  37086

 14.  मणीपुर  -  786  697  620  543  654

 15.  मेघालय  26377  539  583  84760  89491.  93039

 16.  नागालैंड  -  786  697  477  766  5401

 17.  उड़ीसा  26377  26798  8276  84760  4376  93039

 18.  पंजाब  -  43  6236  65  5508  85

 19.  राजस्थान  9788  3488  8276  6428  4376  4478

 20.  सिक्किम  -  43  42  65  है|  85

 21.  तमिलनाडु  678  16100  38303  53346  5364  45460

 20.  त्रिपुरा  2010  433  68]  465  570  625

 23.  उत्तर  प्रदेश  678  8  38303  53346.  14  45460

 22.  पश्चिमी  बंगाल  62  89  3400  4333  7599  8745

 23.  अंडमान  और  निकोआझर  - _  8  न  10  7  38

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  62  89  77  94  222  338

 25.  चंडीगढ़  -  -  - -  7

 26.  दादर  और  नगर  हवेली  5  32  30  104  112  30

 27.  दमन  और  दीव  न  न  न  न  --
 --

 28.  मिजोरम  5  32  240612  296125  278383  57

 29.

 पांडीचेरी 64 98 50 योग



 23  श्रावण  1913  लिम्प्रित  उत्तर

 जिला उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  अधीन  ग्रामीण  पत्रों  में  लगाये  गये  उद्योगों की  खखूया-जारी

 राज्य/संच  शासित  क्षेत्र  85-86  86-87  87-88  88-89  89-90

 सं०  का  नाम

 1.  आमश्ख  प्रदेश  28432  29701  34594  47757  44828

 2.  असम  1239  2284  2127  239]  1507

 3.  बिहार  7345  7199  6737  7017  4370

 4.  गुजरात  6524  7623  8221  7238  4682

 5.  हरियाणा  4101  5004  3593  3247  1672

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3252  3901  2485  2630  1642

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  319  560  552  512  73

 8.  कनटिक  6357  7454  7316  5689  2397

 9.  केरल  9790  15508  9669  12457  5041

 10.  मध्य  प्रदेश  14337  16581  17506  19693  15800

 11.  महाराष्ट  276%  2439]  18233  14309  11213

 12.  मणीपुर  465  543  189  375  106

 13.  मेघालय  451  399  400  693  204

 14.  नागालेंड  1046  1197  1517  2999  977

 15.  उड़ीसा  94321  133577  177898  111054  95033

 16.  पंजाब  4244  4399  4488  5415  2284

 17.  राजस्थान  3474  2558  2087  4440  2775

 18.  सिक्किम  68  77  68  111  28

 19.  तमित्तनाडु  8341  5763  9091  9145  6819

 20.  त्रिपुरा  786  1058  571  600  637

 21.  ठत्तर  प्रदेश  28708  31822  34066  33059  21610

 22.  पश्चिमी  बंगाल  23117  30437  25948  28534  30129

 23.  अंडमान  और  निकोबार  35  36  36  ३6  6

 24.  अरुणाचज्ष  प्रदेश  237  186  199  166  38

 25.  चंडीगढ़  7  0  2  ]  =

 26.  दादर  एवं  नगर  हवेली  30  33  33  45  -

 27.  दमन  ओर  दीव  333  390  ।  245  258

 28.  मिजोरम  168 mW  54  20  60

 29.  पांडीचेरी  52  75  78  105
 ___

 योग  275278  332867._  361839  31983...  254195

 नोट  :  उपर्युक्त  आंकड़े  राज्य  उद्योग  आयुक्तों/निदेशकों  तथा  गैर-सीडो  एककों  और  अप॑ंजीकृत  सीढों  एककों  से  प्राप्त

 रिपोर्टों  के  अनुसार  हैं  ।  47



 लिखित  उत्तर

 राज्य/संघध  शासित
 क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात
 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 एंड  के०

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट

 मणीपुर
 मेघाज्य

 मिजोरम

 नागालेंड

 उड़ीसा
 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 विवरण  11

 14  1991

 आई०आरण्डी०्पी०  के  अधीन  निष्पादन

 1990-91  तक  वित्तीय  प्रगति
 लाखों

 क्रूण  वितरित

 कुल  सहकारी  वाणिज्यिक  क्षेत्रीय  योग

 आबंटन  आश  बंटन  बेंक  प्रामीण  बेंक

 $502.91  2751.45  3092.98  531.68  7045.82  2261.98  9839.48

 469.14  234.72  139.73  35.35  64.95  12.5  113.05

 1502.92  75146  749.65  64.27  1284.62 =  719.65  2068.54

 11025.89  $512.95  4016.81  90.03  10807.67  4055.53  14953.23

 97.80.  48.90.  44.45  4.20.  158944  —  163.64

 2266.10  1133.05  1103.93  293.81  1981.24 =  $18.42  2793.47

 $42.46  271.13  471.72  40.38  787.44  440.09  1267.83

 194.14  97.07.  151.78  2.90  47736  22.48.  562.74

 271.13  135.56 =  81.40.  84.23  238.40  137.69  471.32

 3444.34  1722.17  1469.01  311.08  3256.88  1216.82  4784.78

 1871.12  935.56  904.75  296.63  1990.48  273.03  2560.06

 7297.04  3648.52.  3105.06  3249.97  5987.68  3541.56  1277921

 $894.54  2947.27  2721.50  2001.48  5783.86  1084.01  8789.35

 43.51  21.76 =  59.27  333339 =  28.23...  61.82

 130.55  65.7  58.20  118.90  20.88.  22.09  161.87

 195.60  97.80.  107.10  1.59  5.80.  13.53  20.92

 20538.  10269  96.67  86.15  39.95  126.16

 3605.01  1802.50  153840  104.09  227791  871.19  3253.19

 458.57  22929  483.01  1329.86  237.71  1567.57

 3514.63  1757.32  1833.88  465.04  2956.91  1315.62  4737.57

 39.12  19.56...  17.02  59.99  59.99

 4940.56  2470.28  2086.53  1444.02  428329  343.57  5990.88

 153.91  76.99  265.06  163.43  23721  28.49.  429.63

 1472797  7363.98  6810.91  5761.18  1389625  11475.90  31133.33

 6155.62  3077.81  3111.19  158.72  6760.83  3273.35  10142.90

 48.90...  48.90...  42.46  4.91...  58.04  62.95



 23  श्रावण  1913  लिखित  उत्तर

 विवरण  11--  जारी
 (७०  लाखों

 आुण  वितरित

 राज्य/संघ  शासित  कुल  सहकारी  वाणिज्यिक  योग

 क्षेत्र  ओह  बंट  ब्रेक  प्रामीण  बेक

 चंडीगढ़  9.78  9.78  0.00  0.00

 ढादरा  और  9.78  9.78  9.33  14.67  14.67
 नगर  हवेली

 दिल्ली  48.90  48.90  34.86  61.84  61.84

 दमन  ओर  दीव  19.56  19.56  9.78  4.04...  23.03  27.07

 लक्षद्ीप  5.00  5.00  5.01  7.31  7.31

 पांदीचेरी  39.12  39.12  37.25  3.50  53.14  56.64

 घम्रस्स  भरत  74731.16  37456.10  34658.70  15195.35  71953.26  31854.14  11900.20

 149



 लिखित  उत्तर  14  1991

 आई०्आरण्डी०ग्पी०  के  अध्यीन  निष्पादन  वित्तीय  1991-92

 राज्य/संघ  शासित
 क्षेत्र

 आंध्  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात
 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जे०  एंड  के०

 कनटिक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 मडाराष्ट

 मणीपुर
 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा
 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 ठत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 ए०  एंड  एन०
 आइकैंड

 चंडीगढ़

 150

 कुल
 आबंटन

 केन्द्रीय
 आश

 $177.52

 469.44

 1414.06

 10373.95

 97.80

 2132.11

 $10.19

 182.66

 255.10

 3240.68

 1760.48

 6865.57

 5546.00

 40.94

 122.82

 195.60

 205.38

 3391.85

 431.45

 3306.82

 39.12

 4648.44

 144.87

 13857.12

 5791.6

 48.90

 9.78

 2588.76

 234.72

 707.03

 5186.97

 48.90

 1066.06

 255.10

 91.33

 127.55

 1620.34

 880.24

 3432.78

 2773.00

 20.47

 61.41

 97.80

 102.69

 1695.92

 215.73

 1653.41

 19.56

 2324.22

 72.43

 6928.56

 2895.83

 48.90

 9.78

 केन्द्रीय
 बंटन

 1001.91

 53.79

 194.24

 1874.48

 24.45

 385.22

 70.08

 25.09

 18.63

 585.56

 318.10

 1239.75

 1002.11

 8.82

 26.61

 48.90

 28.21

 612.88

 59.27

 454.24

 9.78

 839.93

 19.90

 1903.46

 795.56

 13.43

 क्षाखों

 अआण  वितरित  लाख

 सहकारी  वाणिज्यिक  क्षेत्रीय

 बैंक  बैंक  प्रामीण  बैक  योग

 15.40  365.55  73.7  818.99

 0.82  7.88  0.85  9.55

 618  8329  39.71  129.18

 14.28  214.73  8125  856.56

 0.07  4.30  5.00

 58.57.  84.99  3191  175.47

 3.33.  92.64...  6814  16461

 4976.  oA  69.80

 26.67.  25.69  1055  68.91

 157.29  43.14  200.43

 22.27.  211.10  29.46.  262.83

 95.54.  250.55  14136  811.30

 198.66  35775  39.36  595.77

 129

 3.05  6.06  4.17...  27.58

 28.75  281  31.86

 5.28  118.19  6628  300.59

 141.72  23.87.  165.59

 3.70...  20.32  14.16...  217.18

 10.73  10.73

 2.40...  30.73  9.02...  42.15

 049  22.09  2.05...  24.63

 469.00  838.73  653.40  1961.21

 26.50.  18.61  80131

 5.81
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 आई-्आइग्डी्पी० के  अधीन  वित्तीय

 ऋण  वितरित  लाख

 रा

 राज्य/संघ  शासित  कुल  सहकारी  वाणिज्यिक  योग

 क्षेत्र  आबंटन  उश  .  बैंक  बैंक  ग्रामीण  बैंक

 दादरा  और  9.78  9.78  4.89  2.15  2.15
 नगर  हवेली

 दिल्ली  19.56  19.56  24.45

 दमन  और  दीव  48.90...  48.90  9.78  0.29  2.50  2.79

 लक्षद्दीप  48.90  48.90  2.50  1.15  1.15

 पांडीचेरी  39.12  39.12  19.56  0.93  2.40  333

 धमस्स  भाग्त  70426.57  3$325.75  11675.§8  927.43  3157.54  1353.84  7767.47



 तिख्त्रित  उत्तर  14  1991

 आई०आरण०्डी०पी०  के  अतर्गत  किशनगंज  और  अरेरिया  की  ही०आर०्डी०ए०  को  दी  गई
 केन्द्रीय  निधियां  इस  प्रकार  हैं  :--

 विवरण  111

 1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  आई०आरण्डी०पी०  के  अंतर्गत  दी  गई  केन्द्रीय  निधियां

 डी०आर/०टीएए०  दी  गई  केन्द्रीय  निधियां  लाख

 1990-91  1991-92

 1.  पूर्णिया  170.45  59.39]

 2.  किशनगंज  24.330९  22.304

 3.  अआरेरिया  51.788*  46.942

 *दूसरी  किस्त  पहली  किस्त  का  केवल  शेयर  हे  और  इसे  पूर्णिया  के  बंटनों  में  शामिल  कर  लिया  गया  क्योंकि

 पहली  किस्त  देने  के  बाद  1990-91  के  दौरान  इस  जिले  को  दो  शास्त्राओं  में  बाल  गया  था  ।  भारत

 सरकार  के  अधीन  जिले/संस्था  वार  प्रगति  की  मॉनिटरी  नहीं  करती

 स्थाद्य  तेलों  का  भंडार

 3176.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सभी  स्लोतों  को  मिल्ताकर  |  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  खाद्य  तेलों  का  कितना
 पंडार

 देश  में  शर्ष  1990-91  के  दौरान  इनका  कितना  उत्पादन

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  हनकी  कितनी  मात्रा  का  आयात  किया

 देश  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इनकी  कितनी  खपत  और

 देश  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  वर्ष  के  मध्य  की  जनसंख्या  के  अनुमान  के  अनुसार  इसकी  प्रति
 व्यक्ति  उपलब्धता  कितनी

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुददीन
 :  उपलब्ध  सूचना  के  आघार  पर  ज्गाए  गए  अनुमान  के  अनुसार  पहली  1990  को  देश

 में  सभी  स्रोतों  से  खाद्य  तेलों  का  ज़गभग  3]  लाख  मी०  टन  का  सटाक

 तेल  वर्ष  1990-91  के  दौरान  देश  मेंਂ  54  लाख  मी०  टन  खाद्य  तेलों  का
 उत्पादन  होने  का  अनुमान

 1990-91  के  दौरान  1991  तक  तेल  की  0.9  लाख  मी०  टन  मात्रा
 आयात  की  गई  हे  ।

 1990-91  के  दोरान  देश  में  खाद्य  तेलों  की  54.9  लाख  मी०  टन  मात्रा  की
 खपत  होने  का  अनुमान

 (8)  1990-91  के  दौरान  वर्ष  के  मध्य  की  अनुमानित  आबादी  को  ध्यान  में  लेते  द्वए  देश  में  खाद्य  ठेलों
 की  प्रति  व्यक्ति  उपलभ्यता  6.5  किलोग्राम  के  आस  पास
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 औद्योगिक  यूनिटों  का  अधिग्रडण

 3177.  श्री  खेयद  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उद्योग  और  1951  के  अंतर्गत  सरकार  ने  जिन  औद्योगिक
 इकाइयों  के  प्रबंधन  का  अधिग्रहण  किया  है  उन  की  संख्या  कितनी

 ऐसी  औद्योगिक  इकाइयों  की  संख्या  का  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इनके  अधिग्रहण  किए  जाने  के  ब्राद  से  ये  दकाईंयां  लाभप्रद  हो  गई  और

 अगर  हनमें  से  कुछ  आर्थिक  रूप  से  अलाभप्रद  हैं  तो  सरकार  का  इनमें  होने  वाले  घाटे  को  रोकने

 हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  तथा  भारत  सरकार  ने  उद्योग
 तथा  195!  के  अन्नर्गत  अब्न  तक  55  औद्योगिक  उपक्र्मों  का  प्रबंध  अपने  हाथ

 में  लिया  ऐसे  औद्योगिक  उपक़मों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 तथा  अधिप्रहण  किये  गये  एककों  के  प्रबंध  से  प्राप्त  पिछला  अनुभव  अधिक  संतोषजनक  नहीं

 रहा  है  ।  इसके  कारण  1982  से  किसी  एकक  का  अधिग्रहण  नहीं  किया  गया  है  ।  रू्ण  कंपनियों  की  समय  से

 पहचान  करने  और  उनको  पुनर्जीवित/पुनःस्थापित  करने  के  उद्देश्य  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी

 1985  के  प्रावधानों  के  अधीन  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुन:निर्माण  बोर्ड  का  गठन  किया
 गया  हे  ।

 विवरण

 12-8-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  उद्योग  तथा  अधिनियम  से  व्यवस्थति

 ओऔद्योगिक  उपक्रमों  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  12-8-91  की  स्थिति  के  अनुसार

 से०  के  नाम  एककों  की  संख्या

 ।.  पश्चिम  बंगाल  28

 2.  महाराष्ट
 4

 3.  आंध्  प्रदेश
 3

 4.  केरल
 3

 5.  मध्य  प्रदेश
 3

 6.  गुजरात
 7.  उत्तर  प्रदेश  ॥॒
 8.  तमिल  नाहु

 ॥॒
 9.  उड़ीसा  ।

 10.  पंजाब
 |
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 जारी

 क़०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  12-8-91  की  स्थिति  के

 से०  के  नाथ  अनुसार  एकछों  की  संख्या

 12.  असम  !

 13.  जम्मू  और  कंश्सीर  ।

 14.  कनटिक  ]

 1६  बिहार  ]

 योग  55

 केन्द्रीय  पूजी  निवेश  राजसड़ायता  योजना  लागू  करना

 3178.  श्री  खेयद  शहाबुददीन
 श्री  के०  प्रधानी  -  ७:  क्या  प्रधान  मंत्री  24  1991  के  अताराकित  प्रइन
 प्रो»  राम  कापसे

 505  के  उत्तर  के  संबंध  में  यड  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  राजसब्डायटा  योजना  1971  के  जब  तक  यहद्  योजना  लागू
 एज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कुल  कितनी  पूंजी  निवेश  राजसहायता  दी

 199  में  प्लोषित  नई  पूंजी  निवेश  राजसहायता  योजना  को  अब  तक  लागू  न  किये  जाने  के
 क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इस  योजनਂ  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  ते  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  केन्दीय  पंजीनिवेश  राजसहायरटा
 योजना  के  अंतर्गत  वर्षथार  दी  गई  प्रतिपूर्ति  को  दशनि  वाला  विवरण  सैलग्न

 से  उत्यंद  लघु  तथा  ग्रामीण  उद्यमों  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  बढ़ावा  देने  के  लिए  6-8-
 1991  को  घोषित  नीतिगत  उणयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ग्रामीण  क्षेट्रों  तथा  पिछड़े  क्षोत्रों  क ेलघु  एककों
 के  लिए  केन्द्रीय  पुंजीनियेश  राजसहायता  योजना  को  शुरू  करगा  आवश्यक  नहीं  समझती  क्योंकि  टकत
 नीतिगत  उपायों  में  ग्रामीण/पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  को  आसान  करने  के  लिए  लघु  उद्योगों  हे

 एकीकृत  आधारभूत  विकास  सहायता  सेवाओं  की  एक  नयी  योजना  सम्मिलित
 है  ।
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 ._

 विवरण

 केन्द्रीय  पूंजीनिवेश  राजसड्डायता  योजना  के  अंतर्गत  दी  गयी  प्रतिपूर्ति  के  वर्धवार  व्यौरे

 करोड़

 1972-73  1980-81  1985-86
 क़०  राज्य/केन्द्र  शासित  से  से  से
 स॑०  क्षेत्र  का  नाम  1979-80...  1984-85.  1989-90.  1990-91  योग

 तक  तक  तक

 1  2  3  4  5  6  7
 op

 1.  आंघ्त  प्रदेश  8.18  19.06  46.54  1.43  75.21

 2.  असम  1.39  2.8  22.06  ६536  31.61

 3.  बिहार  1.18  19  12.20  1.34  16.62

 4.  गुजरात  5.79  18.47  32.9]  5.56  62.73

 5.  द्रियाणा  1.69  6.95  7.00  1.58  17.22

 6.  हिमाचल  प्रदेश  2.38  14.61  40.35  3.73  61.07

 7.  जम्मू  एवं  कश्मीर  1.91  8.33  49.18  0.14  59.56

 8.  कनाटक  4.80  15.5  21.25  26.57  68.02

 9.  केरल  3.48  78  11.76  23.04

 10.  मध्य  प्रदेश  3.44  15.65  53.40  18.06  90.55

 11.  महाराष्ट  7.59  12.34  17.88  4.83  42.64

 12.  मणिपुर  0.12  0.91  2.30  2.00  5.33

 13.  मेघालय  0.19  0.71  2.14  1.52  4.56

 14.  नागालेण्ड  0.54  1.65  13.91  -  16.10

 15.  उड़ीसा  0.96  6.17  12.93  3.98  24.94

 16.  पंजाब  2.85  10.12  10.07  0.13  23.17

 17.  राजस्थान  6.19  25.31  40.63  5.31  76.44

 18.  सिक्किम  0.05  0.78  5.36  -  6.19

 19.  तमिलनाओु  10.09  28.35  36.66  7.66  82.75

 20.  त्रिपुरा  0.22  0.23  1.15  0.07  1.67

 21,  उत्तर  प्रदेश  1.47  0.54  101.19  23.58  132.78

 22.  पद्चिचम  बंगाता  1.52  3.45  12.07  7.61  24.65

 23.  अंडमान  और  निकोबार  0.05  0.52  0.68  न  1.25

 हीपसभरृद
 24.  दादरा  ओर  नगर  हवेली  0.32  0.96  9.43  कु

 10.71
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 विलवरश्ण-जारी

 1972-13  1980-81  1985-86
 क्र  राज्य/केन्द्र  शासित  से  से  से  योग
 से०  क्षेत्र  का  नाम  1979-80  1984-85.  1989-90...  1990-91

 1.  2...  3  .  4.  5.  6  7

 25.  अरुणाचल  प्रदेश  0.09  0.87  1.54  0.06  2.56

 26.  गोवा  2.22  10.4  24.22  5.87  42.71

 27.  मिजोरम  0.06  12  13.25  ~  14.51

 28.  पांडिचेरी  0.27  3.13  15.06  -  18.46

 29.  लक्षद्दीप  -  +-  न  न  न

 39.  दमन  और  दीव  --  =  -  0.02  0.02

 योग  69.04  222.71  617.01  127.41.  1036.17

 भोपषाक्ष  गेस  पीढ़ितों  की  ओर  से  प्रस्तुत  ज्ञापन

 3179.  श्री  हन्नान  मोत्स्ताह  :  क्‍या  '  प्रधान  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  प्रतिनिधियों  ने  ढाल  ही  में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  अयवा  प्रस्ताव

 दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  अथवा

 हस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  हे  अथवा  करने  का  विचार

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से  प्रधान  मंत्री
 को  संसद  के  दोनों  सदनो  के  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  हे  और  उन्होंने  मोपात्न  गैस  पीड़ितों  के
 प्रतिनिधियों  के  एक  शिष्टमण्डल  से  मुज्ञाकात  की  हे  ।  अपने  ज्ञापन  में  संसद  सदस्यों  ने  अन्य  बातों  के
 साथ  सरकार  से  निष्नलिखित  आग्रह  किया  है  :-

 1.  पीड़ितों  को  तचित  क्षतिपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाया  जाय  ।

 2.  यूनियन  कार्बाइड  कार्पोरेशन  के  खिलाफ  आपराधिक  मुकदमे  को  आगे  बढ़ाया  जाय  ।

 3  पीढ़ितों  की  चिकित्सा  देखरेख  और  पुनर्वास  सुनिश्थित  किया  जाय  ।

 4.  भोपाल  पर  राष्ट्रीय  आयोग  गठिन  किया  जाय  ।

 5,  दुर्घटना  से  लगी  चोटों  के  संबंध  में  सभी  आंकड़ों  का  मृल्यांकन  करने  और  चिकित्सा  तथा  पुनर्वाणा  फे

 मार्गदर्शी  रुपरेख्वाएं  तेयार  करने  के  लिए  एक  चिकित्सा  समिति  बनाई  जाय  ।

 6.  देश  में  औद्योगिक  जोखिमों  से  सुरक्षा  के  लिए  पर्याप्त  मानकों  का  नि्धरिण  किया  जाय  |

 जद्दां  तक  क्षतिपूर्ति  ओर  आपराधिक  अभियोग  का  संबंध  1989  के  समझौते  के  पुनरीक्षण  के

 त्लिए  याचिकाओं  पर  सुनवाई  के  लिए  इनसे  संबंधित  सभी  मामले  वर्तमान  में  उच्चतम  न्यायालय  में  न्‍्यायाधीन
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 ।  सरकार  पुनरीक्षण  याचिकाओं  का  समर्थन  कर  रही  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  चिकित्सा  सुविधा  और  पुनर्वास
 प्रदान  किया  जा  रहा  है  और  भारत  सरकार  ने  भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  पुनर्वास  के  लिए  163.10  करोड़  रू०  की
 कार्य  योजना  हाल  ही  में  अनुमोदित  की  हे  जिसमें  पर्यावरणीय  और  चिकित्सा  संबंधी  बातें
 शाप्रिल  हैं  ।  राष्ट्रीय  आयोग  के  लिए  प्रस्तावित  कार्यों  को  संबंधित  सरकारी  एजेंसियां  पहले  ही  कर  रही  हें  ।
 जहां  तक  औद्योगिक  जोखिमों  का  संअंध  उन्हें  उचित  पर्यावरणीय  सुरक्षा  कानूनों  में  विनिर्दिष्ट  किया  गया  है
 ओर  लागू  किया

 फिल्म  नीलि  पर  कार्य  दल  की  रिपोर्ट

 3180.  श्ली  राम  क्या  झूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 क्‍या  फिल्म  नीति  पर  1978  मेंਂ  नियुक्त  किये  गये  कार्य  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो

 गयी

 यदि  तो  उसकी  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या

 कया  कार्य  दल  ने  एक  फिल्म  अकादमी  के  निर्माण  की  सिफारिश  भी  की  और

 यदि  तो  उसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 झृूथना  ओर  प्रस्तारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा

 थ्ू

 रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  संल्तन  विवरण  में  दी  गयी

 हां  ।

 सरकार  का  यह  मत  हे  कि  चलचिंत्र  अकादमी  जैसी  नई  व्यवस्था  से  कोई  विशेष  त्लाभ  नहीं  होगा

 क्योंकि  इस  तरह  की  अकादमी  के  लिए  परिकल्यपित  पहले  ही  फिल्म  समारोह  राष्ट्रीय  फिल्म

 बालचित्र  भारत  ओर  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 डा०  के०  एस०  कारन्त  की  उच्यक्षता  में  गठित  राष्ट्रीय  फिल्म  नीति  संबंधी  कार्यकारी  दत्त  ने  कुज्न  231

 सिफारिशें  की  थी  ।  कुछ  तुलनात्मक  महत्वपूर्ण  जिन्हें  आशिक  कार्यान्वित  या  संशोधनों

 के  साथ  कार्यान्वित  किया  उनका  सारांश  नीचे  दिया  गया  हे  ।

 सिफारिश  संख्या  25

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  अच्छे  किस्म  की  तथा  कज्ञात्मक  फिल्मों  के  लिये  वित्त  ष्यतस्था  करने

 की  विशेष  जिम्मेदारी  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिए  ।  कलात्मक  फिल्मों  को  कम  ब्याज  की  दर  पर  उदार  क्ञतों

 के  आधार  पर  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  ।  समर्थक  ऋणाधार  की  शर्तों  में  दील  दी  जानी  चाहिए  और  आबंटित  की

 जाने  वाली  धनराशि  में  काफी  वृद्दि  की  जानी  चाहिए  ।

 घिफारिश  संरूया  26  ु  ु

 फिल्म  निर्माण  का  विनियमन  केवल  उस  हद  ते  आवश्यक  है  जहां  फिल्म  निर्माण  के  क्षेत्र  में  शौकीन

 निर्माताओं  के  प्रवेश  को  निरूत्साडित  करने  की  आवश्यकता  हो  ताकि  उचित  निर्माण  योजना  सुनिश्चित  की  जा

 सके  और  अपर्याप्त  रूप  से  आयोजित  परियोजनाओं  में  कोरी  फिल्‍म  का  अपव्यय  बचाया  जा  सके  ।  हम  निश्चित
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 रूप  से  ऐसे  किसी  उपाय  के  विरुद्द  है  जिप्तमें  आल्ेखों  की  पूर्व  जांच  तथा  फिल्म  निर्माण  की  वाह्तविक  प्रक्रिया
 पर  व्यापक  नियंत्रण  की  बात  हो  ।  हम  सिफारिश  करते  हैं  कि  सभी  फिल्म  निर्माताओं  को  राष्टीय  फिल्म
 विकास  निगम  के  पास  अपना  कराना  चाहिए  ।  कोरी  फिल्म  आबंटित  करते  हुए  राष्टीय  फिल्म
 विकास  निगम  को  निर्माता  के  पिछले  निर्माण  आलेख  की  उपलब्धता  सह्ठित  योजना  की  फिएम
 परियोजनाओं  की  वित्तीय  वास्तविक  शुटिंग  सृत्ती  और  मुख्य  कलाकारों  तथा  तकनीशियनों  से

 शूटिंग  के  दिनों  में  उपलब्ध  होने  के  बारे  में  स्पष्ट  सूचना  तथा  हस्ताक्षरित  करार  आदि  को
 ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 घिफ़ारिश  संरूया  40

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  को  कम  कीमत  के  ऐसे  थियेटरों  के  डिजाइनों  के  भानकीकरण  के  लिए
 पहल  करनी  चाहिए  जिन्हें  नये  उद्यमऊर्ता  सीधे  अपना  सकते  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  तर्कसंगत
 रवैया  अपनाने  के  लिए  दो  मृछताघार  ध्यान  में  रखे  जाने  चाष्टिए  अर्थात  माडल  डिजाइनों  पर  आधारित  बढ़े  पेमाने
 पर  निर्माण  तथा  स्थानीय  अवस्थाओं  और  सामग्री  पर  आधारित  गैर-औपचारिक  प्रौद्योगिकी  ।

 सिफारिश  संख्या  42

 क्षेत्रीय  भाषाओं  ली  पुरस्कृत  फिल्मों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  दूरद्शन  पर  नहीं  दिखाया  जाता  हे  ।  दूरदर्शन
 को  निर्माताओं  को  सब्र-टाइटलिंग  की  कीमत  अदा  कर  सब-टाइटल्स  वाले  प्रिंटों  को  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था

 क़रनी  चाडिए  और  फिल्म  समारोह  निदेशालय  के  पास  उपलब्ध  सब-टाइटल  वाले  प्रिन्टों  का  प्रयोग  करना

 चाहिए  ।  दृरदर्शन  को  फिल्मों  के  टांसमीशन  के  दौरान  करेक्‍्टर  जनरेशनਂ  ठकनीकों  का  भी  प्रयोग
 करना  चाहिए  ।  ए्मीण  क्षेत्रों  के  लिए  बने  टेलीविजन  केन्द्रों  के  लिए  पेरा  डब्रिंग  की  तकनीक
 जपनानी  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  43

 टेलीविजन  अच्छी  फिल्मों  के  प्रदर्शन  का  एक  बहुत  आच्छा  माध्यम  है  जिसका  भारत  में  पर्याप्त  प्रयोग
 नहीं  किया  गया  हे  ।  दूरदर्शन  को  कम  बजट  वाली  अच्छी  किस्म  की  फिल्मों  के  प्रदर्शन  के  लिए  एक  सशक्त
 गेर-थियेटर  सर्किट  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  दूरदर्शन  के  लिए  यह  आवश्यक  होना  चाहिए  कि  वह  अखिल

 मारतीय  सर्किट  आधार  पर  इन  फिल्मों  को  टेलीविजन  पर  दिखाये  ।  फिल्मों  को  दूरदर्शन  पर  दिखाने  की  फीस
 की  दर्रों  में  उचित  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 घझिफाशिशण  संख्या  47

 वित्तीय  सब्बायता  देने  वाली  एजेंसियों  द्वारा  थियेटर  निर्माण  के  लिए  क्रुण  देते  समय  यद्द  विकल्प  लिया
 जाना  चाहिए  कि  फिल्मों  के  प्रदर्शन  का  25  प्रतिशत  समय  वित्तीय  सहायता  टेते  वाली  एजेंसियों  को  अच्छी
 फिल्मों  को  दिखाने  के  लिए  दिया  जायेगा  ।

 सिफारिश  संछया  ५4

 प्रिन्‍्टों  पर  उत्पादन  शुल्क  की  दरें  घटाई  जानी  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  120

 भविष्य  मेंਂ  विकास  संचार  का  प्रमुख  विस्तार  दूरदर्शन  के  द्वारा  होने  की  संभावना  हे  ।  ग्रामीण  दर्शकों  के

 लिए  फिल्म  निर्माण  और  दूरदर्शन  कथा  चित्रों  के  बारे  में  फिल्‍म  डिवीजन  ओर  दूरदर्शन  के  ्रीच  निकट  के

 तात्तमेल  की  आवश्यकता  हे  ।  फिल्म  डिवीजन  को  दूरदर्शन  की  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 दुरदर्शन  के  अनुकुल  लघु  फिल्में  भी  बनानी  चाहिए  ।
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 सिफारिश  संख्या  727...

 फिल्मों  के  अनिवार्य  रूप  से  प्रदर्शन  की  योजना  के  क्षेत्र  को  व्यापक  बनाया  जाना  चाहिए  और  हसमेਂ  सभी
 प्रकार  की  लघु  फिल्मों  सामोजिक  सार्थकता  फिल्मों  तथा  लघु  कथा  फिल्मों  को  भी  शामिल  किया
 जाना  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  128

 यह  मानना  चाहिए  कि  जहां  लघु  फिल्म  की  भूमिका  सामाजिक  सन्देश  को  पहुंचाना  हे  ।  वहां  इसका
 स्थान  सृजनात्मक  कला  के  रूप  में  भी  है  ।  फिल्म  डिवीजन  ढारा  स्वतंत्र  सृत्रों  स ेखरीदी  जाने  वाली  फिल्मों  की
 संख्या  बढ़ा  दी  जाए  ।  साथ  ही  लघुचित्रों  की खरीद  केवल  सन्देश  देने  वाली  फिल्मों  तक  ही  सीमित  न  रखी  जाए
 बल्कि  सभी  वर्गों  के  कलात्मक  लघु  चित्रों  को  भी  शामिल  किया  जाए  ।

 सिफारिश  संख्या  143

 विदेशी  फिल्में  मंगाने  की  मृल  नीति  सम्बन्धी  लक्ष्य  ऐसी  फिल्में  मंगाना  होना  चाहिए  जो  समूचे  विश्व  की
 कलात्मक  ओर  तकनीकी  सफलताओं  की  परिचायक  हों  ।  आयात  का  एक  गोण  लक्ष्य  सीमा  तक  फिल्मों  का
 आयात  करना  होना  चाहिए  कि  जो  द्विपक्षीय  आधार  पर  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 आवश्यक  हो  ।

 सिफारिश  संरझया  144

 (1)  फीचर  फिल्मों  का  आयात  एक  संगठन  के  जरिये  करने  की  प्रणाली  जारी  रहनी  चाहिए  और  यह
 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  माध्यम  से  होते  रहना  चाहिए  ।  उन  जहां  भारतीय  फिल्मेਂ  निर्यात  की
 जाती  से  फिल्मों  के आयात  के  लिए  निर्यातकों  या  निर्माता  निर्यातकों  को  आयातित  फिल्मों  का  एक  सीमित
 कोटा  दिया  जाए  ।

 (2)  आयात  की  जानी  वाली  फिल्मों  की  संख्या  सीमित  करनी  चाहिए  ।  एम०  पी०  ई०  ए०  ए०  स्रोतों  से
 आयातित  फिल्मों  की  संख्या  में  कमी  की  जानी  चाहिए  और  राष्टीय  फिल्म  विकास  निगम  और  अन्य  एजेंसियों
 दारा  विकासशील  देशों  सहित  अन्य  फिल्म  निर्माता  देशों  से  आयात  में  वृद्दि  की  जानी  चाहिए  ।

 (3)  फिल्मों  के  आयात  बढ़ाया  किस्म  के  मानदण्ड  को  सभी  आयातित  फिल्मों  पर  लागू  किया  जाना

 चाहिए  ।  हसके  लिए  आयात  से  पहले  फिल्मों  की  समीक्षा  क ेलिए  सरकार  को  एक  जांच  समिति  गठित  करनी

 चाहिए  जिसमें  फिल्म  फिल्‍म  चलचित्र  रा०  फि०  वि०  सेंसर  ग्ोर्ड  तथा

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  हों  ।

 (4)  गैर  व्यावसायिक  प्रदर्शन  के  लिए  कलात्मक  फिल्मों  का आयात  और  बाल-फिल्मों  का  आयात

 मुख्य  रूप  से  चलचित्र  अकादमी  को  करना  चाहिए  ।

 (5)  राष्टीय  फिल्‍म  विकास  निगम  को  आयातित  फिल्में  मंगाने  का  शुल्क  इकट्ठे  करते  रहना  चाहिए
 लेकिन  गैर-व्यावसायिक  प्रदर्शन  के  लिए  चलचित्र  अकादमी  और  उससे  सम्बद  संस्थाओं  दरा  आयातित  कला

 फिल्मों  तथा  बाल  फिल्मों  पर  शुल्क  नहीं  लगाना  चाष्िए  ।  फिल्में  मंगाने  का  शुल्क  सी०  आई०  एफ०  कीमत  पर

 नहीं  लगाना  चाहिए  अल्कि  आयातित  फिल्मों  के  बाजार  भाव  पर  लगाना  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  147

 ओ०  जी०  एल०  के  अन्तर्गत  लघु  चित्रों  का  मुफ्त  आयात  जारी  रहना  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  149

 मारतीय  फीचर  फिल्मों  का  एक  ही  माध्यम  से  निर्यात  किया  जाना  जारी  रखना  चाहिए  क्योंकि  इससे
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 गलत  कार्यवाहियों  में  कमी  हुई  विदेशों में  निर्यात  बाजार  का  पता  लगाने  मेंਂ सहायता मिली
 है  तथा  प्रति

 फिल्म  विक्रय  मूल्य  में  वृद्दि  हुई  हे  ।

 सिफारिश  संख्या  150

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  का  मुख्य  काम  निर्यात  माध्यम  बनने  के  साथ-साथ  निर्यात  को  सम्बर्दन
 देना  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  रा०  फि०  वि०  नि०  को  भारतीय  फिल्मों  के  लिए  महत्वपूर्ण  विदेशी  बाजारों  में
 क्षेत्रीय  बिक्री  केन्द्र  खोलने  चाहिए  जिनको  विदेशी  फिल्मों  का आयात  ओर  भारतीय  फिल्मों  को  निर्यात  ये  दोनों
 काम  करने  चाहिए  ।  इन  केन्द्रों  पर  विशिष्ट  ज्ञान  प्राप्त  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जाने  चाहिए  और  उनको  भारतीय
 निर्यातककों  को  सहायता  और  सलाह  देनी  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  152

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  को  निर्यात  के  लिए  भारतीय  फिल्मों  के  सब-टाइटलिंग  वाले  प्रिन्टों  की
 व्यवस्था  के  लिए  भारत  में  विदेशी  भाषाओं  में  अच्छे  सब-टाइटलिंग  की  सुविधायें  जुटानी  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  154

 दूरदर्शन  के  लिए  फिल्में  बेचने  के  लिए  यह  जरूरी  हे  कि  भारत  से  कलात्मक  फिल्मों  के  निर्यात  पर  बल
 दिया  जाए  ।  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  ऐसी  फिल्मों  के  लघु  सस्करण  तैयार  करने  चाहिए  जो  दूरदर्शन
 के  उपयुक्त  हो  सकते  हों  ।  निर्यात  करार  में  एक  अल्लग  अनुबन्ध  होना  चाहिए  जिसमें  यह  प्रावधान  हो  कि
 अगर  दूरदर्शन  के  अलावा  कहीं  और  फिल्म  दिखाई  गई  तो  अतिरिक्त  घुगतान  करना

 घिफारिश  संख्या  155

 फिल्म  डिवीजन  के  अतिरिक्त  रा०  फि०  वि०  नि०  का  भी  भारत  से  लघु  फिल्मों  का  निर्यात  करना  चाहिए
 क्योंकि  विदेश्ञों  दूरदर्शन  के  लिए  लघु  फिल्मों  की  बिक़ी  की  बहुत  गुंजाइश  हे  ।

 खिफारिश  संख्या  158

 भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अंतर्राष्टीय  फिल्म  समारोह  के  माध्यम  से  जो  अवसर
 मिलते  हैंਂ  उनका  उपयुक्त  त्लाभ  उठाया  जाना  चाहिए  ।  बाजार  खण्ड  में  स्वतंत्र  रूप  से  निर्यात  करने  वालों  को
 फिल्में  बेचने  के  ज्षिए  सहायता  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  ।  बाजार  खण्ड  का  खर्चा  रा०  फि०  वि०  नि०  को  मिलने
 वाले  माध्यम  शुक्क  से  किया  जाना  चाहिए  ।

 घिफारिश  संख्या  160

 विदेशी  खरीदारों  को  फिल्म  निर्यात  के  साथ-साथ  वीडियो  अधिकारों  की  बिक्की  की  भी  अनुमति  होनी
 चाहिए  ।  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  छुद  भी  भारतीय  कथा  चित्रों  के  वीडियो  केसेट  निर्यात  के  लिए  तैयार
 करने  के  लिए  भारत  में  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  क्लगाना  चाहिए  ।  इसके  अल्लावा  एक  या  दो  अन्य  निर्माताओं  को
 केवल  निर्यात  के  त्षिए  भारतीय  फिल्मों  के  वीडियो  केसेट  तेयार  करने  का  लाइसेंस  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 सिफारिश  हैंछा  163

 विदेशों  के  साथ  सास्कृतिक  समझौते  का  पूरा  लाभ  उठाना  चाहिए  और  भारत  में  तथा  विदेशों  मेਂ  फिल्म
 प्रदर्शन  के  साप्ताहिक  कार्यक्रमों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  विदेशी  फिल्म  शिष्टमण्डलों  को  भारतीय  फिल्म
 निर्माताओं  के  सम्पर्क  मेंਂ  जाना  चाहिए  ।  विदेशों  मेंਂ  फिल्म  सप्ताह  के  लिए  भेजी  जानी  वाली  भारतीय  फिल्मों  के
 साथ  जो  शिष्टमण्डल  जाते  हैं  उनमें  भारतीय  फिल्म  निर्माताओं  को  भी  शामिल  किया  जाना
 चाहिए  ।
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 सिफारिश  संख्या  169

 भारत  का  प्रतियोगितात्मक  अन्तर्राष्टीय  फिल्म  समारोह  फिल्मों  के  भारतीय  सिनेमा  के
 फिल्म  निर्माताओं  के  बीच  आपसी  सम्पर्क  आदि  के  मामले  में  गैर-प्रतियोगितात्मक  फिल्म  समारोह  की  अपेक्षा
 अधिक  उपयोगी  नहीं  होता  ।  यहां  तक  कि  विकासशील  देश  भी  अपनी  सर्वश्रेष्ठ  पश्चिम  के
 प्रतियोगितात्मक  समारोहों  में  मेजना  पसन्द  करते  हैं  ।  इसलिए  भारत  हर  साल  का  समारोहਂ  के
 आधार  पर  गैर  प्रतियोगितात्मक  फिल्म  समारोह  आयोजित  करे  ।  हस  धारणा  के  विकासशील  देशों  की
 अधिक  फिल्म  लेने  की  ओर  व्यवस्थित  चेष्टा  की  जानी  चाहिए  ।

 सिफारिश  संख्या  177

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  का  घोषणापत्र  होना  चादहिए--फिल्म  उद्योग  के  सामान्य  विकास  में  विशेष
 रूप  से  देश  में  अच्छे  सिनेमा  के  विकास  में  सहायता  देना  ।  राष्टीय  फिल्म  विकास  निगम  को  वित्तीय  रूप  से

 एक  सक्षम  संगठन  होना  चाहिए  एरंतु  क्योंकि  इसकी  विकासात्मक  भूमिका  भी  इसका  उद्देश्य  लाभ

 कमाना  नहीं  होना  चाहिए  ।

 घहिफारिश  संख्या  178

 फिल्‍म  विकास  निगम  की  विशिष्ट  रूप  से  निम्नलिखित  गतिविधियां  होनी

 चाहिए  :--

 (1)  कम  बजट  वाली  अच्छे  स्तर  की  फिल्मों  को  वित्त  उपलब्ध  कराना  तथा  सुपात्र  फिल्म  निर्माताओं

 को  आमंत्रित  कर  उच्च  कलात्मक  फिल्मों  का  निर्माण  करना  ।

 (2)  उन  जिनको  यह  वित्तीय  सहायता  देता  है  तथा  अन्य  अच्छी  फिल्मों  के  लिए  वितरण

 और  प्रदर्शन  सुविधाओं  का  विकास  करना  ।

 (3)  विशेषकर  16  एम०  एम०  के  उपकरणों  वाले  छोटे  थियेटरों  के  निर्माण  को  वित्तीय

 सहायता  देना  ।  जिस  थियेटर  को  निगम  वित्तीय  सहायता  देता  है  उसके  प्रदर्शन  समय  के  कुछ
 पाग  पर  हसका  अधिकार  होना  चाहिए  ।  जहां  उपयुक्त  हो  या  आवश्यक  हो  निगम  द्वारा  अपने

 थियेटर  चलाये  जाना  या  उनका  प्रबन्ध  करना  ।

 (4)  स्टुडियों  तथा  उपकरण  किराये  पर  देने  वालों  का  पंजीकरण  ।

 (5)  फिल्म  निर्माण  तथा  प्रदर्शन  के  लिए  सहकारी  संस्थाओं  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन

 देना  ।

 (6)  फिल्मों  के  आयात  के  माध्यम  के  रूप  में  कार्य  करना  तथा  अच्छे  स्तर  की  फिल्मों  को  सीधे

 आयात  करना  ।

 (7)  फिल्मों  के  निर्यात  के  क्षेत्र  मेंਂ  माध्यम  एजेन्सी  के  रूप  में  कार्य  निर्यात  बाजार  में

 गैर  परंपरागत  बाजार  का  विकास  फिल्मों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित

 प्रादेशिक  भाषाओं  मेंਂ  कम  बजट  वाली  अच्छे  स्तर  की  फिल्मों  के  निर्यात  की  ओर  विशेष  रूप  से

 ध्यान  देना  तथा  लघु  फिल्मों  का  निर्यात  करना  ।

 (8)  टेक्नोलाजी  तथा  उपकरण  के  क्षेत्र  फिल्म  उद्योग  की  आवश्यकताओं  की  ओर  सरकार  का

 ध्यान  दिलाना  तथा  माध्यम  के  बिना  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  आवेदन-पत्रों  को  प्रायोजित

 करना  ।  इसको  कोरी  फिल्म  के  आयात  का  माध्यम  बना  रहना  चाहिये  तथा  इसके  वितरण  को

 विनियमित  करने  के  काम  को  जारी  रखना  चाहिए  ।

 (9)  फिल्म  उपकरण  के  स्वदेशीकरण  तथा  निर्माण  करने  के  काम  मेंਂ  लगे  उच्चमियों  को  वित्तीय

 सहायता  देना  । सहायत  6।
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 (10)  भारतीय  फिल्मों  को  विदेशी  भाषा  में  तथा  विदेशी  फिल्मों  को  भारतीय  भाषाओं  मेਂ  सब  टाइटलिंग
 देने  की  सुविधाओं  का  विकास  करना  ।

 प्रयोगशालाओं  तथा  अन्य  संबंधित  सुविधाओं  को  आधुनिकीकरण  करने  तथा  स्थापित
 करने  के  लिए  गत्रूण  की  व्यवस्था  करना  ।

 (12)  राज्य  फिल्‍म  विकास  निगमों  से  तालमेल  बनाये  रखना  ।

 (13)  ऐसे  संगठनों/एसोसिएशनों  के  विकास  में  सहायता  करना  जो  फिल्म  उद्योग  का  उपयुक्त  रूप  से
 प्रतिनिधित्व  करते  हों  ।

 (14)  भारत  में  अन्तर्राष्टीय  फिल्‍म  समारोह  तथा  लघु  फिल्मों  तथा  भारतीय  फिल्मों  के  बाजार  के  लिए
 विशिष्ट  समारोह  आयोजित  करना  ।

 सिफारिश  संख्या  189

 विश्वियुक्त  पूर्व  सेसरशिप  जारी  रहना  चाहिए  ।

 धिफारिश  संख्या  191

 भारतीय  सिनेमोटोग्राफ  अधिनियम  की  धारा  ())  जो  संविधान  के  अनुच्छेद  19(2)  से  अनुप्रेरित  हे
 तथा  उसमें  और  भारत  की  एकताਂ  शब्द  छोड़  दिये  लगते  हैं  ।  अधिनियम  में  आवश्यक  संशोधन
 किया  जाए  ।

 सिफारिश  संख्या  194

 सरकार  को  एक  ऐसे  व्यक्ति  की  अध्यक्षता  में  जिसको  न्यायिक  अनुभव  हो  एक  स्थाई  न्‍्यायाधिकरण  की

 स्थापना  करनी  जो  सेंसर  बोर्ड  के  निर्णयों  के  विरुद  अपीलों  की  सुनवाई  करें  ।

 सिफारिश  संख्या  प्रमाणपत्र

 एक  मध्यवर्ती  प्रमाणपत्र  और  शुरू  किया  जाय  जिसका  नामकरण  ए०ਂ  किया  जा  सकता  है  ।  इस
 प्रमाणपत्र  में  कह्ठा  जाना  चाडिए  कि  फिल्म  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के  लिए  स्वीकृत  की  जाती  है  किन्तु  इसमेਂ  कुछ
 ऐसे  अंश  मोजूद  हैंਂ  जिन्हें  बारह  बरस  से  कम  आयु  के  बच्चों  को  दिखाना  पसन्द  न  करें  ।  यह
 प्रमाणपत्र  शुद्ध  परामर्शदात्री  रूप  में

 सिफारिश  संख्या  202

 इस  तथ्य  पर  विचार  करते  हुए  कि  केरल  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  अब  प्रति  वर्ष  काफी  बड़ी  संख्या  में
 फीचर  फिल्मों  का  निर्माण  कर  रहे  हें  हेदराबाद  और  त्रिवेन्द्रम  में  सेसर  बोर्ड  के  कार्यालय  बनाये  जाने
 की  आवश्यकता  हे  ।  इसी  प्रकार  जब  उन्य  क्षेत्रों  में  फिल्‍म  निर्माण  गतिविधियों  का  विस्तार  हो  तो  सेसरशिप
 प्रशासन  के  समुचित  विस्तार  पर  भी  विचार  किया

 सिफारिश  संख्या  206

 सेंसरशिप  का  उल्लंघन  करने  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  सेसरबोर्ड  के  पास  सेंसर  की  हुई  फिल्मों
 की  एक  वीडियो  प्रति  हो  तथा  उनके  पास  एक  ऐसा  सेल  हो  जिसमेਂ  सेंसरशिप  लागू  करने  वाले  कर्मचारी  हों  जो
 स्थान  पर  जाकर  निरीक्षण  कर  सके  ।  प्रयोगशालाओं  का  यह  कानूनी  दायित्व  होना  चाहिए  कि  उन  प्रतियों  के

 अतिरिक्त  जो  सेंसरशिप  के  लिए  मांगी  गई  फिल्म  की  अतिरिकत  प्रतियां  ततब्र तक  न  बनाई  जाएं  जब्र  तक
 फिल्म  का  सेंसर  न
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 घ्िफारिश  संख्या  222

 यद्यपि  बहुत  पहले  से  फिल्म  ठद्योग  के  कर्मचारियों  की  सेवाओं  के  नियमन  के  लिए  विशिष्ट  कानुन
 मनाने  की  आवश्यकता  महसूस  की  तो  भी  अभी  तक  कोई  उपयुक्त  कानून  नहीं  बना  है  ।  हम  सिफारिश
 करते  हैं  कि  केन्द्र  सरकाद  सिनेमा  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  क ेनियमन  के  लिए  एक  समुचित  विधेयक  पेश
 किये  जाने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाये  ।

 सिफारिश  संरूया  225

 सरकार  को  दीन-ह्वीन  कलाकारों  और  तकनीशियनों  की  सहायता  के  लिए  कल्याणकोष  बनाने
 के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  ।  हस  कोष  के  लिए  धन  संग्रह  क ेलिए  सरकार  फीचर  फिल्म  की  प्रत्येक  प्रति  पर
 भीस  रूपये  एकत्र  करे  और  कोष  में  अपनी  ओर  से  इतनी  ही  राशि  डाले  ।

 दूरदर्शन  पर  बच्चों  के  लालन-पालन  से  संबंधित  घारावाहिकों  का  प्रसारण

 3181.  श्री  मृत्युंजय  कया  झघूथना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  के  पास  बच्चों  के  पति-पत्नी  के  मध्य  मधुर  संबंध  बनाने  के  विषयों
 पर  तथा  सामाजिक  ओर  व्यक्तिगत  समस्याओं  के  प्रति  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  अपनाने  से  संबंधित  विषयों  पर
 धारावाहिकों  के  प्रसारण  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 झृूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मेत्री  गिरिजा  :  ओर  दृरदर्शन
 ने  दोपहर  बाद  के  प्रसारण  में  टेलीकास्ट  करने  कें  लिए  छः  भागों  वाले  केअरਂ  नामक  टी०  वी०  धारावाहिक
 का  अनुमोदन  किया  है  ।  इस  धारावाहिक  बच्चों  का लालन-पालन  करने  पर  सलाह  देने  ओर  हस  संबंध  में

 व्यावहारिक  बातें  बताने  के  लिए  राष्टीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  के  डाक्टरों  और  विशेषज्ञों  को  शामिल  किया
 गया  है  ।  लेकिन  पती-पत्नी  के  बीच  मधुर  संबंध  बनाने  और  सामाजिक  तथा  व्यक्तिगत  समस्याओं  के  प्रति

 वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  अपनाने  से  संबंधित  विषयों  पर  विशेष  रूप  से  इस  समय  कोई  धारावाहिक  नहीं  बनाया  जा

 रहा  है  ।  समय-समय  हन  विषयों  से  संबंधित  धारावाहिक  और  कार्यक्रम  प्रसारित  करता

 रहा  लोक  की  बातਂ  और  कहानीਂ  ऐसे  ही  कुछ  घारावाडिक

 हें  ।

 नोएडा  में  नोएडा  फिल्म  पझिटी

 3182.  श्री  मृस्युंजय  क्या  घूचना  और  प्रश्तारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नोएडा  में  नोएडा  फिल्म  सिटी  का  उद्घाटन  कब  किया  गया  था  और  इसका  निर्माण  कार्य  कब

 तक  पूरा  हो  जाना

 क्या  इस  बीच  उस  स्थल  पर
 निर्माण  कार्य  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  कया

 कारण  और

 नोएडा  फिल्म  सिटी  का  कार्य  कब  से  आराम्म  होने  की  सम्भावना  है  और  वह  कब

 तक  पूरा  हो
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 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  नोएडा  फिल्म
 सिटी  का  आधारशित्ता  समारोह  दिनांक  17  1988  को  सम्पन्न  हुआ  था  ।  इस  फिल्म  नगरी  में  11  फिल्म
 निर्माताओं  को  जमीन  अल्ताट  की  गई  थी  ।  यह  परियोजना  तीन  चरणों  में  पूरी  की  जानी  हे  ।  परियोजना  के  पहले
 चरण  के  ज्ञिए  जमीन  अलाट  होने  की  तारीख  से  18  महीने  से  30  महीने  की  अवधि  रखी  गई  थी  ।  पहले  चरण
 का  कार्य  पूरा  करने  के  वास्ते  सभी  आमंटितियों  के  लिए  अवधि  की  यह  सीमा  एक  वर्ष  बढ़ा  दी  गई  हे  ।  वर्ष
 1991  में  सात  आब॑ंटितियों  ने  अपने  स्टुडिओ  का  मुहूर्त  संपन्‍न  कर  लिया  तथा  शोष  चार  का
 कार्य  चल  रहा  हे  ।

 फिल्म  स्टुडिओ  का  निर्माण  कार्य  बंद  नहीं  किया  गया  हे  और  काम  चल  रहा  हे  ।

 शेष  चार  फिल्म  स्टुडियों  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  तथा  इसके  1991  तक  पूरा  हो
 जाने  की  आशा  हे  ।

 उड़ीसा  की  स्वीकृति  के  लिए  लंबिल  परियोजनाएं

 3183.  श्री  मृत्युंजय  नायक  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  की  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  जो  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  हेतु  लंबित  पड़ी
 और

 हन  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  संभावना  हे  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क़ियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर»
 :  उड़ीसा  की  कोई  भी  परियोजना  निवेश  स्वीकृति  के  लिए  योजना  आयोग  के  पास  लंबित  नहीं

 हे  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 विधवाओं  को  रोजगार

 3184.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  जिनके  सभी  परिवारजन  नाबालिग  को  रोजगार  कार्यात्रयों  के
 से  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रोजगार  मुहेया  कराने  की  कोई  योजना  बनाई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  मागरिट
 :  नहीं  ।

 माध्यम

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  सरकारी  विागों  के  कर्मचारियों  के  विरूद  भ्रष्टाचार  के
 मामले

 3185.  श्री  हरि  केवल  प्रस्ताद  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रमों  और  सरकारी  विभागों  के  उच्च  अधिकारियों  के
 विकृद  वर्ष-वार  प्रष्टाचार  के  कितने  मामले  दर्ज  किए
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 उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और  परिणाम  क्‍या  और

 प्रष्टाचार  के  मामलों  में  लिप्त  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों
 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  संबंधी  मौजूदा  प्रणाली  क्‍या

 ज्ञोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट
 :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकारी  विभागों  के  समृह  स्तर  के  अधिकारियों  तथा

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के उपक़मों  के  समकक्ष  स्तर  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  दर्ज  प्रष्टाचार  के  मामलों  का  वर्षवार
 ब्योरा  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  दर्ज  मामलों
 पे

 की  संख्या

 1988  184
 1989  177
 1990  175

 जांच  किए  गए  मामलों  में  से  58  मामले  विचारण  के  लिए  भेज  दिए  गए  208  मामलों  पर
 विभागीय  कार्रवाई  की  सिफारिश  की  गई  43  मामलों  पर  ऐसी  कार्रवाई  की  जाएगी  जो  आवश्यक  समझी

 14  मामलों  को  अन्यथा  दंग  से  निपटाया  गया  तथा  38  मामले  पर्याप्त  साक्ष्य  के  अभाव  में  समाप्त  कर

 दिए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  के  विरूढ्  प्रष्टायार  के

 मामलों  पर  कार्रवाई  करते  धृष्टाचार  निवारण  1988  तथा  अखिल  भारतीय

 तथा  1969  में  निर्धारित  प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया  जाता  हे  ।

 देशी  अखबभारी  कागज  की  कमी

 3186.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  देशी  अखबारी  कागज  की  कमी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  समाचार  पत्रों  की आवश्यकताएँ  पूरी  करने  के  लिये  उन्हें  देशी  अखबारी

 कागज  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 उद्योग  मेश्राक्षय  में  राज्य  मैत्री  पी०  जे  और  इस  समय  अखबारी

 कागज  का  स्वदेशी  उत्पादन  मांग  को  पूरी  तरह  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।  यद्यपि  3.13  लाख  मी०  टन

 की  मौजूदा  क्षमता  के  अलावा  औद्योगिक  लाइसेंसों/आशय  पत्रों  के  रूप  मेंਂ  अखबारी  कागज  की  पर्याप्त  क्षमता  की

 मंजूरी  दी  गयी  लेकिन  फिर  भी  निजी  क्षेत्र  में  इसके  कार्यान्वयन  की  प्रगति  खासतौर  पर  उच्च  पूंजीगठ  ज्ञागठ
 और  कम  लाभ  कमाने  के  कारण  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 प्रतिवर्ष  200  मी०  टन  तक  अखबारी  कागज  पाने  के  हकदार  समाचार  पत्रों  को  100%  आयातित

 अखबारी  कागज  आशंटित  किया  जाता  जो  समाचार  पत्र  200  मी०  टन  से  अधिक  कागज  पाने  के  हकदार

 उन्हें  एक  निश्चित  आनुपात  में  स्थदेशी  अखबारी  कागज  और  आयातित  अखबारी  कागज  आश्थीटित  किया  जाता

 जिसका  निर्धारण  हर  वर्ष  किया  जाता  हे  ।
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 भारतीय  स्थाह्य  निगम  हारा  रामपुर  (उ>प्र०)  में  चावल  की  रारीतद  में  की  गई
 अनियमितताएं

 3187.  श्री  सन्तोथ  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  हारा  रामपुर  मेਂ  घटिया  किस्म  का  चावल  खरीदे  जाने  के
 बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी

 क्‍या  जांव  के  दोरान  पाए  गए  टूटे  चावल  की  मात्रा  स्वीकृत  मात्रा  से  अधिक
 और

 यदि  तो  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या
 कार्यवाही  की  गयी  हे  ?

 स्थाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  रामपुर  में  वर्तमान

 विपणन  मौसम  1990-91  के  दौरान  घटिया  चावल  की  खरीदारी  करने  के  बारे  मेंਂ  कोई  शिकायत
 प्राप्त  नहीं  हुई  हे  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 चीनी  मित्तों  पर  बकाया  धनराशि

 3188.  श्री  द्याईमन  मरान्डी  :  क्‍या  वाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  चीनी  मिलों  पर  चीनी  उत्पादक  किसानों  की  बहुत  सी  धन  राशि  बकाया

 यदि  तो  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंस्थित  इन  मिलों  पर  1989,  1990  और  1991  के  दोरान  वर्ष-वार
 तथा  किसानों  का  कितना  धन  बकाया  तथा  किसानों  की  घुगतान  के  समय  उन्हें  दिये  जाने
 वाल्षे  ब्याज  का  प्रतिशत  और  ब्याज  की  राशि  का  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 किसानों  को  उनके  गन्ने  के  बकाया  दाम  दिलाने  के  लिये  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान
 क्या  कदम  उठाये

 खाद्य  मेश्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  से  (1)  1988-89,  1989-90  तथा  1990-
 91  के  प्रत्येक  चीनी  मौसम  की  15  जून  को  गन्ना  कीमत  का  बकाया  तथा  अतिदेय  जिस  पर  किसानों  को
 ब्याज  देय  का  राज्य-वार  विवरण  संलग्न  हे  ।

 प्रत्येक  क्षेत्र/राज्य  जिन्हें  उक्त  घकाया  राशि  देय  की  चीनी  मिलों  दारा  किसानों
 को  दिए  जाने  वाले  ब्याज॑  का  प्रतिशत  तथा  उस  पर  भुगतान  की  गई  कुल  ब्याज  की  राशि  से  संबंधित  सूचना
 केन्द्र  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गन्ना  कीमत  का  समय  पर  भुगतान  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की
 जिनके  पास  ऐसे  घुगतान  के  त्िए  आध्य  करने  के  लिए  आवश्यक  अधिकार  एवं  क्षेत्रीय  संगठन  हैं  ।  केन्द्र
 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  गन्ना  कीमत  बकाया  के  झुगतान  के  त्तिए  आवश्यक  कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया
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 विवरण

 लीनी  फैक्सट्यों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  प्रत्येक  चीनी
 की  15  जून  को  राज्य-वार  गन्‍ना  कीमत  का  अकाया  तथा  अतिदेय  राशि  को

 दशाने  बाला  विवरण

 1988-89  1989-90  1990-91

 राज्य  का  नामक्षेत्र  गन्‍ना  कीमत  अतिदेय  गन्ना  कीमत  अतिदेय  गन्‍ना  कीमत  अतिदेय

 सं०  का  बकाया  राशि  का  बकाया  राशि  का  राशि

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

 1.  पंजाब  243.18  143.40  1025.63  331.70  1517.15  1517.14

 2.  हरियाणा  57.79  41.76  $83.11  278.34  1266.75  973.93

 3.  राजस्थान  30.35  30.35  0.10  0.10  227.17  225.50

 4.  पश्िचमी  उत्तर  प्रदेश  148.34  101.08  2127.84  720.74  4062.54  2967.76

 5.  मध्य  उत्तर  प्रदेश  373.98  324.97  344144  145788  5524.92  5065.44

 6.  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  503.93  265.94  1609.70  1310.83  4943.93  4534.11

 कुल  उत्तर  प्रदेश  1026.25  691.99  7178.98  3489.45  14531.39  12567.31

 7.  मध्य  प्रदेश  25.01  1.92  76.38  7636  602.03  579.83

 8.  गुजरात  226.22  170.25  84.95  --  1906.96  559.63

 9.  सौराष्ट  -  --  23.86  23.86  170.88  116.72

 छुक्त  गुजरात
 226.22  170.25  108.81  23.86  2077.84  676.35

 10.  वक्षिण  महाराष्ट  135.55  60.94.  1422.08  153.81  85856  647.11

 11.  उत्तरी  महाराष्ट्र  241.41  36.58.  1262.67  366.11  1592.99  1309.44

 कुल  महाराष्ट्र
 376.96  97.52  2684.75  519.92  2451.55  1956.55

 12.  बिहार  1625.00  1602.06  2151.37  1953.71  $537.56  5537.55

 13.  असम  2.51  2.51  2.43  2.43  0.95  0.95

 14.  आन्ध्न  प्रदेश  340.47  137.82  474.40  303.80.  1149.43  1149.43

 is  कनटिक
 453.72  191.93  420.46  394.83  1358.58  1076.71

 | >>-+-+++>3तलतन्ल्‍्क्‍ुाूुन
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 जारी

 1988-89  1989-90  1990-91

 क्र०  राज्य  का  नामक्षेत्र  गन्‍ना  कीमत  अतिदेय  गन्‍ना  कीमत  अतिदेय  गनन्‍ना  कीमत  अतिदेय

 से०  का  बकाया  राशि  का  बकाया  राशि  का  अकाया  राशि

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

 16.  तमिलनाडु  529.10  20.95  337.17  31.80  1239.20  620.85

 17.  केरल  0.15  0.15  0.52  0.52  0.08  0.08

 18.  उड़ीसा  0.53  0.53  1.97  1.97  71.49  71.49

 19.  पश्चिमी  बंगाल  3.55  3.55  -  4.82  3.55

 20.  नागालैण्ड  30.94  -  -  --  42.39...  42.39

 21.  पांडिचेरी  21.17  0.30  5.05  5.05  2.34  2.34

 22.  गोआ  0.23  0.23  0.17  0.17  72.84  72.84

 मसल  साहस  /  4993.13  3137.22  15051.30  7414.01  32153.56  27074.79
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 सरसों  तेल  की  सप्लाई  पर  प्रतिबन्ध

 3189.  श्री  फुल  चन्द  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  सरसों  के  तेल  की  सप्लाई  पर  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  खाद्य  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  किसी  वैकल्पिक  तेल  की  सप्लाई  कर
 रही  और

 यदि  तो  खाद्य  तेल  की  मांग  के  अनुसार  इसकी  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  गए

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमाल्तुद्दीन
 :  सरकार  ने  वनस्पति  के  विनिर्माण  में  केवल  एक्सपेलर  सरसों  तेल  के  प्रयोग  पर  1-8-1991

 से  प्रतिबंध  लगाया  हे  ।

 तथा  वनस्पति  उद्योग  से  वनस्पति  के  विनिर्माण  में  निम्नलिखित  तेलों  का  प्रयोग

 अपेक्षित  हे  ।

 1.  बिनौला
 2.  महुआ
 3.  मक्‍का  का  तेल
 4.  तिलली  का  तेल

 5६.  ताड़  का  तेल
 6.  सरसॉ/रेपसीड  तेल  विलायक

 7.  चावल  की  भूसी  का  तेल

 8.  सोयाबीन  का  तेल
 9.  सूरजमुखी  का  तेल

 10.  तरबूज  के  भीज  का  तेल

 11.  सालबीज  का  तेल  (10%  से  अधिक

 12.  मूंगफली  का  तेल  विलायक  निष्कर्षित

 13.  तिल  का  तेल  (5%
 14.  कुसुम  का  तेल

 भोपाल  गैस  त्रासदी  पर  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 3190.  श्री  हन्नान  मोल्त्लाष्ठ  :  क्‍या  प्रधांन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भोपाल  में  गैस  के  रिसाव  के  परिणामस्वरूप  हुई  क्षति  के  स्वकूप  और  परिमाप

 के  बारे  में  हुए  हाल  के  रहस्योद्घाटन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  संबंध  में  एक  मेडिकल

 समिति  अथवा  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  गठित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार
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 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  चिनसा  :  से  नहीं  ।
 सरकार  का  यह  मत  हे  कि  विभिन्‍न  सरकारी  एजेंसियां  विभिन्‍न  कार्यों  को  कर  रही  हैं  और  हसलिए  इन  कार्यों
 को  करने  के  लिए  अलग  निकाय  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 न मिननननननन-ननननननननननन-मनननननन  ननन-म-नम  न»  मम»
 समिलनाहु  में  रूगरण  ओद्योगिक  हकाहयाँ

 श्री  के०  तुलशिऐया  वान्डायार  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 तमिलनाडु  मेंਂ  रण  औद्योगिक  इकाइयों  की  कुल  संख्या  क्या  हे  और  जिला-वार
 उनके  नाम  क्या

 दन  हकाहयों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिये  सरकार  का  किन  प्रस्तावों  को  लागू  करने  का
 विचार

 इन  हकादयों  के  प्रबंधन  धारा  घोषित  तालाबंदियों  के  कारण  श्रमिक  शक्त्ति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
 और

 इन  हकाहयों  की  रुग्णशता  के  कारण  देश  की  अर्थ-ष्यवस्था  पर  क्‍या  अप्रत्यक्ष  वित्तीय
 प्रभाव  पड़ा

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  देश  में  बैंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त
 रूग्ण  ओद्योगिक  एककों  के  आंकड़े  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  दारा  अपनाई  गई  रूप्ण  एककों  की  परिभाषा  के  अनुसा
 एकत्र  किये  जाते  हैं  ।  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  आंकड़ों  के  के

 अत तक तमिलनाहु राज्य में गैर-लघु क्षेत्र में रू्ण एकक और लघु क्षेत्र में 33,032 रूग्ण एकक हैं । इन एककों के राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार जिले का नाम गेर-लघु उद्योग क्षेत्र के रूप्ण एकक मदास 58 चेंगलपट्टू 7 उत्तरी आर्कोट 5 दक्षिणी आर्कोट ] थंजावुर तिरुचिरापत्ली सलेम 4 धर्मपुरी 6 नीलगिरी -- कोयप्ब्टूर पाशुम्पान मुत्युरामालिंगम पेरियार ॥ कामराजार ही
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 7-55:  नस  तत..तत-नम  नल  नमन  कम  ७५3७3  33-33  33.3333.33>>००५०००-  मम

 जिले  का  नाम  गेर-लघु  ददयोग  क्षेत्र  के
 रूग्ण  एकक न ़््््््ऊझश७ऊझ<शजखझ़

 मदुराई  ५

 तिसनेलवेत्ली  2

 पुद्डुकोट॒टाई  4

 योग  केन्द्र ढरा

 केन्द्र  ढरा  रूूण  लघु  उद्योगों  के  बारे  में  इसी  प्रकार  की  सूचना  नहीं  जाती  हे  ।  बैंकरों  की  प्रयाओं
 और  रीतियों  के  अनुसार  तथा  राष्ट्रीकृत  बेंकों  पर  लागू  सांविधिक  उपबंधों  के  अनुकरण  में  बैंकों  से  सहायता
 प्राप्त  रण  एककों  के  नाम  बताना  संभव  नहीं  हे  ।

 रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  पुनर्जीवन  के  बारे  में  मारत  सरकार  की  तमिलनाडु  राज्य  सहित

 सम्पूर्ण  देश  के  लिए  एक  समान  नीति  हस  नीति  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलू  संलग्न  विवरण
 में  दिये  गये  हें  ।

 तमित्तनाडु  में  वर्ष  1990  के  दोरान  ताल्ाबंदियों  के  कारण  535  श्रमिक  प्रभावित  हुए  और

 औद्योगिक  विवादों  के  फलस्वरूप  हुई  तालाबंदियों  से  10,978  श्रमिक  प्रभावित  हुए  ।

 भारतीय  रिज़र्व  बैंक  के  आंकड़ों  के  अनुसार  1988  के  अंत  तक

 तमिलनादु  राज्य  में  रूग्ण  गैर-लघु  औद्योगिक  एककोंਂ  तथा  रूग्ण  ज्घु  औद्योगिक  एककों  पर  बैंक  ऋ्रूण  की

 बकाया  राशि  26973  करोड़  रुपए  और  223.72  करोड़  रुपये

 विवरण

 रूए्ण  औद्योगिक  एककों  की  पुनस्थापना  के  लिए  भारत  सरकार  के  प्रयास

 (1)  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात  औद्योगिक  कंपनी

 1985"  बनाया  हस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०

 नामक  एक  अर्धन्यायिक  निकाय  की  स्थापना  की  गयी  जिसका  उद्देश्य  रुण्ण  औद्योगिक  कंपनियों

 की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  देखना  है  जिसने  15  1987  से  कार्य  करना  शुरू  कर

 दिया  है  ।

 (2)  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारंभिक  अवस्था  में  ही  औद्योगिक  रुग्णता

 को  रोकने  हेतु  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किये  है|  ताकि  ठचित  समय  पर  सुधारात्मक  उपाय

 किये  जा  सकें  ।

 (3)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जीष्य-क्षम  हकाहयों  को  पुनर्जीबित  करने  के  लिए
 पुनःस्थापना

 पैकेज

 तैयार  करने  हेतु  भी  बैंकों  को  निदेश  दिये  गये  हैं  ।  बैंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रूर्ण  हकाइयों  को  पुनर्जीवित

 करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पैकेज  बनाते  हें  ।

 (4)  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  ने  बैंकों  को अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  जिनमें  उन  मापदण्डों  को

 बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बढ़े  तथा  लघु  दोनों  क्षेत्रों  मे ंजीव्य-क्षम  रूग्ण  हकाइयों  की  पुनःस्थापना  हेतु

 भारतीय  रिज़र्ष  बैंक  से  बिना  पूछे  राहत  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे
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 विवरण--जारी
 (5)  लु  क्षेत्र  में रूणणता  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सट्ठायता  करने  के  विचार  से

 भारत  सरकार  ने  एक  धन  योजनाਂ  शुरू  की  हे  ।  इस  उदारीकृत  योजना  के  अंतर्गत  पुनःस्थापना  डेतु
 रुग्ण  लघु  एककों  को  उपलब्ध  प्रति  एकक  सहायता  की  अधिकतम  राशि  को  20.000/-  रू०  से  बढ़ाकर
 50.000/-  रू०  कर  दिया  गया  हे  ।

 (6)  कंमजोर  एककों  के  लिए  एक  उत्पाद-कर  राष्ट्त  योजना  की  भी  घोषणा  की  गई  हे  ।  यह  योजना
 किसी  भी  ऐसे  एकक  के  लिए  लागू  होगी  जिसमें  किन्हीं  पांच  लेखा  वर्षों  मे ंउनका  अधिकतम  निवल  मृत्त्य
 संचित  हानियों  के  कारण  50%  अथवा  इससे  अधिक  कम  हो  गया  हो  ।  उक्त  एकक  की

 आधुनिकीकरण  अथवा  दिशान्तरण  पैकेज  नामजद  वित्तीय  संस्थान  दारा  स्वीकृत  होना  चाहिए  ।  मात्र  एकक
 ब्याज  मुक्त  ऋण  का  पात्र  होगा  जिसके  लिए  3  वर्ष  की  राहत  अवधि  मिलेगी  और  इसे  7  वर्षों  के  भीतर  वापस
 करना  होगा  जो  योजना  के  अनुमोदन  के  बाद  3  वर्षों  के  लिए  वास्तविक  उत्पाद  घुगतान  का  50%  होगा  ।

 ऋणਂ  के  रूप  में  दी  जाने  बाली  कुल  राशि  पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण  की  कुल  लागत  से
 25%  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 (7)  अत्यन्त  छोटे  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  शीर्ष  बैंक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  1990  में

 एक  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  की  गई  हे  ।  इस  बैंक  की  चुकता  पूँजी  250

 करोड़  रु०  है  ।

 मारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  जीष्य-क्षम  रुर्ण  लघु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  परस्पर  स्वीकार्य

 पुनर्स्थापना  पेकेज  तेयार  करने  के  लिए  प्राथमिक  उधारदाता  संस्थानों  एवं  प्रवर्तकोंਂ  के  सहायतार्थ  विभिन्‍न  राज्यों
 में  पुनर्स्थापना  संबंधी  बेठकों  का  आयोजन  कर  है  ।  वर्ष  1990-91  के  14  केन्द्रों  में  23  बैठकें
 आयोजित  की  गई  और  250  से  अधिक  एककों  के  मामलों  पर  विचार  किया  गया  ।  इन  बैठकों  मेंਂ  प्राथमिक
 उधारदाता  संस्थानों  एवं  उधार  लेने  वालों  की  प्रतिक्रियाएं  उत्साइजनक  रही  हैं  ।

 जीव्य-क्षम  रुग्ण  एककों  के  पुनरुज्जीवन  हेतु  भारतीय  लघु  उच्योग  विकास  बैंक  द्वारा  पुनर्स्थापना  के  लिए
 एक  पृथक  पुनर्वित्तीयन  योजना  चलाई  जा  रही  हे  ।

 केरल  में  आणविक  ऊर्जा  संयंत्र

 3192.  श्री  एम०  रमन्‍ना  हाय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  प्रस्तावित  आणविक  ऊर्जा  सैयंत्र  के  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया  है  जो

 कासरगोड़  जिले  के  पीपरीगांव  नाम  स्थान  पर  स्थित  हे  तथा  केरल  की  राज्य  सरकार  ने  हसकी  संघ

 सरकार  को  दे  दी

 परियोजना  की  लागत  कितनी  हे  और  हसके  खर्च  को  कौन  वहन  करेगा

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो

 इसके  लिए  कुल  कितनी  भूमि  की  आवश्यकता  होगी  तथा  कितने  लोगों  को  हटाये  जाने  की

 सम्भाषना  और

 (3)  क्या  इस  क्षेत्र  के  लोगों  ने  इस  संबंध  मेंਂ  कोई  विरोध  प्रकट  किया  है  और  यदि  तो  इस  पर
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट

 :  से  केरल  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  कन्‍्नौर  जिले  मेंਂ  पेरिगोम  नामक  स्थत्न  पर  परमाणु  विद्युत
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 संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  सुझाव  दिया  हे  ।  यह  स्थल  उन  स्थलों  में  से  एक  है  जहाँ  पर  परमाणु  ऊर्जा
 विभाग  द्वारा  गठित  एक  तकनीकी  समिति  ने  प्रारम्मिक  अन्वेषण  किए  थे  ।  इस  समय  उस  स्थान  पर  परमाणु
 विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  बारे  में  निर्णय  लेना  असामयिक  होगा  क्योंकि  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के
 लिए  स्थल  का  चयन  विभिन्न  अमिकरणों  उदाहरणार्थ  स्थल्न  चयन  परमाणु  ऊर्जा  परमाणु
 ऊर्जा  नियमक  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  और  योजना  आयोग  आदि  ढारा  पुनरीक्षा  किए  जाने  के  बाद

 अपेक्षित  मानदण्डों  को  पूरा  करने  पर  निर्भर  करता  है  ।  इस  संबंध  में  सरकार  का  निर्णय  परमाणु  बिजली  का
 उत्पादन  करने  के  लिए  तेयार  किए  गए  उस  कार्यक्रम  के  समनुरूप  होना  जिसके  अंतर्गत  देश  के
 विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंबिजली  की  आवश्यकता  को  और  ऊर्जा  के  संसाधनों  के  परिप्रेक्ष्य  को  ध्यान  में  रखा  गया  हे  ।

 इसके  अतिरिक्त  संसाधनों  की  उपलब्धता  एक  मुख्य  पहलू  हे  ।  पेरिगोम  नामक  स्थल  पर  परियोजना  स्थापित

 करने  के  लिए  समय  संबंधी  भूमि-अधिग्रहण  तथा  इस  संबंध  में  वहाँ  के  निवासियों  की

 संभावित  अप्रसन्‍नता  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  संबंधी  पहलू  का  प्रइन  अभी  उठता  ही  नहीं  क्योंकि  सरकार  ने

 अभी  तक  पेरिगोम  नाम  स्थल  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  और  इस  समय  हस  संबंध  में  केवल

 अन्वेषण  कार्य  ही  किए  जा  हहे

 उड़िया  फिल्‍मों  का  प्रसारण

 3193.  श्ली  गोविन्द  चन्द्र  मुण्ढा  :  क्या  झृूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दवरदर्शन  परगत  माह  के  दौरान  प्रसारित  की  गई  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  तुलना  मेंਂ  कितनी

 उड़िया  फीचर  फिल्में  प्रसारित  की  और

 दूरदर्शन  पर  दिखाई  जाने  वाली  उड़िया  फीचर  फिल्मों  की  संख्या  बढ़ाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही

 झृूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  दूरदर्शन  के

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  गत  6  महीनों  से  1991  प्रसारित  उड़िया  और  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं

 की  फीचर  फिल्मों  की  संख्या  हस  प्रकार  हैं  :-

 भाषा  का  नाम  प्रसारित  फिल्‍मों  की
 संख्या

 .  असमिया
 बंगता

 गुजराती
 कन्नढ़
 मत्तयालम
 मराठी

 उड़िया
 पंजाबी
 तमिल

 .  तेलुगु

 ७
 ०:०७

 ०
 ४
 kr
 ४
 >

 1
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 उन  उड़िया  फीचर  फिल्मों  जो  निर्धारित  पात्रता  शर्तें  पूरी  करती  यदि  प्रसारण  के  क्षिए
 निर्माता/अधिकार  घारक  दारा  प्रस्ताव  किया  जाता  हे  तो  दूरदर्शन  दवारा  उनके  गुण/दोषों  के  आधार  पर  उन्हें
 प्रसारित  करने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 आटा  मिलों  के  लाइसेंस  रद्द  कर

 3194.  श्रीमती  वशच्युन्धरा  राजे  :  क्या  श्थराद्य  प्रसंध्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  कुछ  आटा  मिलों  के  लाइसेंस  रद्द  कर  दिये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  नई  आटा  मिलों  की  स्थापना  की  अनुमति  न  देने  का  निर्णय  लिया
 ओर

 यदि  तो  ऐसा  निर्णय  लेने  के  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  और  उसका  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  रोलर  मिल्तिंग

 उद्योग  पूरे  देश  वर्ष  1986  से  जाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  हे  ।

 प्रशइन  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 औद्योगिक  उत्पादन

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  ऐसे  औद्योगिक  एककों  का  पता  लगाया  हे  जिनके

 उत्पादन  में  पास  होता  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  और

 :
 औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्दि  करने  के  संअंध  मेंਂ  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  तथा  अनेक  एककों  के

 उत्पाद  होने  तथा  विविध  स्थानों  पर  होने  की  कठिनाई  के  कारण  एकक-वार  नथा  राज्य-वार  आंकड़ों  का

 संकलन  नहीं  किया  जा  रहा

 तथा  24  1991  को  घोषित  औद्योगिक  नीति  तथा  अतिलघु  और  प्रामीण  उद्यमों
 को  बढ़ावा  देने  एवं  सुदृढ़  बनाने  हेतु  6  1991  को  घोषित  नीति  मेंਂ  ठपायों  का  एक  पैकेज  है  जिससे  कुल
 मित्त़ाकर  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि
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 उत्तर  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्कम

 3196.  श्री  विश्वनाथ  शार्मा
 ढा०  लक्ष्मी  नारायण  मणि  त्रिपाठी  |

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  विशेषकर  बहराइच  और  तराई  क्षेत्र  के  जिलों  मेਂ  चाल  वर्ष  के  दौरान  सरकारी
 क्षेत्र  में  कुछ  नए  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तर्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  कहां-कहां  पर  स्थापित  करने  का
 विचार  हे  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 उत्तर  प्रदेश  में  खादी  प्रामोद्योग  को  अरढ़ावा  देना

 3197.  श्री  घिश्वनाथ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 खादी  तथा  प्रामोधोग  आयोग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखण्ड  मंडल  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  को
 बढ़ावा  देंने  लिये  क्‍या  उपाय  किये  गये

 (@)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तराखण्ड  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  आयोग  ने
 वर्षवार  कितनी  घनराशि  व्यय  की  और

 वर्ष  1991-92  में  हस  प्रयोजनार्थ  आयोग  का  क्या  कार्यक्रम  है  और  इसके  लिये  कितनी  घनराशि
 निर्धारित  की  गई

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  पहाड़ी  आदिवासी  क्षेत्रों
 और  कमजोर  वर्गों  के  लिए  तेयार  की  गई  उदार  पद्वति  के  अनुसार  के०  बी०  आई०  सी०  वित्तीय  सह्दायता  देता
 है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखंड  मंडल  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  उद्गदेश्य  से  के०  वी०  आई०  सी०  का
 हल्दानी  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  है  और  पिथौरागढ़  एवं  ऋषिकेश  में  उप-कार्यालय  हैं  ।

 पिछके  तीन  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखंड  क्षेत्र  को के०  वी०  आई०  सी०  ढारा  सीधे  ही  वी  गई
 राशि  इस  प्रकार  हे  :-

 ज्ञाख

 खादी  ग्रामोद्योग
 1988-89  15.94  53.33
 1989-90  22.83  85.19

 1990-91  39.44  71.16
 ao

 इसके  के०  आई०  सी०  इस  राज्य  मेंਂ  ग्रामोद्योग  के विकास  के  लिए  के०  वी०  आई०  बोर्डों  को  प्रत्येक
 वर्ष  घनराशि  का  आबंटन  करता  जिसका  एक  भाग  उत्तराखंड  क्षेत्र  मेंਂ  खर्च  किया  जाता

 के०  वी०  आई०  कार्यक्रम  चल  रहें  कार्यक्रम  हैं  और  1991-92  के  लिए  के०  वी०  आई०  सी०  के
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 विभागीय  कार्यक्रमों  और  प्रत्यक्ष  रूप  से  सहायता  पाने  वाले  संस्थानों  के  लिए  प्रस्तावित  आबंटन
 इस  प्रकार  है  :-

 1991-92  लाख
 >>ततत+++>त3त3त>ल्‍8ं7ञ_लनतनु  ०  _++_

 खादी  प्रामोद्योग

 विभागीय  3.75  0.29
 के०  वी०  आई०  सी०  के  प्रत्यक्ष  रूप  से  सहायता
 पाने  वाले  संस्थान

 के०  वी०  आई०  सी०  ने  विभागीय  रूप  से  चलाए  जाने  वाले  मधुमक्खी  पालन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  500

 मधुमक्खी  के  छत्ते  और  20  शब्द  निकालने  वाले  उपकरण  वितरित  करने  का  भी  लक्ष्य  है  ।  1991-92  के
 दोरान  चार  प्रीष्मकालीन  पाठ्यक्रम  भी  आयोजित  किए  जाएंगे  ।

 सहायक  और  लिपिक  वर्गों  की  परीक्षाओं  की  उसर  पुष्तिकाओं  के  मूल्यांकन  में

 अनियमितताएं

 3198.  श्री  शाजनाथ  झोनकर  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  सहायक  और  लिपिक  वर्गों  की  1990  की  उत्तर  पुस्तिकाओं  के  मामले
 में  मृल्यांकन  में  अनियमितताओं  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  लिपिक  वर्ग  1990  के  परिणाम  को  जब्त  कर
 लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सद्डायक  तथा  लिपिंक  वर्गों  की  परीक्षाओं  की  उत्तर  पुस्तिकाओं  के  मुल्यांकन  का  क्‍या  तरीका  हे

 अर्यात  हनकी  जांच  मनुष्यों  ढ्ारा  की  जाती  है  अथवा  कम्प्यूटरों  और

 (a)  उपर्युक्त  परीक्षा  का  परिणाम  कब  तक  घोषित  किया  जायेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  मागरिट  :
 नहीं  ।

 तथा  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 मनुष्यों  द्वारा  । (

 लिपिक  वर्ग  की  1990  का  परिणाम  3।  1991  को  घोषित  कर  दिया  गया

 सहायक  वर्ग  की  1989  के  परिणाम  की  घोषणा  1991  के  अत  तक  किए  जाने  की जबकि  स
 आशा  है  ।

 उड़ीसा  में  र्खाद्य  पदार्थों  और  मिट्टी  के  तेल  की  कमी

 3199.  श्री  गोजिन्द  चन्द्र  क्‍या  प्रध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 र क्या  संघ  सरकार  को  उड़ीसा  के  क्योंझर  जिले  में  राशन  की  दुकानों  से  बांटे  गये  खाद्य  पदार्थों
 और  मिट॒टी  के  तेल  की  कमी  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  की  ओर  से  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  कया  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का
 विशेषकर  क्योंझर  के  आदिवासी  ओर  हरिजन  गांवों  में  और  अधिक  डिपुओं  के  लिये  मंजूरी  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 और
 '

 यदि  तो  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  :
 तथा  (@)  किसी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  आवंटन  समग्र  रूप  से  किम्ना  जाता  हे  और  ऐसा  करते  समय

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उपलब्ध  बाजार  में  उपलब्ध  मात्रा  मौसमजन्य  कारणों  राज्य  की  परस्पर
 आवश्यकताओं  एवं  अन्य  संबंधित  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  हे  ।  राज्य  के  अन्दर  इनका  आगे  वितरण  करना
 राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  हे  जो  जिलों  के  बीच  परस्पर  वितरण  का  भी  निर्णय  करती

 तथा  विभिन्‍न  जिलों/क्षेत्रों  में  और  उचित  दर  दुकानों/डिपुओं  की  मंजूरी  देने  का  निर्णय
 आवश्यकता  इत्यादि  को  ध्यान  में  रखकर  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार
 ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह  दी  हे  कि  वे  उन  क्षेत्रों  में  और  उचित  दर  वुकानें  खोलें
 जहाँ  ऐसी  दुकानें  नहीं  अथवा  कम  संख्या  में  हैं  ।  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  हे  कि  जहां  कहीं  आवश्यक

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  उचित  दर  दुकानों  के  रूप  में  मोबाइल  वैनों  का

 उपयोग  किया  जाए  ।
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  नारियल  के  तेल  की  सप्लाई

 3200.  प्रो०  झ्ावित्री  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  ढारा  वितरित  किए  जाने  वाले  खाद्य  तेलों  की  सूची
 में  नारियल  के  तेल  को  शामिल  करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  ओणम  के  दौरान  खाद्य  तेलों  की  तत्काल  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  केरल  को

 पामोलिन  आइल  की  सप्लाई  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 नागरिक  पूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  कमालुददीन

 :  जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हेतु  देशीय  खाद्य  तेलों  की  व्यवस्था

 नहीं  करती  हैं  ।

 और  चूंकि  विदेशी  मुद्र  संबंधी  गंभीर  बाधाओं  के  कारण  खाद्य  तेल  का  आयात  फिलहाल

 स्थगित  कर  दिया  गया  अतः  केरल  को  पामोलिन  ही  आपूर्ति  करना  तब  तक  संभव  नहीं  होगा  जब  तक

 उसका  आयात  नहीं  किया

 जनसामान्य  की  भागीदारी  वाले  कार्यक्रमों  का  दूर्दर्शन  पर  प्रसारण

 3201.  हा०  सी०  सिलवेरा  :  क्‍या  झृचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे



 लिखित  उत्तर  14  1991
 _...  -  a a  तन  मागीदारी

 क्या  दिल्ली  दूरदर्शन  कुछ  ऐसे  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  जिनमें  जनसामान्य  की  मागीदारी  होती

 यदि  तो  ऐसे  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए  जनसामान्य  को  आम॑त्रित  किए  जाने  के  संबंध  में  क्‍या

 क्या  दिल्ली  दूरदर्शन  का  निकट  भविष्य  में  ऐसे  कुछ  ओर  कार्यक्रम  आयोजित  करने  का  विचार

 हे  पर  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सुचना  ओर  प्रसारण  मेत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :  ओर  हां  ।

 दूरदर्शन  दिल्ली  द्वारा  प्रश्न  चिल्डन्स  पंजाबी  कवि
 दरबार  इत्यादि  जैसे  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जाते  हें  जिनमें  आम  जनता  भाग  लेती  हे  ।

 इन  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए  दर्शकों  को  उनसे  प्राप्त  अनुरोध  के  आधार  पर  और  श्रोता

 अनुसंधान  एकक  ठारा  रखी  जाने  वाली  दर्शक  सूची  में  से  आमंत्रित  किया  जाता  हे  ।  ऐसा  करते  समय
 प्रतिभागियों  की  विषय  में  रूचि  और  कार्यक्रम  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  को  भौ  ध्यान  में  रखा
 जाता  हे  ।

 और  जनता  की  भागीदारी  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  निरंतर  चलने  वाली
 प्रक्रिया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  सेवानिवृत्ति  आयु  में  वृद्रि

 3202.  डा०  सरी०  सझ्िलवेरा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिर्जब  बैंक  के  कर्मचारियों  की  सेवानिवृत्ति  आयु  58  से  बढ़ा  कर  60  वर्ष  कर  दी

 गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  सेवानिवृत्ति  ख़ायु  भी  58  वर्ष  से

 बदाकर  60  वर्ष  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  हसंके  क्‍या  कारण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारगरेट  :
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सेवानिवृत्ति  की आयु  से  पूर्व  भर्ती/पदोन्‍न्नत  किए  गए  अपने  अधिकारियों  तथा  उन
 कर्मचारियों  जो  अनुसार  से  पूर्व  भर्ती  किए  गए  किन्तु  के  को/के  पश्चात  अधिक्वारी
 के  पद  पर  पदोन्‍नत  सेवानिवृत्ति  की  आयु  को  चयनात्मक  आधार  पर  58  वर्ष  से  बढ़ाकर  60  वर्ष  सके  करने
 का  निर्णय  उसी  पद्वति  के  अनुसार  किया  हे  जैसा  कि  अधिकांश  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  के  मामले  में  किया
 गया  है  ।  सरकार  ने

 भारतीय रिजर्व बैंक को त्रैमासिक पुनरीक्षा तथा तदर्थ समय वृद्धि देने की जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ढारा के कर्मचारियों के मामले में किया जा रहा अपनाने का सुझाव क्या दिया है । नहीं ।
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 यह  प्रश्न  नहीं

 शिक्षित  तथा  कुशल  कार्मिकों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  की
 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  चतुर्थ  वेतन  आयोग  ने  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए
 अधिवर्षता  पर  सेवानिवृत्ति  की  विद्यमान  आयु  को  58  वर्ष  बनाए  रखने  की  सिफारिश  की  थी  ।  केन्द्रीय  सरकार
 दारा  इस  सिफारिश  को  स्विकार  कर  लिया  गया

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  भारत-बंगलादेश  समझौता

 3203.  डा०  सी०  सिलवेशा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  तथा  बंगलादेश  के  बीच  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में सहयोग  के  लिये  कुछ
 समझौतों  पर  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हे  तथा  किन  परिस्थितियों  के  कारण  ऐसे  समझौते
 करने  और

 ऐसे  प्रत्येक  समझौते  की  समयावधि  क्‍या

 ज्ञोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माग्रेट  :
 हां  ।

 भारत  सरकार  और  बंगलादेश  जनवादी  गणराज्य  की  सरकार  के  बीच  विकास  के  लिए
 प्रौद्योगिकीय  और  वेज्ञानिक  अनुसंधान  के  क्षेत्र  में  एक  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  करार  पर  1982  में
 हस्ताक्षर  किये  गये

 माद  में  उपर्युक्त  समझौते  के  अनुच्छेद  Il  के  अनुसार  वैज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  तथा
 बंगलादेश  के  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  प्रभाग  के  बीच  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सहयोग  के  बारे  में  एक  प्रोटोकोल
 पर  1991  में  हस्ताक्षर  किये  गये  ।  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  दोनों  देशों  वेज्ञानिक
 एजेन्सियो/संस्थाओं  के  श्रीच  विज्ञान  ओर  फ़्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सब्दयोग  के  लिए  बृद्दत  ढांचा  प्रदान  करता  हे  ।
 इस  करार  को  आपसी  हित के  क्षेत्रों  में  द्िराष्ट्रीय  पारस्पारिक-क्रिया  के  विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 तेयार  किया  गया  था  ।  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सहयोग  पर  यह  प्रोटोकोल  वेज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान
 विभाग  तथा  बंगलांदेश  के  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  या  प्रभाग  के  सचिषों  के  स्तर  पर  हुए  विचार-विमर्श  की

 अनुवर्ती  कार्रवाही  के  रूप  में  था  ।  जन  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  ये  दोनों  दोनों  देशों  मेंਂ  कार्यान्वयन
 करने  वाली  एजेन्सियों  के  रूप  में  भारत  की  ओर  से  वेज्ञानिक  ओर  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  तथा  बंगलादेश
 की  ओर  से  बंगलादेश  वेज्ञािनिक  और  औद्योगिक  अनुरसघान  परिषद  सष्दयोग  का  एक  प्रोटोकोल
 संपन्‍न  करें  ।

 1982  में  सम्पन्न  हुआ  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  करार  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  मान्य
 रहा  ओर  तत्पश्चात  आने  वाले  प्रत्येक  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  ही  नया  होता  आया  है  जब  तक  कि

 करारकर्त्ता  पक्षों  में  स ेकोई  भी  एक  पक्ष  इस  करार  की  बेघता  की  किसी  अवधि  के  समाप्त  होने  से  छह  महीने
 पहले  दूसरे  पक्ष  को  इसे  समाप्त  करने  की  सूचना  नहीं  देता  ।

 इसी  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सहयोग  पर  प्रोटोकोल  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  मान्य  है  ओर

 यदि  कोई  भी  पक्ष  दूसरे  पक्ष  को  इस  करार  की  समाप्ति  से  कम  से  कम  छह  माद्द  पहले  प्रोटोकोल  को  समाप्त

 करने  की  अपनी  इच्छा  की  सूचना  नहीं  देता  है  तो  इसकी  वर्षवार  आधार  पर  स्वतः  ही  अवधि

 बढ़  जाएगी  ।
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 जापानी  उद्यमियों  द्वारा  नगरक्षेत्र  की  छ्यापना

 3205.  श्री  सुरृदाहष्म  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  जापानी  उद्यमियों  को  भारत  में  नगरक्षेत्र  स्थापित  करने  की

 अनुमति  देने  का  विचार

 झदि  तो  यह  नगरक्षेत्र  किस  राज्य  में  विकसित  किए  जाने  की  सम्भावना
 और

 क्‍या  किसी  अन्य  देश  को  भी  भारत  में  नगरक्षेत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उद्योग  मंत्राल्षय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  इस  समय  तो  एक  इण्डस्टियत्त
 मॉडल  टाउनशिप  की  स्थापना  हेतु  एक  संभाव्यता  अध्ययन  पर  केवल  विचार  किया  जा  रहा

 संभाव्यता  अध्ययन  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  स्थापना  स्थलों  के  बारे  में  कुछ  सोचा

 जरा  सकता  हे  ।

 इण्डस्ट्यिल  मॉडल  टाउनशिप  की  स्थापना  के  बारे  में  किसी  और  देश  से  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  मिलता  हे  ।

 सुपर  बाजार  की  ओर  अधिक  शाझ्क्रायें  खोलने  का  प्रस्ताव

 3207.  श्रीमती  वसुन्धरा  क्‍या  प्रध्ात्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  सुपर  बाजार  की  कितनी  शाखायें

 क्या  सरकार  का  नई  दिल्ली  में  चाल्नू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  बाजार  की  कुछ  ओर  शाखायें
 खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  वे  किन-किन  स्थानों  पर  खोली

 क्या  सरकार  का  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  सुपर  बाजारों  की  पढ्ति  पर  उपभोक्‍ता  सहकारी
 जो  उचित  दर  की  दुकानों  से  अलग  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 (&)  यदि  तो  उस  पर  क्‍या  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  उपर्युक्त  प्रस्ताव  पर  विचार  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 नागरिक  पूर्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरणा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालतुद्दीन  :

 सुपर  आजार  की  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  134  शाखाएं  मंडारों  हैं  ।

 तथा  सुपर  बाजार  का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  अन्य  अभिकरणों  से  निर्धारित/ठचित  दर
 पर  उपर्युक्त  जगद्द  उपलब्ध  होने  पर  निम्नांकित  नई  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव  है  :--

 1.  आयुर्विज्ञान  नगर

 2.  पालम  गाँव

 3.  उत्तम  नगर

 4.  बवाना  गाँव
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 5.  वजीराबाद  वाटर  वर्क्स  कालोनी

 6.  लोदी  रोड

 7.  सिद्धार्थ  एक्सटेंशन

 8.  बसन्‍त  कुंज
 से  यद्व  राज्य  सरकारों  का  काम  हे  कि  वे  राज्य  के  भीतर  सुपर  बाजार  के  पैटर्न  पर  उपभोक्ता

 सहकारी  मंडारों  की  स्थापना  करें  ।  भारत  सरकार  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  चला  रही  जिसके  तद्ठत
 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  द्वारा  परियोजना  आधार  पर  विभिन्‍न  आकार  के  बहुविभागी  भंडारों  की  स्थापना  के
 लिए  राज्य  सरकारो/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 इलेवलट्रोनिकी  उद्योग  को  बढ़ावा  देना

 3208.  श्रीमती  वच्चुन्धरा  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  देश  में  इलेक्टोनिकी  उद्योग  को  बढ़ावा  और  प्रोत्साहन  देने  के लिए  कोई  योजना
 बनायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब्र  से  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 से  इलेक्टानिकी  उद्योग  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  उपाय  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 देश

 गए  हैं  :-
 1.  समूचे  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  को  स्थापना-स्थल  संबंधी  सीमाओं  से  छूट  जो  अन्य  उद्योगों  के

 मामले  में  लागू  होती  हे  ।

 न  में  इलेक्टरानिकी  उद्योग  के  विकास  में  तेजी  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 श्  मनोरंजन  इलेक्टानिकी  और  सामरिक  इलेक्ट्रानिकी  के  उप-क्षेत्रों  को  पूंजी-निवेश  के
 स्तर  के  बारे  में  विचार  किए  समूचे  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त
 कर  देना  ।

 3.  विपणन  संबंधी  आधुनिक  प्रबंधकीय  तकनीकों  और  विदेशी
 व्यापारिक  कम्पनियों  के  माध्यम  से  निर्यात  के  संवर्धन  की  नई  संभावनाओं  सहित  51%  तक
 सीधी  विदेशी  साम्या-पुंजी  की  अनुमति  प्रदान  करना  ।

 4,  एकाघधिकार  प्रतिबंधनकारी  व्यापार  एद्वति  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  के  मामले  में
 परिसम्पत्तियों  की  प्रारम्भिक  सीमा  को  समाप्त  करने  के  लिए  एकाधिकार  प्रतिबंधनकारी  व्यापार
 पद्दति  अधिनियम  में  संशोधन  करना  ।

 5.  नई  परियोजनाओं  के  मामले  में  चरणबद्व  विनिर्माण  कार्यक्रम  एम  की  पढति  को  लागू  नहीं

 किया  लेकिन  जिन  वर्तमान  परियोजनाओं  में  यह  कार्यक्रम  उनके  मामले  में  यह
 पदति  जारी  रहेगी  ।

 6.  आयात  प्रतिपूर्ति  मशीनरी  द्वारा  निर्यात  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा
 प्राप्त  करता  ।
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 20.

 लखिलशता--जारी 9  9  4,  जि  छूट

 |  आयकर  अधिनियम  में  80  एच  एच  ई  नामक  एक  नई  धारा  जोड़कर  सॉफ्टवेयर  के  नियरतिकर्ताओं

 को  धारा  ४0  एच  एच  सी  के  अन्तर्गत  छूट

 ,  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  पी०  योजना  के  अन्तर्गत  घरेलू  टेरिफ  क्षेत्र  मेंਂ  जिन  वस्तुओं  की

 जिक्री  पर  छट  दी  गई  उनपर  लगने  वाले  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करना  ।

 .  कुछ  विशिष्ट  परिस्थितियों  को  छोड़कर  एक  ही  लाइसेंस  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  उत्पादों  का

 विनिर्माण  करने  वाली  मौजूदा  इकाइयों  को  त्रिना  किसी  अतिरिक्त  पूंजी  निवेश  के  किसी  भी  वस्तु
 के  विनिर्माण  की  अनुमति  प्रदान  की  गई

 सॉफ्टवेयर  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  ज्िए  भारत  सरकार  ने  सॉफ्टवेयर  के  निर्यात  को  एक

 महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  रूप  में  चुना  ह ैऔर  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  सॉफ्ट्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पा्कों  के

 माध्यम  से  मूल  संरचनात्मक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 .  डाईयां  और  सांचे  खुले  सामान्य  लाइसेंस  और  रियायती  दरों  पर  उत्पादन  शुल्क  के

 अन्तर्गत  उपलब्ध

 निर्यात  पर  आयात  प्रतिपूर्ति  दरें  20%  से  बढ़ाकर  30%  कर  दी  गई

 कुछ  उपभोक्ता  इलेक्ट्रॉनिकी  वस्तुओं  के  निर्यात  के  बदले  प्रतिबंधित  वस्तुओं  के  आयात  के

 मामले  मे  आयात  प्रतिपूर्ति  संबंधी  नियमों  को  लचीला  बनाया  गया  हे  ।

 .  जी०  सी०  ए०  को  कप्प्युटरों  के  निर्यात  के  त्षिए  पूल्य  संवर्धन  की  अनुमति
 प्रदान  की  गई  ।

 5.  लघु  उद्योग  के  विकास  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  ।  राज्य  स्तरीय  उद्योग  निदेशालयों  के  स्तर  पर
 अनेक  वस्तुओं  के  अनुमोदनों  को  विकेन्द्रीकृत  किया  गया  है  ।  इस  क्षेत्र  के  लिए  पूंजी  निषेश  की

 सीमा  बढ़ाकर  60  लाख  रूपये  और  सष्टायक  इकाइयों  के  लिए  यह  सीमा  बढ़ाकर  75  लाख  रूपये
 कर  दी  गई

 उपभोक्ता  इलेक्टॉनिकी  को  इलेक्ट्रॉनिकी  के  लगभग  समी  क्षेत्रों  में  एकाधिकार
 प्रतिबंधनकारी  व्यापार  पद्धति  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  को  एकाधिकार  प्रतिबंधनकारी
 व्यापार  पद्वति  अधिनियम  की  धारा  2]  तथा  22  के  अन्तर्गत  अनुमति  प्राप्त  करने  से

 छूट  दी  गई  हे  ।

 कच्ची  संघटक  पूर्जों  तथा  परजीगत  उपस्कर  पर  लगने  वाले  आयात  शुक्षक  को  घटा  दिया
 गया  है  ।  संघटक  पुर्जा  उद्योग  के  लिए  कच्ची  कत्त-पुर्जों  तथा  अर्ध-विनिर्मित  वस्तुओं
 पर  लगने  वाले  शुल्क  को  तंर्कसंगत  बनाया  गया  हे  ।

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  आयात  नीति  को  पी  तर्कसंगत  बनाया  गया  है  ।

 सरकार  इलेक्ट्रॉनिकी  के  समुचित  अनुप्रयोगों  को  बढ़ावा  दे  रही  है  ताकि

 सुरक्षा  तथा  मरम्मत-सेवा  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाया  जा  सके  ।

 नित  नृतन  उत्पाद  डिजाइन  तथा  विकास  और  प्रौद्योगिकी  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  उद्ददेश्य
 से  प्रोद्योगिकी  विकास  राष्ट्रीय  रेडार  राष्ट्रीय  सृक्ष्म  इलेक्ट्रॉनिकी  परिषद  तथा
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 इलेक्ट्रॉनिकी  सामग्री  विकास  परिषद  एम  डी  द्वारा  कई  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं
 क्योंकि  एक  स्वस्थ  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के  विकास  के  लिए  ये  आधारभूत
 आवश्यकताएं  हैं  ।

 21.  पहले  से  सुनिश्चित  किए  गए  क्षेत्रों  में  अनुसंघान  तथा  विकास  कार्य  करने  के  लिए  प्रायोगिक  सुक्ष्म
 तरंग  इलेक्ट्रनिकी  इंजीनियरी  तथा  अनुसंधान  संस्था  राष्टीय  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी
 केन्द्र  सी  एस  टेलीमेटिक्स  विकास  केन्द्र  उन्‍नत  अभिकलन  प्रौद्योगिकी
 विकास  केन्द्र  सामग्री  विकास  के  त्तिए  इल्ेक्ट्रॉनिकी  सामग्री  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  और  कई
 इलेक्टरॉनिकी  अनुसंधान  तथा  विकास  केन्द्रों  आदि  जैसे  विभिन्‍न  अनुसंधान  केन्द्र  और

 प्रयोगशालाएं  स्थापित  की  गई  क्योंकि  एक  स्वावलम्बी  ओद्योगिक  आधार  विकसित  करने  का
 यह  भी  एक  उपाय

 22.  गुणवत्ता  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  मानकीकरण  परीक्षण  तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण

 प्रयोगशशालाओं  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया  है  ।  इनमें  से  कुछ  प्रयोगशालाओं  को

 अन्तर्राष्टीय  तथा  राष्ट्रीय  गुणवत्ता  मानक  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  परीक्षण  तथा  प्रमाणीकरण
 के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  इससे  इलेक्टॉनिकी  उत्पादों  के  निर्यात  में  अवश्य
 ही  सहायता  मिलेगी  ।

 विभिन्‍न  योजनाओं  का  राज्यों  को  हस्तांतरण

 3209.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग का  क्षेत्रीय  महत्व  की  योजनाएं/परियोजनएं  संबद्ध  राज्य  सरकारों  को  सौंपने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  ऐसी  योजनाओं/परियोजनाओं  की  कोई  सूची  तैयार  की  गई

 और

 उक्त  प्रस्ताव  के  अंतर्गत  राजस्थान  सरकार  को  कौन-कौन  सी  योजनाएं/परियोजनाएं  हस्तांतरित

 करने  का  प्रस्ताव

 योजना  और  कार्यक्रम  कियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  एच०  आर०

 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 तमिलनाहु  को  समेक्तित  ग्रामीण  विकाहम  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वितरित  ऋण

 3210.  श्री  आर०  जीवरत्नम  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1989,  1990  और  1991  के  दौरान  तमिलनाडु  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 वर्षवार  कितनी-कितनी  घनराशि  के  ऋण  वितरित  किए  गए  ?

 183



 लिखित  उत्तर  14

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्समसाई  एच  तमिलनाडु  राज्य  को

 1991

 समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अतर्गत  त्रितरित  किए  गए  ऋण  की  राशि  नीचे  दर्शायौ  गई
 हैं  --

 रुपयों
 1988-89

 8487.48
 1989-90  $148.66
 1990-91  5990.88

 राशन  के  गेड़ू  को  खुले  ब्लाजार  में  लेना

 3211.  श्री  शिव  शरण  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राशन  के  गेहूं  की  खुले  में  ब्रिक्री  की  जा  रही  डे  और  चीनी  मेंਂ  मिज्ञावट
 की  जा  रही

 इस  संबंध  में  गत  माह  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफतार  किया  गया  हे
 और  उनके  विरूद  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कमालुद्दीन  :  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  जिसमें
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  मदों  की  उपलब्धता  को  परिवीक्षा  उचित  दर  की  दुकानों
 का  निरीक्षण  करना  तथा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  म॒दों  को  खुले  बाजार  में  जाने  से  रोकना
 आदि  शामिल  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया  जाता  हे  ।
 केन्द्रीय  सरकार  ने  उन्हें  सलाह  दी  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  को  अन्यत्र  भेजे
 जाने  और  उनकी  चोरबाजारी  तथा  अन्य  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  वे  आवश्चयक  वस्तु
 अधिनियम  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  कानुनों  के  उपबंधों  को  सख्ती  से  लागू  करें  ।  राज्य
 सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  स ेअब  तक  1991  प्राप्त  रिपोर्टों  से  पता
 चल्लता  हे  कि  1991  से  3152  व्यक्तियों  को  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  विभिन्‍न
 उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  गिरफ्तार  किया  गया  हे  तथा  लगभग  14.5  करोड़  रूपए

 मृल्य  की  वस्तुएं  जब्त  की  गई

 उच्च  वोल्टेज  वाली  बिजली  तारों  से  उत्पन्न  वायु  तरंगों  से  खतरा

 होता
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 3212.  श्रीमती  गीला  मुख्यर्जी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  उच्च  वोल्टेज  वाले  बिजली  के  कम्प्यूटर  टर्मिनलों  और

 सृक्ष्म  तरंगों  सहित  अन्य  प्रौद्योगिकियों  से  उत्पन्न  वायु  तरंगों  से  क्तोगों  में  कैन्सर  होने  काਂ  खतरा
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यू०७  एस०  ई०  पी०  ए०  इन  तथाकथित

 फ्रीक्वेन्सी  फील्डसਂ  को  मनुष्य  में  कैंसर  उत्पन्न  करने  वाले  सम्भावित  क्षेत्र  घोषित  करने  पर  विचार  कर  रहा

 और
 यदि  तो  इस  बारे  में  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  हे  ?

 लोक  शिक्षायत  तथा  पेशन  मेत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  मार्गरिट  :
 उच्च  वोल्टता  वाली  कम्प्यूटर  टर्मिनल  तथा  कुछ  तकनीकी  उपस्कर  सृक्ष्मतरंगों  तथा  रेडियो  आवृत्तियाँ
 विकीर्ण  करने  के  लिए  जाने  जाते  हैं  ।  इनकी  तीब्ता  उस  स्थान  पर  अपेक्षाकृत  कम  होती  हे  जहाँ  पर
 उपमभोक्तो  द्वारा  इनका  उपयोग  किया  जाता  हे  और  अब  तक  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  हे  जिससे  यह  सिद्ध
 होता  हो  कि  उनके  कारण  केसर  होने  का  खतरा  है  ।  इन  उपस्करों  का  निर्माण  करने  और  उन्हें  लगाने  के  लिए
 जो  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  हैं  उनके  अन्तर्गत  सुरक्षा  संबंधी  पहलुओं  को  पी  ध्यान  में  रखा  जाता  हे  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 झरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रति  व्यक्तित  उल्पादकता

 3213.  श्री  खी०  शोभनाद्रीशसर  राव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  उपक्रम  उनमें  से  प्रत्येक
 उपक्रम  में  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  हे  ओर  ऐसे  प्रत्येक  उपक्रम  में  कितने  व्यक्ति
 कार्यरत

 क्‍या  इस  बात  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  कोई  अध्ययन  किया  गया  हे  कि  विभिन्‍न  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्मों  में  उत्पादकता  में  प्रति  व्यक्ति  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  हस  अध्ययन  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मेत्री  पी०  के०  :  31  1990,  केवल  जिस  अवधि
 तक  की  जानकारी  उपलब्ध  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  संख्या  244  थी  ।
 31-3-1990  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक  सरकारी  उद्यम  में  किए  गए  पूंजीनिवेश  तथा  उनमें  काम  करने
 वाले  व्यवत्तियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  क्रमशः  27-2-1991  को  सभा-पटन  पर  रखे  गए  लोक  उद्यम
 1989-90  के  की  घिवरणी  पृष्ठ  संख्या  104  से  113  तथा  90  से  94  पर  दिया  गया

 हे  ।

 नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं

 झमेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजना  कार्यक्रम

 3214.  डा०  अश्लीम  बाला  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 समेकित  प्रामीण  ऊर्जा  आयोजना  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  क्या  थे  और  इसके  प्रारंभिक  काल  से  अब

 तक  की  उपलब्धियां  क्‍या
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 क्या  सुक्ष्म-स्तर  की  आयोजना  के  साथ  संसाधनों  के  विवेकपूर्ण  आवंटन  हेतु  ब्लाक  को  एक  यूनिट
 मानते  समेकित  सृक्ष्म-स्तरीय  ऊर्जा  की आवश्यकता  आयोजना  के  लिए  किसी  प्रकार  का  आंकड़ा-आधार
 तेयार  किया

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उसी  प्रकार  की  विषय  वस्तु  और  दृष्टिकोण  वाले  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा
 आयोजना  कार्यक्रम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  का

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  एच०  आर०  :
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  योजना  आयोग  ने  8  राज्यों  के  20  ब्लॉकों  में  पायलट  आधार  पर  एकीकृत
 ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजना  कार्यक्रम  शुरू  किया  था  ।  सातवीं  योजना  के  अंत  तक  इस  कार्यक्रम  का  200  ब्लॉकों  में
 विस्तार  करना  था  ।  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ।  1990-91  के  दोरान  24  अन्य  ब्लॉक  शामिल  किए
 गए  हें  ।

 इस  कार्यक्रम  के  तहत  ब्लॉक  के  सर्वेक्षण  के  उपरांत  ब्लॉक  स्तरीय  परियोजना  दस्तावेज  तैयार

 किए  जाते  हैं  ।  105  ब्लॉक  स्तरीय  परियोजना  दस्तावेजों  में  अंतर्विष्ट  आंकड़ों  को  एक  रिपोर्ट  के  रुप  में
 संकलित  तथा  कंप्युटर  में  संचित  कर  लिया  गया  है  ।  आंकड़ों  में  भौगोलिक  तथा  जनसांछियकीय
 विभिन्‍न  सामाजिक  मौजूदा  ऊर्जा  खपत  की  पद्ति  तथा  ऊर्जा  संसाधनों  का  मृल्यांकन  शामिल
 है  ।  आठवीं  योजना  के  लिए  प्रामीण  उर्जा  क्षेत्रक  के  संबंध  में  मेक़ो  स्तरीय  योजना  के  साथ  माहफ़ो  स्तरीय
 योजनाओं  को  एकीकृत  करने  के  लिए  एक  कम्प्यूटर  मॉडल  विकसित  किया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।  आठवीं  योजना  तैयारी  की  प्रक्रिया  में

 अखिल  भारतीय  हेवाओं  के  अवकाश  प्राप्स  अधिकारियों  को  स्वास्थ्य  संबंधी

 सुविधायें

 3215.  श्री  सुशील  चन्द्र  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  संघ  सरकार  और  राज्य-सरकारों  द्वारा  अधिवर्षिता  की  आयु  को  प्राप्त  अखिल  भारतीय
 सेवाओं  के  अधिकारियों  ओर  उनके  परिवारों  को  दी  जा  रही  स्वास्थ्य  संबंधी  झुविधाओं  का  ब्यौरा

 क्या  ये  सुविधायें  पर्याप्त  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  संघ  सरकार  और  राज्य-सरकारों  का  क्‍या  कदम  उठाने
 का  प्रस्ताव  हे  ?

 लोक  शिकायल  तथा  पेशन  मंत्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाएँ  अखिल  भारतीय  सेवा  के  उन  सेवा  निवृत्त  अधिकारियों  को
 उपलब्ध  हैं  जो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  आने  वाले  शहरों  मे  इसके  लिए  अशदान  करते  हैं  ।  राज्य  सराकारों  से
 यह  अनुरोध  किया  गया  हे  कि  राज्य  सरकार  के  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  उपलब्ध  सुविधाएं  अखिल
 भारतीय  सेवा  के  उन  अधिकारियों  को  भी  प्रदान  की  जाएं  जो  उनके  राज्य  संवर्ग  के  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  अंतर्गत  नहीं  आते  ।

 सरकार  के  सीमित  संसाधनों  को  देखते  हुए  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  के  त्तिए  लागू  योजना  को
 पर्याप्त  समझा  गया  हे  ।
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 उपर्युक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अधिकारियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मारूति  कारों  का  आवेटन

 3216.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  निर्माताओं  की  ओर  से  संयुक्त  सचिव  स्तर  तक  के  अधिकारियों  को  मारुति  कारें
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  आवंटित  की  जाती  हैं  और  उसके  लिए  घन  की  भी  व्यवस्था  की  जाती
 हे  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  अधिकारियों  को  कुछ  भत्ता  देकर  स्टाफ  कारों  के  बदले
 उन्हीं  कारों  का  उपयोग  करने  के  लिए  निर्देश  जारी  करने  का  और

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  को  मारुति  कारें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आवंटित  किये  जाने
 की  सुविधा  वापस  लेने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  हां  ।  संयुक्त  सचिव  स्तर  के
 अधिकारियों  को  विनिर्माता  --  कोटे  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मारुति  कारों  का  आवंटन  किया  जाता  हे  ।
 मोटर  कारों  की  खरीद  के  लिए  अधिकारियों  को  अग्रिम  राशि  की  स्वीकृति  सामान्य  वित्तीय  1963  में
 विष्टित  उपभंधों  के  अनुरूप  दी  जाती  है  जिसमें  इस  आत  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  कि  वाहन  का  आवंटन
 विनिर्माता  कोटे  से  किया  गया  हे  अथवा  अन्यथा  किसी  प्रकार  से  ।

 नहीं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 मिहार  को  विशेष  श्रेणी  राज्यों  की  सूची  में  झम्मित्तित  करना

 3217.  श्री  राम  लब्ान  सिंह  यादव
 भी  छेदी  पाष्मतान  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  क्ियान्वयन  मंत्री

 मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिहार  को  बाद  और  राज्य  की  आर्थिक  समस्याओं  के  आधार  पर  विशेष  श्रेणी

 राज्यों  की  सूची  में  सम्मिलित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  और  कार्यक्रम  व़ियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्रा  एच  आर»०

 :  सरकार  के  सामने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 12.00  मध्याहन

 लोकसभा  12.00  मध्याह्न  पर  पुनः  समवेस  हुई  ।

 शरद  दिछे  पीठासीन

 श्री  के०  बी०  तंग्काआत्मू  :  हम  चाहते  हें  कि  श्री  आडवाणी  यहां  आकर  क्षमा  मांगें  ।

 गृष्ट  मंत्री  भी  आएं  और  वक्तव्य  तब  तक  हम  सभा  की  कार्यवाही  चलने

 सप्तापति  महोदय  :  सभा  2  बजे  म०  प०  तक  स्थगित  होती  हे  ।

 12.01  म०  प०

 तस्पश्चात  लोकझभा  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  छ्थगित  हुई  ।

 2.00  मं  प०

 लोकसभा  2.00  म०  प०  पर  पुनः:समवेल  हुई  ।

 मड़ोदय  पीठाह्मीन

 के०  वी०  तंग्काआालू  ओर  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  आये  और  सभा-पटल  के  निकट
 फर्श  पर  खड़े  हो

 उपाध्यक्ष  सभा  4  बजे  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती
 डे  ।

 म०  प०

 तत्पश्चात  लोकसभा  4  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 4.02  Ao  प०

 लोकसप्ता  4.02  म०  प०  पर  पुनःस्मवेत  हुई  ।

 मष्टोदय  पीठाश्चीन

 मंत्री  द्वारा  वकलव्य

 नई  दिल्सी  में  श्री  म्राधवशाव  सिंधिया  के  निवास  के  आहर  हुई  हिंसक  छाटना

 अध्यक्ष  महोदय  '  गृह  मंत्री  एक  वक्तव्य

 गुड  मंत्री  एस०  जी०  :  14-8-1991  को  नई  दिल्ली  में  श्री  माघवराव
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 के नागरिक  उड़्ड़यन  और  पर्यटन  मंत्री  के  निवास  स्थान  (27.  सफदरज॑ग  के  सामने  हुई  हिसक  घटना  के  बारे
 में  इस  सम्माननीय  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  अबगत  कराता

 विगत  रात्रि  को  जिला  पुलिस  को  सूचना  प्राप्त  हुई  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  के  युवा  दल  के  कुछ  सदस्य
 14  अगस्त  1991  को  नागरिक  उड़डयन  और  पर्यटन  मंत्री  के  निवास  स्थ्गन  के  बाहर  प्रदर्शन  करेंगे  ।  प्रदर्शन  के
 आयोजकों  ने  प्रदर्शन  करने  के  लिए  कोई  अनुमति  नहीं  ली  ।  तथापि  मंत्री  महोदय  के  निवास  स्थान  के  सामने
 और  सफदरजंग  मकबजरे  के  नजदीक  पुलिस  कार्मिकों  की  एक  छोटी  टुकड़ी  तेनात  की  गई  थी  ।  14-8-91  को
 लगभग  9.15  बजे  पृर्वाहन  भारतीय  जनता  पार्टी  युवा  दल  समर्थक  एक  बस  में  भरकर  मंत्री  के  निवास  स्थान  के
 नजदीक  पहुंचे  और  उनके  गेट  की  तरफ  बढ़े  ।  वेन  और  टेम्पो  में  कुछ  और  प्रदर्शनकारी  भी  आए  ।
 लगभग  हसी  समय  एक  कार  में  सवार  एक  व्यक्ति  श्री  सिंधिया  से  मिलने  के  लिए  घर  में  दाखिल  हुआ  ।

 पुलिस  ने  प्रदर्शनकारियों  जिनका  नेतृत्व  श्री  विजय  जौली  कर  रहे  थे  सड़क  के  पार  ही  रोकने  की  कोशिश
 की  लेकिन  उनमेंਂ  से  ज्गभग  250  व्यक्तियों  की  भीड़  आगे  अद़ी  ।  प्रदर्शनकारियों  ने  जोर-जोर  से  कांप्रेस  समर्थक
 और  श्री  माधवराव  सिंधिया  समर्थक  नारे  लगाए  ।  उसके  थोड़ी  देर  आद  ही  उन्होंने  श्री  मांघवराव  सिंधिया
 विरोधी  नारे  लगाने  शुरू  कर  दिए  और  घर  में  घुसने  के  प्रयास  में  आगे  उमड़  पड़े  ।  वहां  उपस्थित  पुलिस
 अधिकारियों  ने  उन्हें  ऐसा  करने  से  जिससे  भीड़  ने  उन  पर  पथराव  किया  ।  एक  पुलिस  सद्दायक

 आयुक्त  और  एक  थानेदार  स्ठित  8  पुलिस  कार्मिकों  को  चोटें  लगी  ।  मंत्री  महोदय  के  वेयक्त्तिक  सुरक्षा
 जो  गेट  के  ओदर  को  भी  चोटें  लगी  ।  माननीय  मंत्री  को  मिलने  आए  हुए  एक  जो  गेट  के

 अंदर  के  सिर  पर  पत्थर  लगा  और  रकक्‍त  बहने  लगा  ।  भीढ़  में  एकत्र  लोग  डण्डों  तथा  बांस  के  डंडे  पर  लगे

 हुए  झण्डे  और  दृश्तहहार  ले  जा  रहे  थे  और  उन्होंने  उन  डण्डों  का  उपयोग  पुलिस  पर  हमला
 करने  के  लिए  भी  किया  ।

 प्रभारी  अधिकारी  ने  भीड़  को  गैर-कानूनी  घोषित  किया  और  उसे  तितर-बितर  करने  के  लिए  अश्वु  गैस
 का  प्रयोग  किया  ।  भीड़  को  तितर-बितर  करने  के  लिए  हक्का  लाठी  प्रहार  भी  किया  गया  ।  गैर-कानूनी  भीड़  के
 4  व्यक्तियों  को  घटनास्थल  पर  ही  गिरफतार  किया  गया  ।  प्रदर्शनकारियों  दारा  इस्तेमाल  लाई  गई  एक  बस
 और  एक  कार  को  जब्त  कर  लिया  गया  ।  भारतीय  दंड  संहिता  की  संबंधित  धाराओं  के  अधीन  एक  मामला  दर्ज

 किया  गया  और  मामझ्ते  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  हे  ।

 श्री  मुकुल  ब्ात्तकृष्ण  वाप्मनिक  :  अध्यक्ष  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता

 हूँ

 अध्यक्ष  मल्लोदय  :  हम  वक्तव्य  पर  स्पष्टीकरण  नहीं  मांगते  ।

 श्री  मुछुल  बालकृष्ण  वासनिक  माननीय  गृष  मंत्री  ने  कहा  है  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसकी  अनुमति  नहीं  देते  कृपया  बैठे  जाइए  ।  मैं  समझता  हूं  यह
 जरुरी  नहीं  हे  ।

 श्री  राम  विलास  पाह्तवान  :  अध्यक्ष  मेरा  आपसे  आग्रष्ठ  हे  कि  हमारे  घर  मेंਂ  भी  आग
 लगाया  गया  जान  पर  हमला  हुआ  क्‍या  सरकार  उस  संबंध  में  भी  स्टेटमेंट
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 भरी  एस०  थी०  चव्हाण  :  श्री  राम  विलास  पासवान  के  आवास  पर  हुई  घटना  के  बारे  में  मेंਂ  सोमवार  को

 एक  वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभापटल  पर  रखे  गए  पत्र  .  .  .  .

 श्री  मनोरंजन  सवन्‍्त  :  मैं  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहता
 मैंने  यह  मामला  उठाया  था  कि  अंडमान  जाने  वात्ते  200  यात्री  कल्लकत्ता  फंस  गये  थे  ।  वे  कलकत्ता  में  भूख

 पे  पीड़ित  हैं  ।  मुझे  आज  सुबह  जानकारी  मिली  है  कि  दो  व्यक्ति  मर  गए  हैं  ।  वे  कलकत्ता  में  बाबू  घाट  के
 निकट  फुटपाथ  पर  रह  रहे  हैं  ।  दुर्भाय  से  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  16  तारीख  को
 कलकत्ता  से  जहाज  जा  रहा  है  ।  अगर  भारतीय  जहाजरानी  निगम  को  इस  संबंध  मेंਂ  तत्कात्त  डिदायतें  नहींਂ  दी

 गई  तो  हन  ज्ञोगों  को और  अधिक  कठिनाई  होगी  ।  इनके  पास  कोई  आप्रय  नहीं  है  ।

 दुर्भाग्य  से  इन  फंसे  हुए  यात्रियों  को  कोई  सुविधा  नहीं  मित्त  रही  है  ।  आज  सुबह  उन्होंने  मुझे  टेलीफोन  किया  ।
 उनकी  हालत  बहुत  ख़राब  हे  ।

 में  आपसे  अनुरोध  करता  हूँ  कि  आप  इस  संबंध  में  निर्देश  दें  ताकि  सरकार  भारतीय  जहाजरानी  निगम
 को  निर्देश  जारी  कर  सके  ।  अन्यथा  कलकत्ता  में  कुछ  और  लोगों  की  मृत्यु  हो  जाएगी  ।  में  आपसे  अनुरोध
 करता  हूं  कि  इस  मामले  में  निर्देश  जारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  ।  अंडमान  और  निकोबार  का  विशेष  मामला  है  ।  मैंਂ  समझता  हूं  कि
 पत्री  महोदय  यह  सुन  चुके  उन्होंने  यह  ध्यान  में  रखा  हे  ।  वष्द  उपयुक्त  कदम

 श्री  मदन  ताल  ह्थुराणा  :  अध्यक्ष  कल  कश्मीरी  माईग्रेटस  जो  शांतिपूर्ण  तरीके  से
 घरना  दे  रहे  दिल्ली  की  पुलिस  ने  जिंस  तरह  से  लाठी  चार्ज  जिस  तरह  से  आंग्ू  गैस  उनपर
 में  उनको  देखने  के  लिए  गया  था  ।  6-6  साल  के  बच्चों  महित्ताओं  को  जिस  तरह  से  मारा  आज  कुछ
 अखबारों  में  फोटोज़  भी  आये  हैं  ।  अध्यक्ष  में  डिटेल्ज़  नहीं  जाना  चाहता  हूँ  कि  अगर  आप  समय  होम
 मिनिस्टर  साहब  वक्तव्य  दें  ।  मेंਂ  कल  जब  उनको  मिलने  गया  तो  वे  फूट-फूट  कर  रो  रहे  थे  कि  वहां  पर
 कश्मीर  की  पुलिस  उनको  मारती  हे  और  यहां  पर  जब  न्याय  प्राप्त  करने  आते  हैं  तो  दिल्ली  की  पुत्तिस  मारते
 है  ।  उनका  यह  कहना  था  कि  वे  कहां  जायें  ?  उनको  कोई  बता  दे  ।  वे  दो  साल  से  यहां  हैं  और  उनको  कोई
 पृष्ठ  नहीं  रहा  है  ।  वे  नर्क  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हे  ।  जब  यहां  मांग  करने  आते  हैंਂ  तो  उनको  लाठी  मिज्ञती

 वे  जायें  तो  कहां  जायें  ?  यह  में  जानना  चाहता  हूं  ।  इसके  लिए  मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकार  यह  प्हाईट
 पेपर  निकाले  ।  ये  बेचारे  दो  साल  से  परेक्षान  हो  रहे  हैं  ।  उनकी  मांग  है  कि  कल  जो  कुछ  सरकार  उसके
 बारे  में  एक  व्हाईट  पेपर  जारी  यह  मेरा  निवेदन  हे  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  हम  भी  इस  मामले  पर  वक्तव्य  चाहते  हैं  ।

 श्ली  जार्ज  फर्नान्‍डीज़  :  अध्यक्ष  मै  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठा  रहा  हूं  जिसका
 नोटिस  प्री  आपको  सबेरे  दिया  आप  मेरी  बात  सुन  लें  और  यह  सारा  सदन  मी  सुन
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मान  लीजिए  अगर  में  सहमति  न  दूँ  और  यदि  आप  इस  मामले  को  उठाएं  तो  एक
 समस्या  खडी  हो  जाएगी  ।  आपने  मुझे  नोटिस  दिया  था  ।  मैं  जानकारी  मांगूगा  और  उसकी  जांच  करूंगा  तथा
 आपको  भी  थह्  जानकारी  फिर  हम  हस  पर  कार्यवाही  करेगें  ।

 श्री  जार्ज  फर्मान्डीज  में  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  जब  एक  निजी  कम्पनी  हमारे  ऊंपर  आरोप
 यह  लगाती  हे  कि  मेने  वित्स  मंत्री  को  बी०  सी०  आई०  के  मामले  में  जो  पत्र  लिखा  है  व्‌  उनके  विपक्ष  में
 काम  करने  वाले  कम्पनी  का  दलांल  बनाकर  लिखा  जब  इस  प्रकार  का  आरोप  होता  हे  तो  क्‍या  मेरी  बात  को
 आप  उस  व्यक्ति  के  पास  भेजकर  उनकी  राय  लेकर  फिर  आप  मेरे  विशेषाधिकार  के  प्रशन  को
 हल

 अध्यक्ष  मष्टोदय  राय  लेकर  नहीं  आप  जो  कहते  आप  जो  एक  रेसपाश्चिश्नल  एम०  पी०  हैं  जो  आप
 कहते  उसके  ऊपर  हमें  भरोसा  रखना  पड़ता  हे  और  हम  जरूर  रखेगे  और  इसको  ईजली  नहीं  लेंगे  ।  मगर
 प्रोसीजर  यह  हे  कि

 सूचना  एकत्र  करने  के  लिए  कहूँगा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  किसे  सूचना  एकत्र  करने  को

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  में  इस  मामले  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहता

 मेरे  मित्र  और  सहयोगी  माननीय  श्री  जार्ज  फर्नानडीज़  ने  अपने  निर्णय  में  बैंक  आफ  क्रेडिट  एण्ड  कामर्स
 इण्टरनेशनल  के  .  .  .  .  और  उसके  पतन  पर  एक  विशेष  रूख  अपनाया

 उन्होंने  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  को  इस  बारे  में  लिखा  हे  ।  मुद्दा  यह  हे  कि  इस  सभा  के  अत्यंत  अनुभवी
 माननीय  सदस्य  पर  किसी  और  के  लिए  कार्य  करने  का  आरोप  है  ।  इसमें  अपमान  निष्ठित  हैं  ।  भ्रेशक  ,  यह  एक
 विशेषाधिकार  का  मामला  है  ।  श्री  जार्ज  फर्नानडीज  ने  जो  कहा  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूँ  ।  हम
 संसद  सदस्यों  के  खिलाफ  औद्योगिक  घरानों  दरा  लगाए  गए  इस  प्रकार  के  आरोपों  को  बढ़ावा
 नहीं  दे  सकते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बताएं  कि  वष्ट  पत्र  किसके  ढारा  लिखा  गया

 ध्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  किसके  ढारा  लिखा  गया

 अध्यक्ष  मड्ोदय  :  में  जानता  हूँ  यह  एक  प्रतिनिधि  हे  ।

 श्री  जार्ज  फर्नानडीज़  :  मेने  आपको  मूल  प्रति  दिखाई

 अध्यक्ष  मड्ठोदय  :  में  नहीं  जानता  मृल  प्रति  क्‍या  हे  ।  में  यह  केसे  जान  सकता  हूँ  कि  यह  मृल  प्रति  हे

 और  यह  उनके  हस्ताक्षर
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 झ्ी  जसवन्स  सिंह  :  मेरा  निवेदन  यह  हे  कि  यदि  एक  संसद  सदस्य  किसी  दस्तावेज  को  सभा  में  पेश
 करते  हुए  उसे  प्रमाणित  करता  तो  सदस्य  के  प्रमाण  को  माना  जाता  है  ।  यहाँ  एक  संसद  सदस्य  ने  पूर्ण
 गंभीरता  से  आपको  लिस्बा  यह  प्रामाणिक  से  अधिक

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  एक  करके  ऐसे  नहीं  ।

 शी  सूर्य  नाशायण  यादव  :  किसी  भी  सदस्य  के  क़रिया-कलाप  को  आधित  करना

 विशेषाधिकार  का  हनन  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुझे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है  ।  प्रक्रिया  यह  है  कि  इसे

 प्रस्तुत  करने  की  मुझे  स्वीकृति  देनी  और  स्वीकृति  देने  से  पूर्ष  सामान्य  प्रक्निया  यह  हे  कि  अगर  किसी
 व्यक्ति  के  खिलाफ  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  है  तो  उसे  बोलने  का  अवसर  दिया  जाता  है  और  फिर  मैं  स्वीकृति

 दूँगा  और  स्वीकृति  देंने  के  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सोंप  दिया  जाता  है  और  फिर  मेँ  स्वीकृति  दूंगा
 और  स्वीकृति  देने  के  उसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  दिया  जाता  हे  और  फिर  इस  पर  विचार  होता
 है  ।  कई  बार  जब  नोटिस  दिया  जाता  है  तो  वे  यह  कहने  आते  हैं  कि  हम  क्षमा  चाहते  है  ।  कई  बार  वे  कहते  हे
 कि  यह  क्षमा  दस्तावेज  नहीं  हे  ।  कई  बार  वे  कहते  हैं  कि  ज़ो  कुछ  लिखा  हे  वह  सही  नहीं  हे  ।  फिर  हमें  निर्णय
 लेना  होता  है  ।  क्या  आप  यह  चाहेंगे  कि  में  उस  व्यक्ति  के  खिलाफ  कुछ  कहूँ  जो  सभा  में  नहीं  हैं  और  उसे
 बोलने  का  अवसर  भी  न

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  तेकिन  हमारा  पक्ष  तो  आप

 शाम  विलास  पाप्मवान  :  1980  से  1984  के  बीच  में  हसी  सदन  में  चेम्नर  ऑफ  पार्लियामेंट
 के  संबंध  में  दो  आर  ऐसे  मौके  आए  थे  जब  मेम्बर  ऑफ  पार्लियामेंट  ने  अपनी  बात  को  कहा  और  चेयर
 सेटीस्फाह  हो  गया  और  सीधे  वह  मामला  प्रिवित्तेज  कमेटी  को  धेज  दिया  गया  ।.  यह  आपके  डिस्क्रीश्नन  पर  है
 कि  आप  सेटीस्फाइ  हैं  या  नहीं  ।  यदि  आप  सेंटीस्फाई  नहीं  हैਂ  तो  आप  फैक्टस  मंग़वा  सकते  हैं  लेकिन  यदि
 आप  सेटीस्फाइ  हैं  तो  कोई  ज़रूरी  नहीं

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  केसे  जान  सकता  हूं  कि  ये  किसके  हस्ताक्षर

 भरी  राम  विल्ास  पाष्ततान  :  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूँ  कि  यह  जो  मामला  है  सीधे  प्रिविलेज  का
 मामला  बनता  है  और  आपको  फ़र्नान्डीज़  जी  के  वक्तव्य  पर  विश्वास  करना  चाहिए  और  इसलिए  सीधे
 इसको  प्रिविलेज  कमेटी  को  प्रेजना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  में  जॉर्ज  फ़र्मान्दीज  साहब  के  एक  एक  शब्द  में  विश्वास  करता
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 मुझे  भी  सत्यापित  करने

 वह  बाहर  का  आदमी  है  तो  उसको  बोलने  का  चांस  भी  नहींਂ  दें  !

 में  निश्चय  ही  सदस्यों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करूंगा  और  आप  इसके  लिए  मुझ  पर  निर्भर  रह  सकते
 इसके  साथ  कृपया  भी  अपनी  आात  कहने  दें  ।

 श्री  राजनाथ  झोनकर  शाझ-त्री  :  मैंने  एक  विशेषाधिकारी  हनन  का  नोटिस  प्रिविज्तेज  मोशन
 के  अंदर  रूत्त  222  में  वित्त  मंत्री  के  ख्ललाफ  एक  सप्ताह  पहले  आपको  दिया  था  ।  मैं  आपसे  चैम्बर  में  मिला
 भी  था  और  आपने  कहा  कि  में  इसको  देख  रहा  में  उस  पर  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या
 कार्यवाही  हुई  हें  ।

 अध्यक्ष  मह्ठोदय  :  मेने  उसे  अस्वीकृत  कर  दिया  मेने  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दी  हे  ।

 श्री  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  तो  उसका  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन  सारी  चीज़ों  का  एक्सप्लानेशन  देना  पड़ेगा  तो  यहां  मुझे  सब  बातों  का

 एक्सप्लानेशन  देना  पड़ेगा  ।

 श्री  राजनाथ  दयोनकर  शाह्त्री  :  तो  वह  कैसे

 अध्यक्ष  मष्ठोदय  :  वह  यहां  चेम्जर  में  में  समझाकर  बताठं॑ता  ।

 कली  श्रीकांत  जेना  :  मै  अभी  कह  रहा  था  कि  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  ने  नोटिस  दिया  है  ।  कृपया
 मेरी  बात  सुनें  ।

 अध्यक्ष  मष्टोदिय  :  में  आपकी  बात  नहीं  सुनृंगा  ।  यद्द  नोटिस  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  का  हे  और  आप

 उनकी  वकालत  कर  रहे  इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  हे  और  आप  उनकी  वकालत  कर
 ष्हे  हे  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  मेने  भी  एल०  एंड  टी०  का  यही  मुद्दा  उठाया  आपको  मुझे
 प्ती  बचाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  एक  सदस्य  की  दूसरे  सदस्य  की  वकालत  करने  की  अनुमति  नहीं

 दे  रहा  ।

 श्री  श्रीकांत  जेबा  :  कमी  उन्हें  भी  दूसरे  सदस्य  की  सुरक्षा  की  जरूरत  पड़  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  हस  प्रभार  के  पूर्वोदाह्मान  स्थापित  न

 वे  स्वंय  समर्थ  वे  सदन  में  उपस्थित
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 झ्ी  पझ्ीकांस  जेना  :  कृपया  मेरी  बात  तो  सुनिए  ।
 ;

 अध्यक्ष  मद्ठोदय  :  में  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  क्‍यों  करूं  ।

 श्री  क्षीकांत  जेना  :  हमने  लारसन  एंड  टुँऩो  का  मुद्दा  उठाया  था  ।  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  उसके  शिकार

 हैं  ।  फिर  श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीज  आए  और  दूसरे  सदस्य  ने  भी  यह  मामला  उठाया  ।  यह्ठ  पत्र  श्री  मनमोहन  सिंह

 को  संबोधित  है  ।  श्री  जार्ज  फर्नान्‍न्डीज  को  एक  प्रतिलिपि  दी  गई  है  ।  श्री  मनमोड्नन  सिंड  इस  सभा  में  उपस्थित

 हैं  ।  आप  श्री  मनमोहन  सिंह  से  पता  लगा  सकते  हैं  कि  रिलायन्स  समृह्  ने  उन्हें  वह  पत्र  लिखा  हे  कि

 आप  अभी  माननीय  वित्त  मंत्री  से  तथ्यों  को  सुनिश्चित  कर  सकते  है  ।

 श्ली  जेन  वी०  तांकाबातलू  :  श्री  आप  मंत्री  को  इस  प्रकार  हुक्म  नहीं  दे

 री  श्रीकांत  जेना  :  रिलायन्स  समृह  ने  वह  पत्र  वित्त  मंत्री  को  लिखा  है  ।  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज़  को  एक
 प्रतिज्ञिपि  दी  गई  है  ।  उस  पत्र  की  एक  कापी  माननीय  अध्यक्ष  को  भी  दी  गई  है  ।  माननीय  अध्यक्ष  वित्त
 मैत्री  से  सुनिश्चित  कर  सकते  है  कि  पत्र  उन्हें  दिया  गया  हे  या  नहीं

 अध्यक्षा  महोदय  :  श्री  कृपया  समझने  की  कोशिश  करे  कि  यहां  इस  सभा  में  हम  अपने  मामलों
 की  वकाज्ञत  करने  के  लिए  हे  ।  यह  कोई  अदालत  नहीं  है  जहां  कोई  किसी  अन्य  की  वकालत  कर  रहा  है  ।
 प्राननीय  सदस्य  यहा  उपस्थित  हैं  ।  किन्तु  आप  दूसरों  के  मामले  ले  रहे  हैं  ।  अगर  यद्ठ  आपका  हे  तो  में  समझ
 सकता  हूँ  ।  किन्तु  यह  आपका  भी  नहीं  हे  ।  अगर  आपने  नोटिस  दिया  हे  तो  भी  में  समझ  सकता  हूं  ।  आपसे
 किसने  यह  करने  को  कहा  है  ?  अन्यथा  आप  दूसरों  के  लिए  भी  प्रइन  पूछ  सकते  हे  ।  आप  दूसरों  के  लिए  बोल
 रहे  हे  ।  कृपया  ऐसा  न  करें  ।  कृपया  यद्ट  समझे  कि  अगर  यह  आपका  हे  आप  यह  कर  सकते  हे  ।

 दूसरों  के  लिए  यह  नहीं  कर  सकते  ।  आज  मुझे  आशा  है  कि  हमें  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्य  है  ।  हम  कुछ
 महत्वपूर्ण  कार्य  भी  करें  ।

 सभापटल  पर  पत्र  रख़े

 झौ  एम०  आर०  जनार्दनन  :  में  तमिल्नादु  माचिस  उद्योग  का  एक

 महत्वपूर्ण  मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  हसे  बाद  में

 झ्ी  एम०  आर०  जनार्दनन  :  पूरे  तमिलनादु  माचिस  उद्योग  मेਂ  10  लाख  श्रमिक  कार्य  कैर  रहे  हैं  ।
 बाण्ड-रोज्  उपलब्ध  न  होने  के  तमिलनादु  के  सभी  माचिस  उद्योग  हजारों  उद्योग  आज़  बंद  होने  के  जगह
 पर  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरा  साथ  हम  कुछ  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  चर्चा  कर  रहे
 हैं  ।

 झ्ी  एम०  आर०  जनार्दनन  :  माननीय  वित्त  मंत्री  यहा  हे  ।  या  तो  सरकार  स्टेम्प  शुल्क  से  छूट  देने  की
 घोषना  करे  या  विभाग  को  आदेश  दे  कि  वह  तुरंत  आन्ड  रोल  की  मुफ्त  आपूर्ति  करें  |  तमिलनाडु  में
 सप्ती  माचिस  उद्योगों  के  बंद  होने  का  खतरा  माननीय  वित्त  मंत्री  को  इस  पर  कार्यवाही
 करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभापटल  पर  पत्र  रखे
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 4.18  म्र०  प०  सभा  पटल  पर  रख्के  गए  पत्र

 वित्तीय  प्रणाली  संद्रंघी  समिति  के  गठन  के  बारे  में  लापन

 विल्स  मंत्री  मनमोहन  :  में  वित्तीय  प्रणाली  संबंधी  समिति  के  गठन  संबंधी

 ज्ञापन  और  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  समापटल  पर  रखता

 ्रंथालय  में  रस्मी  गई  ।  देख्थिए  संख्या  एजल०  टी०  367/91]
 उद्योग  और  अधिनियम  आदि  के  अंतर्गत  अधिसूचना  आदि

 उद्योग  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता

 (1)  उद्योग  और  1951  की  घारा  की  डपधारा  (2)  के  अंतर्गत

 अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  213  जो  26  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशितਂ

 हुआ  था  तथा  जो  मैसर्स  लिली  बिस्कुट  कम्पनी  लिमिटेड  और  मैसर्स  तिली  बारत्े
 मिल्स  कलकत्ता  के  प्रबन्ध  का  कार्यभार  संभालने  की  अवधि  का  विस्तार
 31  1992  तक  करने  के  बारे  में  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (2)  उद्योग  और  1951  की  घारा  की  उपचारा  (2)  के
 अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 :--

 का०  आ०  जो  26  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा
 जो  मैसर्स  इंडिया  बेल्टिंग  एण्ड  कॉटन  मिल्स  सेरमपुर  के  प्रबंध  का  कार्यभार
 संभालने  की  अवधि  का  विस्तार  5  1991  तक  करने  के  बारे  में

 हे  ।

 का»  आ०  जो  26  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा
 जो  मैसर्स  अपोलो  जिपर  कम्पनी  प्राइब्रेट  कलकत्ता  के  प्रबंध  का  कार्यभार
 संभालने  की  अवधि  का  विस्तार  31  1992  तक  करने  के  बारे  में

 प्रिंयात्त्य  मे  रखती  गई  ।  देख्तिए  झंझरूया  एकल»  टी०  368/91]

 (3)  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  एकीकृत  विकास  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1988-89  के
 वार्षिक  प्रतिवेदन*  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  ।  देस्खिए  संख्या  एल०  टी०  369/91;

 (4)  ओद्योगिक  नीति  संबंधी  विवरण**  के  हिन्दी  संस्करण  के  शुद्रधि-पत्र  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देह्षिए  संख्या  एल०  टी०  370/91]

 *  जर्धिक  प्रतिवेदन  3।  1991  को  सभा  पटता  पर  रस्या
 oo  विवरण  24  199  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया
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 काउंसिल  फॉर  एडवांसमेट  ऑफ  पीपल्स  एक्शन  एण्ड  रूरल  का  वर्ष  1989-90  का
 वारधिक  प्रतिवेदन  और  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  आंदि

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नतश्नी  :  में  श्री  उत्तमभाई  एच०  पटेल  की  ओर
 से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  काउंसिल  फॉर  एडवांसमेंट  ऑफ  पीपल्स  एक्शन  एण्ड  रूरल  नई  दिल्ली  के
 वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  |

 काउंसिल  फॉर  एडवांसमेंट  ऑफ  पीपल्स  एक्शन  एण्ड  रुूरल  नई  दिल्ली  के
 वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  दृवारा  समीक्षा  के  भारे  में  एक  विवरण
 तथा  अंप्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्भ  के  कारण  दशनि  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंप्रेजी  |  .

 प्रिथालय  में  रस्त्ी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  371/91]

 सरयू  ग्रामीण  लबस्थीमपुर  श्री  हरस्वती  ग्रामीण
 अजमेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भीलवाड़ा  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 प्रसिवेदन  आदि

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दललघीर  :  मैं  निम्नलिखित  वार्षिक  प्रतिवेदनों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 सरयू  प्रामीण  लखीमपुर  खेरी  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रस्थी  गई  ।  देशख्थिए  संख्या  एल०  टी०  372/91]

 श्री  सरस्वती  प्रामीण  आदिलाबाद  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रख्त्री  देख्थिए  संख्या  एल०  टी०  373/91]

 भीलवाड़ा  अजमेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भीलवाड़ा  का  31  1991  को  समाप्त  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेख्ापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रस्यी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  374/91]

 चम्बल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मुरेना  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखती  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  375/91]

 उरावली  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सवाई  माघोपुर  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  ।  देश्थिए  संख्या  एक०  टी०  376/91]
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 सिवान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सिवान  का  3  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंथालय  में  रस्की  गई  ।  देखिए  झंख्या  एजल०  टी०  377/91)

 गोरखपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  गोरखपुर  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  ।  देख्किए  संख्या  एक०  टी०  378/91]

 राज़गढ़  सिहौर  ग्रामीण  सिहोर  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लोखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंथयालय  में  रखी  गई  ।  देख्थिए  संख्या  एल०  टी०  379/91]

 मागलपुर  बांका  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भागलपुर  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  ल्लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंधालय  में  रस्मी  गई  ।  देखिए  हंरूया  एतल्त०  टी०  380/91]

 जूनागढ़  अमरेली  प्रामीण  जुनागढ़  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिैथालय  में  रखी  गई  ।  देस्किए  हंझछूया  एल०  टी०  381/91]

 बलिया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  बलिया  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिंथयालय  में  रखी  गई  ।  देख्थिए  संख्या  एल०  टी०  382/91]

 बूंदी  चित्तोड़गढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बूंदी  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रसख्थी  गई  ।  देखिए  झंख्या  एल०  टी०  383/91]

 महाकोशल  ग्रामीण  नरसिह्पुर  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रियालय  में  रखती  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  384/91]

 कंकादुर्ग  प्रामीण  गुडिवाड़ा  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे
 तथा  उने  पर  लैखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंधालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एजल०  टी०  385/91]

 गोजकौंडा  ग्रामीण  हेदराबाद  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रस्ती  गई  ।  देस्थिए  संख्या  एल०  टी०  386/91]

 सोलापुर  ग्रामीण  सोलापुर  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लोस्बे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  ।  देस्जिए  संख्या  एल०  टी०  387/91]
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 पंचमहल  बडोढरा  प्रामीण  बैंक  गोघरा  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंयालय  में  रखती  गई  ।  देश्थिए  संख्या  एल०  टी०  388/91)

 शाहजहांपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  शाहजहांपुर  का  3]  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंयालय  में  रखी  गई  ।  देख्थिए  संख्या  एल०  टीं०  389/91|

 श्री  विशाख्रा  प्रामीण  श्रीकाकुलम  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  390/91|

 बुलडाना  ग्रामीण  बुलडाना  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा

 उन  पर  लेशख्रापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  ।  देस्खिए  संख्या  एल०  टी०  391/91|

 बीजापुर  प्रामीण  बीजापुर  का  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  ल्ेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंधालय  में  रखी  गई  ।  देश्थिए  संख्या  एल०  टी०  392/91]

 श्रावस्ती  ग्रामीण  बह़राईच  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  ठोखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रख्यी  गई  ।  देस्थिए  संख्या  एल०  टी०  393/91|

 इटावा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  इटावा-का  3]  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रस्की  गई  ।  देस्किए  संख्या  एल०  टी०  394/91]

 रतलाम  मंदसोर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मंदसौर  का  3]  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  395/91]

 रानी  लक्ष्मीबाई  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंक  .  झांसी  का  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 ग्रंधालय  में  रखती  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  396/91]

 पंजाब  पंचायत  झमितियां  तथा  जिला  परिषदें  संशोधन
 अधिनियम  ,  1991

 प्रामीण  विकाझ्म  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  वेंकट  :  मै  समापटल्ल  पर
 पंजाब  राज्य  विधानमंडल  का  अधिनियम  ,  1987  की  घारा  3  की  उपधारा  (3)  के  अंताति
 पंजाब  पंचायत  समितियां  तथा  जिला  परिषदें  संशोधन  1991  (1991  का
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 अधिनियम  संख्या  1),  जो  10  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  रखता  हूँ  ।

 प्रंथालय  मेंਂ  रखती  गई  ।  देख्थिए  संख्या  एल०  टी०  397/91]

 4.19  म०  प०

 सभा  का  कार्य

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नञ्बी  :  आपकी  अनुमति  से  में  यह  सूचित  करता

 हैं  कि  19  1991  से  प्रारम्म  होने  वाले  सप्ताह  के  दोरान  हस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी
 कार्य  लिया  जाएगा  :-

 1.  आज  की  कार्यसत्री  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2...  संविधान  आदेश  1991  पर  विचार  और
 पारित  करना  ।

 3.  निम्नलिखित  मंत्रालयों  के  नियन्त्रणाधीन  अनुदानों  की  मांगो  पर  चर्चा  एवं  मतदान  :-

 (1)  कृषि

 (2).  खाद्य

 )  प्रामीण  विकास  इन  पर  एक  साथ  चर्चा

 (4).  वाणिज्य

 (5)  विदेश

 श्री  सैयद  शाहाबुद्दीन
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  19  1991  को  शुरू

 होने  वाले  सप्ताह्द  के  लिए  प्रस्तावित  कार्यसूची  निम्नलिखित  म्दें  शामिल  की  जाएं  :--

 अल्पसंख्यक  आयोग  1970  में  गठित  किया  गया  था  और  इसने  अब  तक  ।2  वार्षिक  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  ।  अनेक  रिपोटै  समभापटल  पर  रखी  जा  चुकी  हैं  लेकिन  उन  पर  समा  में  कभी  भी
 चर्चा  नहीं  की  गई  ।  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  अल्पसंख्यक  आयोग  के  मह्दत्व  को  देखते  हुए
 अब  तक  सभा  पटल  पर  रखी  गई  वार्षिक  रिपोर्टों  पर  अगले  सप्ताह  चर्चा  की

 गोपाल  सिंह  पेनल  रिपोर्ट  1983  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  और  हसे  1990  में  समापटल  पर  रखा  गया

 लेकिन  उस  पर  सभा  में  अभी  तक  चर्चा  नहीं  की  गई  हे  ।  में  यह  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  पेनल  पर

 आने  वाले  सप्ताष्ट  में  चर्चा  की

 श्री  श्रीवक्लभ  पाणिग्रड़ी  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मर्दें

 शामिल  की  जाएं  :-

 साम्बलपुर  जो  उड़ीसा  के  आदिवासी  बहुत  पिछड़े  क्षेत्रों  की  शैक्षिक

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करता  अब  अपनी  स्थापना  के  25  वर्ष  पूरे  करने  पर  अपनी  रजत

 जयंती  मनाने  की  तेयारी  कर  रहा  हे  ।

 इसल्तिए  भारत  सरकार  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  इस  विश्वविद्यालय  को

 पर्याप्त  अनुदान  देकर  और  कुछ  नई  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  की  मंजूरी  देकर  रजत  जयंती

 समारोह  जोर  शोर  से  मनाने  में  इसकी  सहायता  करनी  चाहिए  ।
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 उड़ीसा  मेंਂ  त्रजराज  नगर  ओर  तेलचर  प्रत्येक  में  पेट्रोलियम  मैत्रालय  हारा  एक-एक  पेटोक्ल  पम्य

 खोलने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  वर्तमान  पेट्रोल  पम्प  राज्य  के  इन  दो

 औद्योगिक  नगरों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  हर  आल  नहीं  पढ़नी  है  ।

 भ्लरी  गिरघारी  लास्त  भ्ार्गज  :  अध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  निम्नलिखित

 विषयों  को  जोड़ा  जाए  :--

 1.  जयपुर-दिल्ली  राष्ट्रीय  मार्ग  पर  फोर  चैनल  रोड  बनाने  का  जो  कार्य  चल  रहा  हे  इसको  केन्द्र  की

 ओर  से  अधिक  धनराशि  स्वीकृत  की  जाए  जिससे  यह  कार्य  शीक्ष  पूरा  हो  सके  ओर  राष्ट्रीय  मार्ग  पर  होने  वाली

 सड़क  दुर्घटना  मेंਂ  कमी  आ  सके  ।

 2.  जयपुर  दूरदर्शन  केन्द्र  को शक्तिशाली  टांसमीटर  से  जोड़ा  जाए  जिससे  दूरदर्शन  से  प्रसारित  होने  वाले

 प्रादेशिक  समाचार  और  अन्य  कार्यक्रमों  को  पूरा  राजस्थान  देख  व  सुन  सके  व  साथ  ही  इस  केन्द्र  पर  द्वितीय

 चैनल  प्रारम्भ  किया  जाए  जिससे  सम्पूर्ण  भारत  वर्ष  से  यह  केन्द्र  जुड़  सके  ।

 श्री  खेलसाय  सिंह  :  अध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची
 प्रें  सम्मिल्तित  किया  जाए  :--

 कोरबा  प्राधिकरण  के  अन्तर्गत  म०  प्र७  के  तीन  जिणों  बिलासपुर  और  रायगढ़
 को  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  जशपुर  कोरबा  प्राधिकरण  के  अन्तर्गत  कोरबा  लोगों  की  जनसंख्या

 लगभग  16000  जिसमें  से  सरशुजा  जिले  के  अन्तर्गत  कोरबा  लोगों  की  जनसंख्या

 लगभग  12000  बिलासपुर  और  रायगढ़  जिले  मेंਂ  केवल  4000  कोरबा

 लोगों  की  जनसंख्या  हे  ।  जनसंख्या  एव  क्षेत्रफल  के  दृष्टिकोण  से  कोरबा  प्राधिकरण  का  कार्यात्तय  जशपुर
 के  बजाय  अम्म्रिकापुर  सरणुजा  में  रखा  जाए  ।  विश्वस्त  सूत्रों  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  जशपुर  से

 कोरआ  प्राधिकरण  का  कार्यालय  रायगढ़  स्थानांतरण  किया  जा  रहा  है  ।  इसे  रोक  कर  जनसंख्या

 क्षेत्रफल  के  आधार  पर  जशपूर  के  स्थान  पर  अम्बिकापुर  जिला  सरगुजा  में  कोरबा  प्राधिकरण  का
 कार्यालय  बनाया

 श्री  भगवान  शंकर  राखत  :  अध्यक्ष  आगामी  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  निम्नणिख्त्रित
 विषय  को  विचारार्थ  सम्मिलित  किया  जाए  —  +

 देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  के  संदर्भ  में  काम  के  अधिकार  को  सॉवैधानिक  मान्यता  देते  हुए  देश
 के  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  शिक्षित  व  अशिक्षित  ब्रेरोजगारों  को  रोजगार  देने  की
 गारंटी  रोजगार  न  दें  पाने  की  स्थिति  तक  बेरोजगारों  को  बेरोजगोरी  भत्
 दिया  जाए  ।

 2...  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  देश  के  विकास  के  लिए  बनाई  गई  विभिन्‍न  पंचवर्षीय  योजनाओं  में
 घनराशि  आबंटन  में  की  गई  उत्तर  प्रदेश  की  उपेक्षा  के  कारण  प्रति  व्यक्ति  राष्  टीय  औसत  आय
 के  मुकाबले  उत्तर  प्रदेश  में  निरंतर  गिर  रही  प्रति  व्यक्ति  आय  को  बढ़ाने  के
 उपाय  किए  जाएं  ।
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 अनुसूचित  जातियों/अनुश्यूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  बारे  में

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  331  के  7-8-1991  को  लोक  सभा  में  दिए  गए

 उत्तर  में  शुध्दि  करने  वाला  विवरण

 लोक  शिकायत  ओर  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरिट  :  में

 अनुसूचित  जातियों/अनुस॒चित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  संबंध  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  331  के  7-8-91
 को  लोक  सभा  में  दिए  गए  उत्तर  में  शुष्दि  करने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखती

 प्रंथालय  में  रखा  गया  |  देस्किए  संख्या  एल०  टी०  398/91]

 प्ली  जार्ज  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  लक्षद्वीप  में  कुछ  लोगों  को  इसलिए  काम  से
 निकाला  गया  कि  उन  लोगों  ने  कांप्रेस  को  वोट  नहीं  दिया  ।  पन्द्रह्न  दिन  हो  गए  हैं  ।  मेनें  यद्  प्रश्न  यहां  उठाया
 या  मेंने  आज  सुबह  आपको  लिखकर  दिया  है  ।  अभी  तक  इन  लोगों  ने  कुछ  नहीं  किया  हे  ।  गृद्द  मंत्री  यहां  बेठे
 हैं  ओर  वे  मजदूर  जो  वहां  पर  जबाहर  रोजगार  योजना  में  लक्षद्वीप  में  काम  कर  रहे  थे  वे

 भूखों  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  जो  ब्रिजनेस  एडवायजरी  कमेटी  की  पिपोर्ट  है  उसमें  इन्क्‍्लूजन  के

 लिए

 श्री  जॉर्ज  अध्यक्ष  उनको  काम  पर  रखने  के  लिए  तो  आप  कष्ट  सकते  हैं  ।

 यूनियन  टेरीटरी  तो  यानी  केन्द्रीय  सरकार  के  हक  के  अंदर

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गुलाम  नबी  वह  आपका  उत्तर  चाहते

 संदीय  कार्य  मत्री  गुलाम  नह्नी  में  इसे  सम्बध्द  मंत्रियों  के  ध्यान  में

 लाउरंगा  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  बाढ़  और

 पूछा  इतना  महत्वपूर्ण  विषय  हे  जिस  पर  एक  हफ्ता  पहले  से  बहस  हो  रही  हे  .  .  उसपर  मंत्री

 जी  का  जवाब  आना  है  और  वह  टलता  जा  रहा  है  ।  वह  अगले  हफ्ते  मी  रहेगा  या  नहीं  उसका  भी  समय

 निकालिए  ।

 अध्यक्ष  उसको  अगले  हफ्ते  कर
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 —  थ५-+-+-न-न+-न-+न-नाननन-न-न--ननमनननननीननननानाननननीयीयननीयवीीीनीयीीनीनीननननीननान  मम  न  बिल्कुल  मन  साधारण  «न  न  हैं और सभा

 अब  मेरे  समक्ष  दो  विधेयक  हैं  ।  मुझे  आशा  हे  कि  ये  बिल्कुल  साधारण  विधेयक  हैं  और  सभा  इसे
 पारित  कर  देगी  ताकि  श्री  पासवान  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  पर  हम  चर्चा  कर  सके  ।  ये  बिल्कुल  साधारण  विधेयक
 हैं  ओर  मुझे  आशा  हे  कि  सभा  इस  आरे  में  सहयोग  करेगी  ।  श्री  सीताराम  केसरी  द्वारा  भी  एक  विधेयक

 पुर:स्थापित  किया  जाना  हे  ।

 4.26  म०  प०

 संविधान  आदेश

 विधेयक

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  कनटिक  राज्य  के  संबंध  में
 विनिर्दिष्ट  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  कुछ  जनजातियों  को  सम्मिलित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  मद्ठोदय  :  प्रइन  यह
 कनटिक  राज्य  के  संबंध  में  विनिर्दिष्ट  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  कुछ  जनजातियों  को

 सम्मिलित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 श्र जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 भरी  सीताराम  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 श्ली  चन्द्रजील  यादव  इसमें  ओर  भी  स्टेटस  की  कुछ  जनजातियों  को  हंटोडयूस  करना
 चाहिए  नहीं  तो  हससे  गलतफहमी  हो  सकती  हे  ।

 मेरा  यह  कहना  हे  कि  अनावश्यक  उलझन  होगी  ।  जे  यह  सोचेंगे  कि  उन्हें  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा
 हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुश्किल  यह  हो  जाती  हे  कि  यह  बिल  सिर्फ  इंटोडक्शन  के  लिए  है  ।'  इंटोडक्शन
 की  स्टेज  पर  क्‍या  डिस्कस  होता  है  वष्ठ  अगर  विचार  में  नहीं  लिया  तो  बड़ी  मुश्किल

 हो जाती हे । अध्यक्ष महोदय : यह एक अध्यादेश हे जिसे संविधि मनाया जा रहा 202
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 4.28  मण्प०

 संविधान  आदेश
 1991  का  निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर  संविधान

 आदेश  विधेयक

 अनुवाद|

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  9  और  10  पर  एक  साथ  विचार  करेंगे  ।  मेरा  माननीय  सदस्यों
 से  यह  अनुरोध  हे  कि  यह  एक  आम  विधेयक  हे  इसलिए  हस  विधेयक  तथा  पहला  जो  अभी
 पुर:स्थापित  किया  गया  को  पारित  होने  दें  ताकि  उसके  तत्काल  बाद  हम  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  सके  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  कुछ  राज्यों  में  कुछ  जनजातियों  को  छोड़  दिया  गया  जैसे  जब  पंजाब  के
 कुछ  भागों  को  हिमाचल  प्रदेश  में  मिलाया  गया  था  तब  गद्दियों  और  गुज्जरों  को  छोड़  दिया  गया  ।  उन्हें  शामिल
 किया  जाना  हे  और  उन्हें  इसमें  शामिल  करने  के  लिए  एक  विधेयक  लाया  जाएगा  ।  जब  उन्हें  शामिल  कर
 लिया  जाएगा  तब  हम  विधेयक  का  समर्थन  करेंगे  ।

 झ्ली  प्गवान  शंकर  रावत  :  अध्यक्ष  आइटम  नम्बर  8  वाले  बिल  पर  मुझे  संशोधन  देना
 है  कि  बंजारा  जाति  को  भी  उसमें  शामिल  किया  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  करके  बोलें  तो  ही  में  जवाब  दे  सकता  हूँ  ।  आप  बैठ  जायें  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  सिम्पल  ब्रिल  हे  और  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  बिल  है  इसलिये  इसमें  कोई  ज्यादा  भाषण  की  आवश्यकता  नहीं  हे  ।  चूंकि  मैं  इस  मंत्रालय  को
 सम्भाल  चुका  में  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करना  चाहूँगा  कि  इसमेਂ  दो  रास्ते  किसी  भी  शेड्यूल्ड  कास्ट्स
 और  शेह्यूल्ड  ट्राइब्स  को  जब  पहली  बार  जोड़ा  जाता  हे  तो  गवर्नमेंट  को  अधिकार  रहता  है  कि  वह  अपने
 अधिकार  का  इस्तेमाल  करे  और  राष्ट्रपति  उसकी  घोषणा  कर  दें  ।  एक  बार  किसी  स्टेट  में  शेडयूल्ड  कास्ट्स
 या  शेडयूल्ड  टाइब्स  की  घोषणा  हो  जाती  है  तो  उसमें  जोड़ने  या  घटाने  के  लिये  पार्लियामेंट  में  विधेयक  लाना

 पढ़ता  है  जिस  के  तहत  आपने  विधेयक  लाने  का  काम  किया  है  ।  में  आपसे  इतना  ही  आग्रह  करना  चाहरेंगा  कि

 कौन  जाति  शेड़यूल्ड  कास्ट  होगी  और  कौन  जाति  शेडयूल्ड  टाइब  होगी  उसके  दो  नियम  हैं--एक  नियम  होता  हे
 कि  स्टेट  गवर्नमेंट  रिकमेंड  करे  और  दूसरे  में  आर०जी०आई०  उसको  एप्रूव  करता  है  ।  में  आपके  माध्यम  से

 मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  करीब-करीब  200  ऐसी  जातियां  हें  जो  कि  किसी  कारणवश  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  या

 शेडयूल्ड  ट्राइब्स  से  नहीं  जुड़  पायी  हैं  ।  एक  ही  कास्ट  किसी  एक  स्टेट  में  जैसे  कि  फिशरमेन  वष्ड  एक  स्टेट

 में  शेडयूल्ड  कास्ट्स  में  हे और  दूसरी  स्टेट  में  वह  बेकवर्ड  क्लासिज  में  हे  ।  उसी  तरह  के  वाशरमैन  हें  ।

 यू०  पी०  और  दिल्ली  में  व  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  में  हैं  तो  गुजरात  में  वह  बेकवर्ड  क्लासिज  में  हैं  ।  इस
 तरह  की  बहुत  सारी  जातियां  ऐसी  हें  जो  कि  किसी  कारणवश  जुड़  नहीं  पायी  हे  जिस  के  बारे  मेंਂ  स्टेट  गवर्नमेंट

 ने  रिकमैंड  मी  कर  दिया  हे  ।  आर०  जी०  आई०  जिन  के  पास  इनका  जन्म-पत्री  रहता  उसने  भी  अपनी  रिपोर्ट

 दे  दी

 203



 संविधान  जन०  आदेश  अध्यादेश  1991  के  बारे  में  14  1991:

 ली  शरद  दिश्ये  :  यह  क्‍या  हो  रहा  है  ?  निरनुमोदन  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  जाना  हे  और  वे  उस  पर  बोल  सकते

 झभी  राम  विलाहम  पाष्मयतान  :  200  ऐसी  जातियां  का  लिस्ट  ऑलरेडी  हमने  अपने  समय  में  मना  कर

 तैयार  कर  लिया  था  जिस  को  हाउस  में  पेश  करना  था  ।  जब  आप  इसको  कर  रहे  हैं  तो  इसको  भी  पास

 कीजिये  ।  हम  आपको  पूरा  सपोर्ट  देंगे  ।  हम  उसका  विरोध  नहीं  करते  ।  लेकिन  आप  हमेंਂ  एश्योरेंस  दीजिये

 कि  इसी  सत्र  में  या  अगले  सत्र  में  एक  और  बड़ा  बिल  लायेंगे  जिस  में  जो  जाति  छुट  गई  जिन  के  सम्बन्ध
 में  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  रिकमैंड  कर  दिया  है और  आर०  जी०  आई०  ने  एप्रूव  कर  दिया  उसको  यहां  ला  करके

 यहां  पास  कराने  का  काम  कीजिये  ।

 श्री  राम  निष्ठोर  राय  :  अध्यक्ष  यह  जो  मुस्टर  ओर  वियार  जाति  उत्तर  प्रदेश
 में  यह  न  शेडयूल्ड  कास्ट्स  में  है ओर  न  ही  शेडयूल्ड  टाइब्स  में  हे  व  न  ही  ब्रेकवर्ड  में  है  ।  हनको  शेडयूल्ड
 कास्ट्स  और  शेटयूल्ड  टाइब्स  में  जोड़ा  जाये  ।  -

 अध्यक्ष  म़ोदय  :  आहटम  नम्बर  9  ओर  10  पर  चर्चा  चल  रड़ी  हे  और  आप  आइटम  नम्बर  8  पर
 बोल  रहे  हैं  ।  उस  पर  बोलना  नहीं  हे  ।  वह  तो  अभी  इंटोड्यूस  हुआ  हे  ।  जब  वह  आयेगा  तो  बोज़ियेगा  ।  अभी
 आप  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आइटम  नम्बर  9  जम्मू-कश्मीर  का  है  ।

 अध्यक्ष  मड्ठोदय  :  बहुत  मुश्किल  हे  ।  आप  पढ़ते  भी  नहीं  हैं  ओर  सुनते  भी  नहीं  हें  ।

 भरी  लूटा  झिंह  :  अध्यक्ष  मेरा  केवल  इतना  ही  कहना  हे  कि  यह  जो  अभी-अभी  पासवान
 जी  ने  कहा  है  आहटम  नम्बर  9  यह  जो  प्रशन  अनुसूचित  जातियों  ओर  जन  जातियों  में  कुछ  जातियों  को

 जोड़ने  का  यह  प्रश्न  राजीव  गांधी  की  सरकार  के  वक्‍त  ही  तय  डो  गया  था  ।  पूरी  जातियों  के  बारे  में  परे  देश
 का  सर्वेक्षण  हुआ  था  ।  समी  प्रान्तों  की  राज्य  सरकारों  के  साथ  डिसकशन  करके  हुआ  था  ।  दु्नग्यवश  लास्ट
 सत्र  पार्लियामेंट  का  उसमें  वह  सूची  मेंਂ  मी आया  था  लेकिन  इलेक्शन  के  बाद  जो  बाद  में  सरकारें  आई  वह
 उसे  पास  नहीं  करा  पायी  ।  हमारे  लिये  यह  गोरव  की  बात  हे  कि  सीता  राम  केसरी  जी  उस  काम  को  पूरा  करने
 जा  रहे  हैं  जो  राजीव  गांधी  जी  ने  हेटोड़यूस  किया  था  ।  में  चाहूंगा  कि  आप  इसको  इसी  सत्र  में  पास  कराये  ।
 यह  आडिनेन्स  हे  ।  आप  इसे  ऐक्ट  में  कनवर्ट  करिये  ।  मगर  दूसरे  प्रान्तों  में  दूसरी  जतियों  का  जो  काम  बाकी

 उसको  जल्दी  हस  सत्र  में  या  अगले  सत्र  में  लाहये  ।

 श्री  सेयद  शाहाब्ु्दीन  :  हस  विधेयक  में  स्पष्ट  चूक  हे  और  हसे  माननीय  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में
 लाया  जाना  चाहिए  |

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  जहां  तक  अध्यादेश  के  अनुसार  आपके  सामने  जो
 विधेयक  पेश  कर  रहे  उसे  तो  आप  पारित  करने  जा  रहे  हैं  मगर  जो  .  .
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 झ्ली  गिरघारी  ज्ञाल  झ्ार्गव  :  माननीय  अध्यक्ष  मेरा  प्रस्ताव  अध्यादेश  को  निरस्त
 काने  का  है  ओर  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे  हैं  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।

 श्री  शरद  दिध्षे  :  कार्य-सची  में  यह  दिख्लामा  गया  है  कि  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।
 सांविधिक  सेकल्प  तथा  मंत्री  महोदय  ढारा  विधेयक  प्रस्तुत  किए  बगेर  ही  भाषण  दिए  जा  रहे  हैं  ।  सभी

 एक  विषय  में  भाषण  दे  रे  जो  ठीक  नहीं  हे  ।  ।  उन्हें  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  करने  दीजिए
 तथा  मंत्री  महोदय  को  विधेयक  प्रस्तुत  करने  दीजिए  तथा  उसके  बाद  ही  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  इसे  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  यह  प्रस्तुत  किया  गया

 अध्यक्ष  मेरे  विचार  मेंਂ  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  गया

 हझ्ली  गिरघारी  लाल  भार्गव  :  मेरा  नम्बर  तो  आ  नहीं  रहा  है  और  वह  जो  मर्जी
 बोल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आपस  में  बातचीत  मत  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  समझ  रहा  था  कि  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  ।  अगर  यह

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  तो  किया  जाना  चाहिए  |  श्री  क्‍या  आप  इसे  प्रस्तुत  करना
 चाहते  हैं  ।

 श्री  गिरघारी  क्ञाज्त  भार्गव  :  जी  में  संकल्प  पेश  करता  हूँ  :

 यह  सभा  19  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्र्यापित  संविधान  आदेश
 1991  (1991  का  अध्यादेश  3)  का  निरनुमोदन  करती  हे  ।"

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेने  इसीलिए  कहा  था  कि  यह  जो  बिल  सिम्पल  है  और  शार्ट  कट  करके
 हमने  दूसरे  पर  जाने  के  लिए  कहा

 क्षी  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  अध्यक्ष  अब  राज्य  सभा  तो  चल  नहीं  रही  हे  ।  दो  तीन  मिल  तो

 यों  पास  कर  लिये  गये  कि  राज्य  सभा  को  भेजने  आवश्यक  राज्य  सभा  में  पास  हो  गये  लेकिन  अब  कोई

 जल्दी  तो  है  नहीं  ।  यह  तो  आप  आज  ले  हम  बेठे  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जल्दी  19  तारीख  के  पहले  होना  है  ।
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 श्री  गिरघारी  लात  भार्गव  :  तो  फिर  मुझे  ओलने  मेरा  हसमेंਂ  निरस्त  करने  का  संकल्प  है  ।

 मान्यवर  अध्यक्ष  मैंने  इस  प्रस्ताव  जो  मद्ठामहिम  राष्ट्पति  जी  ने  अध्यादेश  निकाला
 अस्वीकार  करने  प्रस्ताव  यो  रखा  हे  कि  देश  में  जो  बहुत  सी  जातियां  इसमें  गद्दी  और

 सिप्पी  हन  ट्राइब्स  को  जोड़ने  का  इसमें  प्रावधान  किया  गया  है  ।  यद्व  चारों  जातियां  जम्मू-कश्मीर  की  सीमा  पर
 रह  रही  यह  कोई  आसान  सी  बात  नहीं  हे  ।

 साम्प्रदायिकता  से ऊपर  उठकर  यह  चारों  जातियां  आतंकवाद  का  मुकाबला  भी  करती  हैं  ।  इन  सब  को
 यह  सहूलियत  बहुत  समय  पहले  दी  जानी  चाहिए  थी  लेकिन  चूंकि  इनको  बहुत  समय  पहले  सहुलियत  नहीं  दी

 गई  तो  यह  आज  उसी  का  परिणाम  हे  कि  हिन्दु  वहां  से  पलायन  कर  रहे  हैं  ।  जैसा  अभी  खुराना  जी  कह  रहे
 यहां  पर  वह  बेचारे  विस्थापित  हिन्दु  मारे-मारे  फिर  रहे  न  500  रुपये  की  न  उनको  न  उनको

 वह  फट  गये  हैं  तो  न  उनको  रहने  के  लिए  उपयुक्त  न  उनकी  न  उनके  बेंक  एकाउण्ट
 का  न  उनके  बच्चों  की  शिक्षा  का  यह  सारे  कारण  इस  कारण  से  हुए

 मेरा  निवेदन  करना  यह  हे  कि  जब  इन  लोगों  को  स्ुलियत  नहीं  दी  और  ।9  अप्रेल  को  आप  सारी  बात
 लेकर  आये  तो  इन  चारों  जातियों  को  तो  आप  दें  पर  राजौरी  जिले  में  कुछ  जातियां  और  जिनको  पहाड़ी  कहा
 जाता  उनको  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  हे  ।  यह  जाति  कोई  एक  डी  गांव  मेंਂ  नहीं  यह  सारी
 जातियां  एक  ही  गांव  में  सब  मिक्स  रहती  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आर्डिनेस  को  सब्स्टीच्यूट  कर  रहे  आप  क्‍यों  उसको  लम्बां  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  गिरघारी  लाल  भार्गव  :  में  सिर्फ  इसलिए  कष्ट  रहा  हूँ  कि  एक  ही  गांव  में  यह  चार  जातियां  तो  हैं
 लेकिन  और  जो  जातियां  दो  घर  किसके  दो  घर  किसके  दो  घर  किसके  इस  प्रकार  से  बसे  हुए
 हैं  ।  यदि  आपने  इन  चार  जातियों  को  तो  शामिल  कर  लिया  और  दो  जिनको  शामिल  करना  बहुत  जरूरी

 उन  को  शामिल  नहीं  किया  गया  तो  उनमें  असंतोष  व्याप्त  होगा  और  सारी  की  सारी  जिनमें  से

 पहाड़ी  जाति  का  मैंने  जिक्र  किया  यह  भी  बोर्डर  पर  रह  हहे  हैं  ।

 बोर्टर  का  जहां  तक  प्रघन  है  तो  मबोडेर  पर  जितनी  भी  जातियां  हैं  और  जिन  के  बारे  में  केम्रिनेट  ने  भी  यह
 लिखा

 अध्यक्ष  महोदय  गिरधारी  लाल  हाउस  की  जो  कन्सेंसस  वह  जरा  समझ
 लीजिए  ।

 श्री  गिरधारी  लात्त  झार्गव  :  मैंने  भी  अध्यादेश  को  डिसएप्रूव  करने  के  लिए  दिया  है  ।  मेरा  कहना  यह
 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  केवल  चार  जातियों  को  जोड़  रही  बहुत  देर  से  जोड़  रही  उसका  तो  दुष्परिणाम
 आज  देश  भोग  ही  रहा  ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  आई्डिनेंस  का  बिल  में  रूपान्तरण  हो  रहा  हे  ।

 श्री  गिरघारी  लात्त  सार्गव  :  यह  आर्डिनेंस  को  निरस्त  करने  याली  बात  मेंने  यों  रखी  हे  कि  एक  कोई
 काप्प्रीडेंसिव  बिल  सरकार  लाये  और  जो  जातियां  कनटक  में  आन्ध्र  में  भी  जातियां  अंजारा  जाति

 कठपुतली  वाले  राजस्थान  में  भी  बंजारा  जाति  के  लोग  हैं  तो  इन  सारी  बातों  के  बारे  में  एक  कमीशन  बैठा
 दिया  जाय  .  .  .  कमीशन  बैठा  उन  सारी  जातियों  को  हसमें  शामिल  किया  क्या  आपने  काश्मीर  से

 हिन्दुओं  को  निकाल  दिया  है  और  घारा  370  को  समाप्त  करने  के  लिए  आपने  कष्ट  रखी  है  कि  हम  इसको
 समाप्त  करेंगे  जबकि  इस  का  विकल्प  घारा  370  को  समाप्त  करना  ही  जिससे  हिन्दू  वहां  जा  सके  तथा
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 काश्मीर  जो  हमारा  मोरमुकुट  वड़  भारत  से  अलग  न  हो  जाए  ।  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा  हूँ  कि
 यह  गम्भीर  विषय  हे  ।  माननीय  राष्ट्पति  महोदय  ने  यह  जो  अध्यादेश  निकाला  मैंने  इसको  निरस्त  करने  का
 प्रस्ताव  रखा  है  ।  यह  निरस्त  करने  का  प्रस्ताव  रखते  हुए  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  डे  कि  पूरे  का  पूरा
 जिसमें  कर्नाटक  भी  आ  आन्ध्र  प्रदेश  भी  आ  महाराष्ट्र  भी  आ  राजस्थान  भी  आ  इन
 जातियों  को  आपने  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  करना  है  ।  यदि  आप  एक  ही  बार
 इसका  बिल  ले  तो  अच्छा  रहेगा  ।  आप  देर  से  बिल  लाए  हैं  और  देर  से  बिल  लाने  के  कारण  काश्मीर  की
 समस्या  इस  क्रिस  की  गलत  नीतियों  के  कारण  पैदा  हुई  है  ।  आज  जो  भारतवर्ष  में  रहने  वाला  हिन्दू
 काश्मीर  में  रहने  वाला  हिन्दू  वह  दर-दर  की  ठोकरें  खाता  फिर  रहा  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि
 अस्वीकार  करने  के  प्रस्ताव  को  केन्द्रीय  सरकार  मानेगी  ।  यही  मेरा  अनुरोध  है  और  मै  अस्वीकार  प्रस्ताव  रखता

 ।

 हे  अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यद्द  सभा  ।9  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रर्यापित  संविधान  आदेश
 191  (1991  का  उचध्यादेश  संख्या  3)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।"

 मैं  समझता  हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  पर  शीघ्र  निर्णय  देगी  ।  अब  मंत्री  महोदय  सभा  द्वारा  विचार  करने
 के  लिए  विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकते

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  उध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  जम्मृ-काश्मीर  राज्य  के  संबंध  में  विनिर्दिष्ट  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  कुछ  जनजातियों  को
 सम्मिलित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  सभा  दारा  पर  विचार
 किया  जाए  ।"

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 जाम  राज्य  के  संबंध  में  विनिर्दिष्ट  अनुसचित  जनजातियों  की  सूची  मेंਂ  कुछ  जनजातियों  को
 सम्मिलित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार
 किया  जाए  ।”

 श्री  सेयद  शाहाबुददीन  :  अध्यक्ष  मैं  एक  जुमला  कहना  चाहता  हूँ  ।  काश्मीर  से
 मेरे  पास  और  लद़दाख्र  से  मेरे  पास  वहां  के  एक  छोटे  से  सोशियल  ग्रूप  आरगोन  ने  चिट्ठी  लिखी  है  ।  उन्होंने
 मंत्री  जी  को  भी  चिट्ठी  लिखी  हे  कि  हमने  क्या  कसूर  किया  हे  कि  हमको  छोड़  दिया  गया  हे  ।  दूसरे  सूओों  की

 बात  तो  अलग  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  खुद  जम्मृ-काश्मीर  में  भी  ऐसे  शेडयूल्ड  टाइब्स  जिनको  भी  यह

 हक  पहुंचता  उनको  भी  मंत्री  महोदय  को  इस  बिल  में  शामिल  करना  चाहिए  ।  हमारी  उनसे  यही  गुजारिश
 यदि  वे  हस  बार  नहीं  कर  सके  तो  जैसा  पासवान  जी  ने  कहा  वे  एक  ओर  काम्प्रहेंसिव  बिल  लायें  और

 तमाम  शेड़यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड़यूल्ड  जिनको  कि  तमाम  स्टेट  गवर्नमेंट्स  ने  माना  उनको  शामिल

 करें  ।  ऐसी  वे  हाऊस  को  एश्योरेंस  दें  तो  फिर  हम  इस  बिल  को  युनेनिमसली  पास  कर

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  अध्यक्ष  आज़ादी  के  बाद  आज  तक  शेहयूल्ड  टाइब्स  को  जिस

 तरह  से  आइडेंटिटी  दी  जा  रही  उससे  उनमें  और  ज्यादा  रोष  पैदा  हो  रहा  है  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  हे

 कि  एक  ब्राह्मण  यहां  से  काश्मीर  जाने  से  ब्राइमण  रहता  उसकी  आइडेंटिटी  मिटती  नहीं  किन्तु  छोटा

 नागपुर  से  यदि  कोई  आदमी  चला  जाए  तो  वह  टाइब  नहीं  रहता  हे  ।  हमारे  संविधान  में  लिखा  है  कि  इनके
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 संरक्षक  राष्टूपति  महोदय  और  गवर्नर  महोदय  हैं  ।  यही  इनका  संरक्षण  करते  किन्तु  अभी  जो  हो  रहा
 वह  यह  हे  कि  स्टेट  की  मर्सी  के  अनुसार  इनको  लिया  जाता  हे  ।  ऐसा  मालूम  होता  हे  कि  कॉलोनियल  सरकार
 के  अन्दर  ये  लोग  जी  रहे  हैं  ।  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इतना  ही  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  वे  एक
 काम्प्रिहेंसिव  भ्रिल  लाये  ।  .  .  .  .  .  .

 प्रो०  प्रेम  ध्ुमत्त  :  अध्यक्ष  प्रदेश  प्रदेश  में  अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।  हिमाचल
 प्रदेश  में  ..  .

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  हिमाचए  प्रदेश  का  बिल  नहीं  में  आपको  एलाउ  नहीं  कर  रहा
 हू

 ।
 हर  .  .  .

 प्रो०  प्रेम  घुमतल  :  जो  क्षेत्र  पंजाब  से  हिमाचल  में  जोड़ा  गया है

 अध्यक्ष  मड़ोटदय  :  हो  आप  बार-बार  इस  बात  को  क्‍यों  कह  इे  हें  ?

 प्रो०  प्रेम  घुमल  :  बार-बार  इसलिए  जोर  दे  रहा  हूं  कि  इसको  शामिल  किया  जाए  ।.  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  शामित  करना  ठीक

 श्री  सूर्सनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  ततमा  एक  जाति  जो  हरिणन  अनुसूचित
 जाति  ओर  जनजाति  छोकिन  उसका  नाम  अभी  तक  इसमें  नहीं  जोड़ा  है  ।  बिहार  में  इसके  लिए  आन्दोलन

 हुआ  ।

 अध्यक्ष  यह  बिहार  का  बिल  नहीं  यह  जम्मु-कश्मीर  का  हे  ।

 श्री  रामनिष्टोर  राय  :  अध्यक्ष  मुसहर  जिसको  वनराजा  भी  कहते  हें  ये  लोग  गांव  के
 बाहर  झोपड़ी  लगाकर  पढ़े  रहते  हैं  ।  उनका  कोई  घर  नहीं  हे  ओर  ये  लोग  दूसरे  लोगों  की  जूडन  को  उठा  कर
 खाते  हैं  ।  हनके  पास  अपना  कोई  निजी  मकान  नहींਂ  हे  ।  इन  पर  सरकार  कोई  ध्यान  नहीं  देती  ।  उत्तर  प्रदेश
 में  कोई  पढ़ा-लिखा  नहीं  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उत्तर  प्रदेश  का  ब्रित  नहीं  आप  ब्रैठ

 श्री  रामनिष्ठोर  राय  :  मेरा  अनुरोध  हे  कि  आप  इन  लोगों  को  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  में  शामिल
 करें  ।  इसी  तरह  से  एक  वियार  जाति  जो  हमारे  मिर्जापुर  सोनभद  जिले  में  है  उनकी  भी  हालत  बढ़ी  दयनीय
 है  इसलिए  उनको  भी  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  में  शामिल  किया

 श्री  राजनाथ  घोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  यह  जो  जम्मु-कश्मीर  में  एक  जाति  का  वर्णन
 किया  गया  इस  बिल  में  उसका  नाम  है  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि
 जहां  बकरकसाव  लिखा  बकरकसाव  पूर  देश  में  केवल  जम्मु-कश्मीर  में  नहीं  है  ।  माननीय  मंत्री  यह
 बहुत  ध्यान  देने  की  बात  हे  बकरकसाब  जो  दूसरे  स्थानों  में  स्नटिक  जाति  उसमें  लिखा  जाता  है  तो
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 बकरकसाव  जडां  लिखा  हुआ  जम्मु-कश्मीर  में  वहीं  उसको  ब्रेकिट  में  खटिक  जाति  लिख  दें  तो  बाकी  और
 मामला  भी  साफ  हो  जाएगा  ।  जिससे  कि  पूरे  देश  में  जो  जम्मु-कश्मीर  की  जाति  यदि  वहां
 ब्रेकिट  मेंਂ  ख़टिक  जाति  लिख  दिया  जाता  है  तो  लोगों  को  जानने  में  सुविधा

 श्री  सूरज  मंडल  :  हमारे  बिहार  राज्य  .

 अध्यक्ष  महं।दय  :  बिहार  का  बिल  नहीं  आप  बैठ  जाएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जैसा  कि  हमने  हस  प्रस्ताव  पर  विचार  के  लिए  4-30  म०  प०  का  समय  निश्चित
 किया  परन्तु  अगर  आप  इसी  प्रकार  बोलते  तो  में  इस  पर  चर्चा  आरंभ  करवा  दूंगा  तथा  वर्तमान  चर्चा
 को  भविष्य  में  विचार  के  लिए  स्थगित  कर

 अध्यक्ष  में  इस  चर्चा  को  अब  समाप्त  करता  हूं  तथा  उस  मद  पर  आता

 श्री  सूरज  संडत्ल  :  ताध्यक्ष  मैं  यड  कहना  चाहता  हू  कि  मंत्री  जी  यहां  प्रस्ताव  कर  रहे  हें  वह
 किसी  न  किसी  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  पर  लाए  राज्य  सरकार  ने  उसकी  सिफारिश  की  होगी  और

 सिर्फ  जम्मू-कश्मीर  के  बारे  में  आप  इस  बिल  को  लाए  हैं  ।  हिन्दुस्तान  के  जो  पिछड़े  वर्ग  हमारे  ब्रहार

 राज्य  के

 अध्यक्ष  यह  मिहार  का  बिल  नहीं  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  प्रहण  कीजिए  ।  ऐसा  मत  कीजिए  +  प्रत्येक  इस  सदन  में  अपनी

 मर्ज़ी  से  व्यवहार  कर  रहा  हे  ।  यह  ठीक  नहीं  |  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  झिताराम  केसरी  :  हमारे  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिए  हैं  वे  विचाराधीन  रहेंगे

 और  भविष्य  में  भी  हम  इसको  देखेंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  को  पारित  किया

 जाए  ।

 श्री  गिरधारीलाल  भार्गव  :  अध्यक्ष  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लूंगा  ।  मेरा  विनप्न  निवेदन  डे  कि

 जैसा  कश्मीर  सरकार  ने  लिखा  है
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 अध्यक्ष  आप  केवल  इतना  बताइए  कि  आप  इसे  वापिस  लेना  चाहते  हैं  या
 नहीं  ?  हि

 भ्री  गिरधारीत्ञाल  में  सिर्फ  एक  मिनट  का  समय

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रक्रिया  को समझ्िए  ।  इस  समय  आप  इस  पर  भाषण  नहीं  दे  सकते  ।  मुझे
 इतना  अताइए  कि  क्‍या  आप  इसे  वापस  लेंगे  या  नहीं  ?

 श्ली  गिरधारीलातल  मेरा  सिर्फ  इतना  ही  कहना  हे  कि  सरकार  इसको  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  न

 बनाए  और  एक  फुल-फ्लेज़्ड  बिल  यहां  पर  लाया  जिसमें  सभी  राज्यों  और  संबंधित
 जातियों  का  समन्वय  हो  ।

 श्री  सिताराम  केसरी  :  इस  संबंध  में  में  बताना  चाह्ठता  हूं  कि  जितने  भी  सुझाव  यहां  पर  दिए  गए
 वे  सब  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  |

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  अब  मैं  इसे  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  प्रश्न  यह

 कि  यद्द  सभा  ।9  1991  को  राष्ट्पति  दारा  प्रर्यापित  संविधान  आदेश
 अध्यादेश  1991  (1991  का  अध्यादेश  संख्या  3)  का  निरनुमोदन  करती  हे  ।"

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  प्रस्ताव  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखता  प्रशन
 यह

 जम्मु-कश्मीर  राज्य  के  संबंध  में  विनिर्दिष्ट  अनुसुचित  जातियों  की  सूची  में  कुछ  जनजातियों  को
 सम्मिज्षित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  दारा  पर  विचार
 किया  जाये  1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार  आरम्भ

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह

 खंढड  2?  और  3  विधेयक  का  आग  बने  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  मह्ठोदय  :  प्रएन  यह
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 खण्ड  ।.  अधिनियमन  सृत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 राएड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  सिताराम  में  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  अब  जिस  प्रस्ताव  पर  बहस  होनी  उस  पर

 आने  से  पड्ले  एक  अति-महत्वपूर्ण  प्रश्न  को  मेंਂ  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  यह  प्रशन  मेघालय  में  जो
 संवैधानिक  संकट  निर्मित  हुआ  उससे  संबंधित  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्लीज  ऐसा  मत  करिए  ।

 श्री  जा  फर्नान्‍नडीज  :  अध्यक्ष  हम  सरकार  से  आश्वासन  चाहते  हें  कि  वहां  पर  सरकार  नहीं

 गिराई  जाएगी  ।

 श्री  खोमनाथ  चटर्जी  :  वहां  पर  जो  हो  रहा  वह  बहुत  ही  चिन्ताजनक  है  ।  यद्द  संविधान  के  साथ

 खिलवाड़  है  ।  सरकार  को  इस  सम्मन्ध  में  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 श्नी  जार्ज  फर्नान्‍न्हीज  :  अध्यक्ष  वहां  पर  विधायकों  को  और  मंत्री  को  नोटिस  दिया  गया

 सस्पेंड  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंड  :  अध्यक्ष  हम  जानते  हैं  कि  यह  विषय  ज़ीरो-आवर

 में  आना  नियमों  के  अनुसार  आपको  दिक्कत  होकिन  हम  लोगों  के  सामने  जो  परेशानी  हे  वह  यह  हे

 कि  कल  छुट्टी  है  और  एक  दिन  बीच  में  हे  16  तारीख  जिसमें  मेघालय  सरकार  पर

 जनतांत्रिक  खतरा  हे  ।

 अध्यक्ष  जो  ।9  महीने  तक  मिनिस्टर  उनको  जो  अब  लेजिस्लेचर  पार्टी  के  लीडर

 भी  ने  पहले  मेजरशिप  खत्म  करने  के  लिए  नोटिस  फिर  उसको  रोका  ।  अब  फिर  नोटिस  दिया  है  कि

 16  तारीख  तक  यदि  जबाब  नहीं  दिया  गया  तो  मेंबरशिप  समाप्त  कर
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 इसलिए  अध्यक्ष  जब  एक  दिन  के  अंदर  कोई  महत्वपूर्ण  चीज  आती  हे  तो  उस  पर  विचार  होता
 हैं  ।  अध्यक्ष  एक  दिन  जो  बीच  में  उसमें  एक  बड़ा  भारी  संकट  जनतंत्र  पर  आ  सकता  है  ।  इसलिए
 निवेदन  हे  कि  नियम  हस  सदन  के  आदर  जनतंत्र  क्री  रक्षा  के  लिए  हैं  इसलिए  नियम  बाघक  नहीं  बनने

 चाहिए  ।  आप  इस  पर  विचार  करें  और  सरकार  को  कहें  कि  इस  पर  बयान  दे  ओर  सदन  को  आश्वस्त  करे  कि

 इस  बीच  में  सरकार  नहीं  गिराई

 हस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  यह  एक  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  हे  ।
 जब  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  प्रधान  मंत्री  थे  श्री  जार्ज  फर्नान्‍न्डीज  के  इशारे  पर  मणिपुर  और  नागालैण्ड  में  यही
 खेल  आराम  किया  था  |  बात  पूरी  कर  लेने  दीजिए  ।  मेघालय  में  जो  हुआ  में  उससे
 सहमत  नहीं  हूँ  ।  परन्तु  यह  खेल  किसने  आरम्भ  किया  ।  श्री  जार्ज  श्री  सुबोध  कांत  तथा  श्री
 वी०  पी०  सिंह  इस  ख्लेल  के  सृत्रधार

 श्री  जार्ज  यह  बिल्कुल  गलत  हम  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  को
 तेयार  हें  ।

 श्री  संतोष  मोहन  आप  ने  गोवा  में  भी  ऐसा  ही

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  ब्रड़ी  अजीब  बात  हे  ।

 श्री  तोष  मोड़न  मेघालय  में  जो  हो  रहा  में  उससे  सहमत  नहीं

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  बड़ी  अच्छी  बात

 श्री  संतोष  मोहन  में  आपके  साथ

 श्री  सोमनाथ  आप  उसे  क्‍यों  दोहरा  रहे

 श्री  संतोष  भोह़न  आप  ने  ही  इस  ख्लेल  को  आरम्भ  किया

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  घझ्िंढ  :  मेंने  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  है  ।  आप  उत्तेजित  हो  रहे  लेकिन
 मैंने  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  हैं  ।

 कार्मिक  ,  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  मागरिट  :  क्‍या
 में  इसे  स्पष्ट  कर  सकती  हूं  ?  अभी  कुछ  कह्ठा  गया  है  ।  में  यद्ट  स्पष्ट  करना  चाहती  हूँ  कि  शक्ति
 परीक्षण  27  तारीख  को  किया  गया  और  उसके  पश्चात  राज्यपाल  द्वारा  दो  मंत्रियों  को  शपथ
 दिलाई  .  .  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  उसकी  अनुमति  नहीं  दें  रहा  हूँ  और  आप  उसी  मुद्दे  को
 उठा  रही

 श्रीमती  मागरिट  केसे  ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  आप  अध्यक्ष  महोदय  को  इस  तरह  आदेश  नहीं  दे  सकती  ।  आप
 एक  मंत्री  हैं  और  कम  से  कम  आप  को  नियमों  का  पालन  करना  चाहिये  ।
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 इसे  उनके  विभाग  से  कुछ  भी  लेना  देना  नहीं  हे  ।  मंत्री  जी  बहुत  तंग  करते

 श्री  चन्द्रजीत  आपकी  अनुमति  के  बिना  मंत्रियों  को  इस  तरह  नहीं
 बोलने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  में  उत्साह  से  भरे  और  विद्वान  मंत्रियों  को  अध्यक्ष  के  माध्यम  से  सभा  को
 सम्बोधित  करने  के  लिये  कह  सकता

 श्री  सोमनाथ  उनके  लिये  विषय  परिचायक  पाठयक्रम  होना  चाहिये  ।

 श्री  जसबंत  छिंह  :  अध्यक्ष  मुझे  विश्वास  हे  कि  आप  उस  गंभीर  स्थिति  को

 महसूस  कर  रहे  होंगे  जिसमें  मेघालय  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  राजनीतिक  पार्टी  के  नेता  बन  गए  हैं  और  एक
 साथ  दोहरी  भूमिका  निभाने  का  प्रयास  कर  हहे  हैं  ।

 राजनीतिक  पार्टी  के  नेता  होते  हुए  वह  अध्यक्ष  के  रूप  में  अपनी  शक्त्ति  का  प्रयोग  कर  रहे  हें  और
 घमकी  भी  दे  रहे  हें  ।  मेरे  विचार  में  कृपया  इसे  असंगत  न  समझें  ।  यह  बहुत  ही  विचित्र  स्थिति
 है  ।  यह  हतनी  असाधारण  बात  हे  कि  मुझे  इस  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  पढ़  रहे  हैं  ।  मेਂ  ऐसा  नहीं
 करता  हूँ  ।

 श्री  सोमनाथ  लोकसभा  के  अध्यक्ष  होने  के  नाते  आपको  अपनी  व्यवस्था  देनी

 पड़ेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  विभिन्‍न  पार्टियों  के  सदस्यों  की  भावना  को  समझता  हूं  लेकिन  यदि  हम  दूसरे
 विधायिकाओं  मेंਂ  क्या  घटित  द्वो  रही  हे  इस  पर  चर्चा  करें  या  दूसरे  पीठासीन  अधिकारी  क्‍या  कर  रहें  उस  पर
 चर्चा  करें  तो  यह  पुर्वोढाइररण  बन  जाएगा  और  इससे  कठिनाईयां  पेदा  होंगी  ।

 इसलिये  मेरा  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  कृपया  थे  इस  मुद्दे  को  यही  न  उठाएं  और  आप  दूसरे  तरीके  से
 बाहर  भी  हस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  यदि  हम  हसके  विधायिका  में  कया  हो  रहा  इस  पर  चर्चा  करने
 लगे  तो  यह  पूर्वोदाहरण  बन  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  ताली  अजाने  जैसी  कोई  बात  नहीं  हे  ।

 अध्यक्ष  आप  ऐसा  करने  लगेंगे  तो  बहुत  मुश्किल  में  खड़ा  हूँ  और  आप
 बोल  रहे  हें  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  हम  इस  बात  पर  चर्चा  करें  |  हम  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संकल्प  पर  चर्चा  कर  रहे
 हैं  ।  हम  सभी  चाहते  है  कि  इस  पर  श्री  वी०  पी०  सिंह  के  विचार  से  अवगत  हों  ।  में  उनसे  निवेदन  करता  हूँ
 कि  वे  प्रस्ताव  पर  वर्चा  शुरू  करें  ओर  अपना  विचार  व्यक्त
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 5.00  च०

 ह  कक  कर  ः

 देश  में  अनुसूचिल  जातियों  तथा  अनुश्ृचिल  जनजालियों  ओर  अन्य

 कमजोर  वर्गों  के  व्यव्ल्तियों  पर  किए  जा  रहे  अत्याचारों  के  बारे

 में  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  :  राम  विलास  पासवान  द्वारा  )3  1991  को  पेश  किये  गये  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  सभा  अब  आगे  चर्चा  करेगी  :--
 रे

 कि  यद्  सभा  देश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों
 पर  किये  जा  रहे  अत्याचारों  पर  अपनी  चिंता  व्यक्त  करती  है  और  सरकार  से  आग्रष्ठ  करती  हे  कि  वह

 इनकी  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  शीघ्र  आवश्यक  कदम  उठाये  ।”

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  अध्यक्ष  गुन्टुर  जिले  में  चुन्ड्र  गांव  में  जो  घटना  हुई  है
 ओर  अनुसूचित  जन-जाति  के  लोगों  की  निर्मम  हत्या  निश्चय  ही  बहुत  हृदय  विदारक  हे  ।
 इसके  पीछे  अगर  जाना  हे  तो  शायद  हजारों  वर्ष  पहले  जाना  होगा  ।  यह  घटना  जो  हे  वह  एक  कार्य  ओर  एक
 स्थान  से  सम्बध्द  नहीं  हे  ।  हजारों  साल  की  जो  निद्चित  हिसा  उसका  ज्वालामुखी  जब  होता  वह  जहां-तहां

 फूटता  रहता  है  ।  जिस  दंग  से  ये  हत्याएं  हुई  उसी  निश्चित  हत्या  का  द्योतक  हे  और  प्रतीक  के  रूप  मेंਂ  सत्ता
 के  चिन्द्र  सत्ता  के  प्रतिनिधि  मौजूद  पुलिस  वहां  पर  मौजूद  हे  ओर  जिनकी  जुबान  हजारों  साल  से  बंद

 हुई  ।  जिनके  हाथ-प्रांव  बंधे  रहे  ।  राजनीतिक  ओर  आर्थिक  रूप  से  उनके  हाथ-पांव  ओर  सिर
 काटकर  के  कहां  फेंके  जाते  हैं  ।  नाले  में  फेंक  दिए  जाते  हैं  ।  वह  स्थान  उनके  लिए  प्राप्त  होता  हे  ।  यह  सारी
 संरचना  हमारी  व्यवस्था  की  और  इस  घटना  से  उसका  प्रतिश्रिम्म  हमको  मिलता  है  ।  लेकिन  जो  रूलिंग

 जो  वर्ग  सत्ता  को  चला  रहे  हैं  और  सत्ता  के  हकदार  हिस्सेदार  उनकी  क्या  प्रकिया  हे  ।
 डिस्टीक्ट  मजिस्टेट  को  चोम्रीस  घंटे  तक  जानकारी  नहीं  है  ।  छह्ठ  तारीख  की  घटना  है  और  नौ  तारीख  को  तीन
 दिन  बाद  मुख्य  मंत्री  की  गृह  मंत्री  से  मुलाकात  होती  है  तो  कहते  हैं  कि  हमको  डेफीनेट  इन्फारमेशंन  नहीं  है  ।
 हमको  कोई  निश्चयात्मक  सूचना  नहीं  है  ।  यह  पूरी  व्यवस्था  का  एक  चित्र  हे  कि  कितनी  निर्मम  हत्या  होती  हे  ।
 लेकिन  जो  व्यवस्था  हे  उसको  छोड़  दीजिए  ।  उसके  बारे  में  कुछ  करें  ।  उसकी  संवेदनशीलता  इतनी  न्यून  हे
 कि  जानकारी  तक  हासिल  करने  मेंਂ  उसको  फिक्र  नहीं  हे  ।  वूसरी  ओर  अनुसूचित  जन-जाति  के  डाक्टर  रवि
 चन्द्र  जिनको  पोस्ट  मार्टम  करना  उन्हें  सारी  तकत्णीफ  से  गुजरना  पड़ा  जिसको  वह  सहन  नहीं  कर
 सके  ।  उन्होंने  आत्म-हत्या  कर  ली  ।  इस  वक्‍त  जो  वर्तमान  स्थिति  है  और  जो  समाज  में  अन्याय  है  उसका
 च्योतक  एक  वर्ग  का  रिएक्शन  क्या  हे  ।  ठसके  लिए  हादसा  हे  और  आत्म-हत्या  कर  ली  ।  शासक  वर्ग  का
 रिएक्शन  क्या  है  ।  उसको  पता  नहीं  हे  कि  कहां  क्‍या  हुआ  ।  यह  विडम्भना  है  ।  श्री  एन०  टी०  रामा  राव  ने
 उसी  दिन  शाम  को  सूचना  दी  ओर  इसके  बारे  मेंਂ  दूसरे  दिन  पासवान  जी  ने  मेमोरेन्डम  दिया  ।

 श्री  छूटा  सिंह  शासक  दल  नहीं  शासक  वर्ग  होता  हे  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  झ्िंह  :  वर्ग  की  मात  हे  ।  हम  सब  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहे  हैं  और  आपने  को
 बरी  नहीं  कर  रहे  यह  ऐसी  चीज  हे  कि  हम  सभी  को  बैठकर  चिंता  करनी  चाहिए  ।

 भ्री  घूटा  आप  दल  कह  रहे  थे  ।
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 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  हिंड  :  हमने  दल  नहीं  जिसमें  हम  सब  लोग  हिस्सेदार  हैं  ।
 प्रत्यारोप  की  बात  नहीं  है  ।  अपने  आत्म-चिन्तन  की  बात  हे  और  हस  मायने  में  यह  अच्छा  संकेत  और  एक
 अच्छा  जैस्चर  होगा  कि  गृह  मंत्री  जी  वहां  जाएं  ।  प्रधान  मंत्री  जी  यद्द  हमारा  अनुरोध  है  ।  ऐसा  करने  से
 एक  सिग्नल  जाता  नीचे  प्रशासन  तक  सिगनल  जाता  है  कि  हस  ओर  हमें  जागरूकता  रखनी  है  और  ऐसा
 करने  से  सबको  सचेत  करने  में  मदद  मिलती  है  ।  यह  आरोप  की  बात  नहीं  है  बूटा  सिंह  यह  तकलीफ  की
 बात

 होल

 है  ।  तकलीफ  गुस्से  की  स्टेज  से  निकल  जाती  है  तो  क्षोप्त  की  स्थिति  में  आ  जाती  है  ।  आज  वही
 स्थिति

 में  भी  मुख्य  मंत्री  था और  मेरे  समय  में  भी  घटना  हुई  ।  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  मारे  उसी
 दिन  पिछड़े  वर्ग  के  भी  मारे  गये  ।  पुलिस  का  हाथ  उसके  अन्दर  नहीं  लेकिन  फिर  भी  उस  जगह  पर  रहते

 हुए  स्वयं  से  पूछना  पड़ा  कि  क्या  उस  जगह  पर  मुझे  रहने  का  हक  कोई  नियम  नहीं  कोई  कानून  नहीं
 है  ।  कोई  कानून  के  तहत  इसकी  मजबूरी  नहीं  लेकिन  हम  जब  उच्च  पदों  पर  रहते  हें  तो  इस  तरह  के  प्रश्न
 पर  हम  समझते  हैं  कि  हम  सबकी  जिम्मेदारी  होती  जो  कि  कानून  की  किताब  में  नहीं  होती  हे  ।  अगर  जन
 जीवन  में  कोई  रचनात्मक  सिद्धान्त  बनाया  जा  सकता  है  तो  हम  लोगों  को  स्वयं  बनाना  होगा  जब  हम  उच्च  पदों
 पर  रहते  हैं  ।  यह  नहीं  कि  हम  स्वयं  खड़े  होकर  उस  काम  को  करते  ज्ेकिन  हमारे  रहते  हुए  कोई  घटना
 होती  है  तो  उसमें  कहीं  न  कहीं  कोई  हिस्सेदारी  मानते  हुए  और  अपनी  अन्तरात्मा  समझते  हुए  में  समझता  हूं
 वहां  के  मुख्य  मंत्री  दिल  को  जो  रविचन्द्र  जी  ने  जीवन  दे  दिया  जीवन  देने  की  जरूरत  नहीं  अपने  पद
 का  त्याग  कर  सकते  हैं  ।  एक  जागरूकता  हो  सकती  जागृति  हो  सकती  एक  चेतना  हो  सकती  हे  कि  इस

 मुद्दे  को  और  गम्भीरता  तथा  तेजी  से  लिया  जा  में  उस  दृष्टि  से  कह  रहा  दलगत  दृष्टि  से  नहीं  कह
 रहा  हूँ  ।  जबकि  प्रशासन  ओर  पुलिस  की  मौजूदगी  निर्विवाद  हे  ।  वह  उस  घटना  में  मौजूद  हे  इसमें  कोई  विवाद

 नहीं  हे  ।  एक  तरह  की  सीधी  जिम्मेदारी  हे  ।

 एक  बात  है  कि  जब  कोई  ऐसी  घटना  होती  हे  तो  ऐसे  ही  वर्ग  चुने  जाते  हैं  जो  पिछड़े  हुए  जो  समाज
 से  उपेक्षित  हैं  ।  दिल्‍ली  में  भी  कोई  घटना  होगी  तो  पासवान  जी  का  घर  जला  अनादि  चरण  दास  जी  जो
 कि  हमारी  पार्लियामेंटरी  शिड़यूल्ड  कास्ट्स  और  ट्राइब्स  कमेटी  के  चेयरमेन  थे  उनका  भी  जला  जटिया  जी

 ने  भी  ऐसी  ही  अपनी  बात  क्या  जब  ये  लक्षण  राजधानी  में  आते  हैं  तो  ये  ही  लोग  गुस्से  के  शिकार  क्यों
 बनते  हैं  ।  यह  केसे  रोका  प्रशासनिक  कार्रवाई  होनी  यह  ठीक  बात  है  ।  जो  स्पेशल  कोर्ट  की  मांग
 है  वह  सही  है  ।  एक  जज  की  खाली  जांच  को  फिर  कोर्ट  में  लाना

 श्री  सूरज  मण्डल  वह  भी  आदिवासी  या  हरिजन  होना  चाहिए  ।

 श्वरी  विश्वलाथ  प्रताप  घसिंह  :  उस  पर  भी  आयेंगे  ।  पिछली  सरकार  ने  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  ने

 निर्णय  किया  था  कि  स्पेशल  कोर्ट  हर  जिले  में  होगी  ।  पासवान  जी  ने  जो  अकेले  कोर्ट  की  बात  की  हे  हम

 समझते  हैं  इससे  न्याय  देने  में  मदद  मिलेगी  ।  हसीके  साथ  जो  अधिकारी  अपने  कर्तव्य  का  नहीं  करते

 उसका  उल्लंघन  करते  है  उनको  कड़ी  से  कड़ी  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  जो  एक  चेतावनी  के  रूप  में  सामने

 रहे  ।  जो  मौके  पर  थे  उनको  तुरन्त  डिसमिस  करना  चाहिए  और  प्रशासनिक  ढंग  से  इस  मामले  को  गम्भीरता  से

 लेना  चाहिए  ।  लेकिन  अगर  गहराई  में  जाना  है  कि  केसे  उसको  रोका  जाये  यह  हमारे  सामने  हे  इसमें  इस  चीज

 को  समझना  है  ।  जो  सामाजिक  ढांचा  है  और  जो  समाज  का  ढांचा  है  उसका  नाता  क्या  यह  नहीं  समझेगे  तो

 हन  अन्यायों  को  हम  नहीं  समझ  पायेंगे  ।  अगर  शक्ति  का  प्रयोग  बल  का  प्रयोग  एक  अत्यायार

 हुआ  ।  यह  शक्ति  और  बल  है  कहां  ?  जिस  पर  प्रयोग  होता  है  उनके  पास  नहीं  है  ।  सीधा  सवाल  आता  हे  कि

 अगर  इनको  बचाना  है  तो  जिनके  पास  शक्ति  के  ढांचे  इस  सत्ता  के  ढांचे  में  हिस्सेदारी  नहीं  है  ।  उनको

 हिस्सेवारी  देंगे  तब  यह  शक्ति  प्रयोग  कर  पायेंगे  ।  जब  तक  वह  हिस्सेदारी  हासिल  नहीं  बल  का  प्रयोग

 उनके  खिलाफ  होगा  ।  जब  वे  शक्ति  के  भागीदार  तभी  ये  शक्ति  रोक  पायेंगे  और  यह  व्यापक  होगा  ।
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 कुछ  एडमिनिस्टेटिव  मेजर  कहीं  लिये  कुछ  कार्रवाई  यहीं  कर  एक  अलग  चीज़  है  ।  शक्ति  का
 प्रयोग  वह्ठ  शक्ति  का  पुंज  एक  स्रोत  उसमें  उनकी  हिस्सेदारी  जब  तक  हम  लोग  सुनिश्चित  नहीं

 तब  तक  हस  तरह  के  अत्याचार  और  अन्याय  होते  रहेंगे  ।

 अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  अगर  हम  सामाजिक  ढांचे  को  देखे  ओर  सत्ता  के  ढांचे  को  देखें  तो

 बहुत  ही  विकृत  और  दर्दनाक  सत्य  सामने  आता  है  जिसको  अगली  टुथ  कहते  हैं  ।  समाज  के  नीचे  की  श्रेणी  के

 उन  वर्गों  की  हिस्सेदारी  सत्ता  के  ढांचे  में  केवल  मिनिस्टी  मेਂ  नहीं  ब्यूरोक्रेसी  सत्ता  का  बहुत  ही  प्रभावी  क्षेत्र
 है  ।  एक  दांचा  है  जिसमें  इनकी  हिस्सेदारी  कम  हे  और  जो  समाज  के  ऊंचे  तबके  के  लोग  सत्ता  के  ढांचे  में

 उनकी  हिस्सेदारी  ज्यादा  हे  । इसलिए  आज  40-43  साल  के  बाद  उनके  पास  यह्ठ  चीज  पहुंचे  केसे  ?  उनके  पास

 इसलिए  नहीं  पहुंचे  क्योंकि  उन  वर्गों  को  परोसने  वाला  नहीं  उनकी  पतरी  में  डालने  वाला  कोन  हे  ?
 परोसने  वालों  ने  उसको  भी  रखा  तो  पतरी  पर  पहुँच  जाने  तक  अपनी  पाती  में  लिए  बैठे  रहते  हें  ।  यह  बात

 सही  हे  ग्रौर  हम  जानते  हें  कि  गांवों  में  जनम  भोज  पर  अगर  परोसने  वाला  नहीं  बड़ी  देर  तक

 इंतज़ार  करना  पड़ता  है  ।  अब  कहीं  सामान  कम  हे  तो  पहुंच-पहुंच  कर  टाला  जाता  है  ।  अपने  पूर्वों  को  यों  ओर

 दूसरे  पूर्वों  को  यों  ।  यही  हे  43  साल  की  कहानी  और  बड़ी  लम्भी  हे  जिसे  समझने  में  देर  होगी  ।  कई  बार  यह
 सवाल  आता  है  कि  यह  नहीं  किसी  की  मंशा  पर  शक  नहीं  है  ।  बहुत  लोग  हर  दल  में  हें  जो  चाहते  हैं
 लेकिन  कहीं  भी  कोई  हम  लोगों  की  जो  व्यवस्था  दलों  पार्टी  की  सत्ता  में  कौन  कहां  गवर्नमेंट
 यह  पहचानी  नहीं  जाती  ।  लेकिन  क्या  ब्रात  हे  बावजूद  घोषणाओं  बावजूद  मेनिफेस्टो  बावजूद  में  मानता

 हूं  कि  सिंसयरली  कहते  हुए  भी  बात  पहुंचती  नहीं  हे  कि  कहीं  न  कहीं  हृच्छा  शक्त्ति  की  पूरे  ढांचे  में  कमी  हे  ।
 केवल  मेत्रालय  नहीं  पूरे  ढांचे  के  लिए  कहता  इसमें  दलों  को  भी  जोड़ता  हूँ  ।

 ब्यूरोक्रेसी  ओर  दल-वब्डीलर्स  ऑफ  पावर  ।  यह्ट  पूरा  पावर  स्ट्क्चर  हे  तो  कष्ठी  न  कहीं  विल  की  कमी  जब
 वित्त  या  इच्छा  शक्ति  उसके  पास  जो  तकलीफ  से  गुजरे  हुए  वे  जानते  होंगे  ।  अगर  इच्छा  शक्ति
 को  कहीं  लाना  सत्ता  के  ढांचे  में  जहां  कमी  का  अहसास  होता  है  जो  जिस  वजह  से  नहीं  होता  जो
 तकलीफ  से  गुजरे  हुए  उनको  लेना  चाहिये  ।  जिसकी  पीड़ा  उसका  प्रतिकार  हे  ।  जिसकी  पीड़ा  नहीं
 वह  प्रतिकार  नहीं  कर  सकता  हे  ।  बूटा  सिंड्ड  साहब  सही  कहते  हैं  ।  वे  कहते  हे  कि  राम  विलास  जी  गुजरे
 ये  कर  सकते  हमारे  शास्त्री  जी कर  सकते  हें  राम  निहोर  जी  कर  सकते  हैं  ।  सब  कुछ  जानते  हैं  ।  ये  उस
 जीवन  से  गुजरे  हैं  ।  यहीं  पर  ओर  गहरी  बहस  इस  बिन्दु  पर  में  बाद  में  आऊंगा  ।  इस  इच्छा  शक्ति  को
 इस  दांचे  में  लाने  की  जरूरत  हे  और  हम  केवल  सहूलियत  की  बात  नहीं  करते  शिरकत  की  बात  करें  ।
 खाली  हन  वर्गों  को  कितनी  सहृूलियतें  यद्द  बात  नहीं  हे  ।  घर  के  अंदर  आप  सब  सहूलियत  देते  अगर
 कोई  शिरकत  नहीं  दी  जाये  तो  परिवार  को  खुशी  नहीं  मिलती  ।  आप  एअर-कंडीशनर्स  लगवा  सुविधा  दें
 लेकिन  घर  के  फेसलों  मेंਂ  उनकी  शिरकत  नहीं  होगी  तो  वह  परिवार  का  सदस्य  झ्ुश  नहीं  रह  सकता  ।  यदि
 परिवार  के  फैसलों  में  उसकी  हिस्सेदारी  शिरकत  हो  तो  पूरा  परिवार  खुश  रहेगा  और  वह  पूरी  शक्ति  से
 लगेगा  ।  यह  आज  इनकी  शिरकत  की  बात  हे  ।  और  मैंने  कहा-सरकार  ब्यूरोक्रेसी  मेਂ  और  मे  तो
 मानता  हूँ  दल  भी  जो  में  तो कम  से  कम  अपने  दल  में  ऐसा  मानता  हूं  कि  यदि  व्हीकल्स  ऑफ  पाँवर  और
 पॉवर  स्टकचर  के  अंदर  शिरकत  का  अभियान  चलेगा  तब  इन  सब  चीज़ों  को  अच्छे  दंग  से  रोक  सकते  हैं  ।
 वर्तमान  व्यवस्था  में  कौन  से  लोग  हैं  ?  यह  जात-पात  का  सवाल  नहीं  यह  कमेरे  वर्ग  का  सवाल
 है  ।  जब  हम  लोग  यह  सवाल  उठाते  हैं  तो  जात-पात  का  सवाल  बताकर  इसको  किनारे  बताने  की  ब्रात  करते
 हैं

 ।
 आज  लेबर  फोर्स  कहां  से  होती  हे  ?  शेड्यूल  कास्ट्स  और  शेड़यूल  ट्राइब्ज़  से  ।  अगर  कोई  शेड्यूल

 कास्ट्स  और  शेढ़यूल  स्टाइब्ज  से  पेदा  हुआ  तो  वह  99  परसेंट  लेबर  फोर्स  का  ही  अश  होगा  ।  कुछ  लोग  शायद
 न  हों  ।  जो  बेकवर्ड  क्लास  आजकल  कौन  हैं  ?  बढ़ई  नाई  धोमी  कुम्हार  ग्वाला  मुख्यतः
 ये  प्रोड्यूसर  क्लास  हमारी  लेबर  फोर्स  होती  हे  छोटे-छोटे  साधनों  वात्ती  ।  अगर  हम  पूरे  भारत  की  कल्पना
 करते  हें  तो  इनका  स्थान  कहां  रहेगा  और  जहां  उनके  स्थान  का  सवाल  है  और  जब  उनको  स्थान  देने  की  बात
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 होती  हे  तो  ये  संघर्ष  सामने  आते  हैं  ।  जो  निष्चित  हिंसा  हे  वह  ठभरकर  हिंसा  बनती  सामने  आती  हे  ।  जहां
 मी  हसमें  किसी  दखल  का  प्रयास  होता  है  वहीं  हम  हन  घटनाओं  को  देखते  हैं  ।  इनको  करने  में  विरोध  भी  होता
 है  ।  हम  तो  केसरी  जी  को  जानते  हैं  ।  7  अगस्त  को  जब  मंढत्त  के  विषय  में  ये  राज्य  सभा  में  बोले  थे  तो  में  हन
 को  कहता  हूं  कि  बहुत  दिलेरी  से  ओर  हिम्मत  से  खड़े  होकर  समर्थन  किया  था  और  इसमेਂ  सभी  को  सुनना
 लेकिन  खुशी  भी  होती  है  कि  गाली  चाहे  बम  चाहे  तेजाब  लेकिन  साल  भर  के  अंदर  विभिन्‍न  दल
 बताने  लगे  हैं  कि  हम  दबे  लोगों  को  इतना  स्थान  देंगे  ।  हम  समझते  हैं  कि  घुनावी  उतार-चढ़ाव  कुछ  नहीं
 लेकिन  कहां  तक  इस  विचार  का  प्रभाव  एक  साल  के  ओदर  जो  प्रभाव  देखा  जा  रहा  हम  समझते  हेंਂ
 अच्छा  लक्षण  है  क्योंकि  गुलामी  की  हज़ारों  साल  लोहे  की  बेड़ियों  को  तोड़ना  आसान  है  किन्तु  आदमी  के
 मन  की  सोच  की  ब्रेड़ियां  तोड़ने  के लिए  हम  सबको  शक्ति  लगाने  की  जरूरतं  होगी  ।  ठस  दिशा  में  में  समझता

 हूँ  कि  यह  प्रभाव  के  रूप  में  विभिन्‍न  दलों  पर  भी  पड़ा  हे  और  समाज  में  भी  आज  चर्चा  का  विषय  बन  चुका  हे  ।
 हम  समझते  हैं  कि  यह  एक  अच्छी  दिशा  है  और  हस  पर  और  भी  सोच

 अब  रही  बात  सत्ता  के  ढांचों  में  स्थान  देने  की  ।  राम  विलास  जी  ने  यह  बात  कही  ।  यह  तो  आपने
 संविधान  मेਂ  कर  दिया  फिर  भी  अनुसृचित  जाति  के  लोग  हिस्सेदार  नहीं  हो  पाते  हें  ।  वे  राज्य  सभा  मेंਂ  स्थान
 क्यों  नहीं  पाते  जितना  हम  लोग  यहां  भाषण  देते  चिंता  करते  हैंਂ  इन  वर्गों  के  जब  अपना  हक
 उनको  देने  की  बात  होती  है  तो  हम  सब  लोग  कमी  कर  जाते  हैं  ।  हम  किसी  को  बच्चा  नहीं  रहे  हैं  ।  अपने  को
 भी  नहीं  बख्या  रहे  हैं  ।  हसलिए  किसी  पर  लांछन  लगाने  की  बात  नहीं  है  ।  यह  विचारणीय  हे  कि  वहां  भी
 सत्ता  के  दांचे  मेਂ  स्थान  देना  हे  फिर  राज्य  सभा  में  स्थान  देने  के  लिए  क्‍या  डिचक  हो  सकती  हे  ?  जब  हम  यहां

 चुनकर  आ  सकते  हैं  तो  राज्य  सभा  में  स्थान  देने  की  बात  भी  विचारणीय  हे  और  यद्ट  एक  अच्छी  दिशा  हो
 सकती  हे  ।

 एडमिनिस्टेशन  की  बात  है  ।  यह  सही  हे  कि  अगर  ही०  एस०  पी०  वर्ग  के  लोग  होते  तो  शायद  यह
 घटना  जो  चुण्दूर  गांव  में  वह  इस  तरष्ठ  से  न  ओर  इसलिए  हम  लोगों  ने  एक  संकल्प  किया  कि
 बैकलॉग  को  पूरा  करेंगे  ।  अभी  तक  अनुसूचित  जाति  जनजाति  को  जॉष्ज़  में  हिस्सा  देने  के लिए  केवल  एक
 गवर्नमेंट  गवर्नमेंट  सर्कुलर  हे  ।  कोई  एनेक्टमेंट  नहीं  हे  ।  हम  लोगों  ने  विचार  किया  था  इसके
 एनेक्टमेंट  के  यह  जस्टिशिएबल  है  ।  में  केसरी  जी  से  कहूँगा  कि  राज्य  सभा  वाली  आत  और  इसके
 एनेक्टमेंट  जो  शेड्यूल  कास्ट्स  और  शेड़यूल  टाइब्ज़  का  रिजर्वेशन  उसका  एक्ट  पार्लियामेंट  में  ले

 आएं  ।  और  मेਂ  आपको  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  जेसे  आज  हमने  अभी  एक  बिल  को  पास  कर  ठसी
 तरह  से  सभ  के  समर्थन  से  वह  भी  पास  हो  जायेगा  ।  हम  सब  लोग  मिलकर  उसे  पास  करेंगे  ।  इसकी
 आवश्यकता  इसलिये  पड़  गयी  क्योंकि  आधी  शताब्दि  बीत  गयी  और  कलास-वन  सर्विसेज  में  इन  लोगों  को  जो

 साढ़े  बाईस  परसेंट  रिजर्वेशन  मिलना  चाहिये  वह  केवल  10-11  परसेंट  तक  ही  पहुंचा  एस०  एस०
 टी०  के  लोगों  का  ।  कहीं  तो  इंसाफ  को  एन्करेज  करना  चाहिये  ओर  उसका  कोई  एक  बहुत  ठोस  रूप  होना

 चाहिये  ।  इसीलिये  इस  अनेक्टमेंट  की  जरूरत

 जहां  तक  कैरी-ओवर  का  सवाल  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जनजाति  के  ल्लोगों  के  लिये  पोस्ट  एडवर्टाइज  होती  है  ।  उसमें  यह  द्ोता  है  कि  अगर  कोई  सुयोग्य  केन्डीडेट  नहीं

 मिला  तो  उसे  कुछ  समय  तक  खाली  रखा  जाता  है  और  फिर  मर  लिया  जाता  है  ।  मैने  उत्तर  प्रदेश  में  एक

 प्रयोग  किया  था  और  काफी  अच्छा  उसका  अनुभव  रहा  ।  मैंने  ऐसा  रखा  कि  जो  वेकेन्सी  उसको  फिर

 एडवर्टाइज  किया  जाये  जिसमें  सिर्फ  शैड़यूल  कास्ट  एण्ड  ह्ेहयूल  टाइब्स  के  ही  लड़के  हों  और  उनमें  जो  सबसे

 अच्छा  उससे  ही  वैकेन्सी  को  भर  लिया  जाये  ।  आखिर  आपको  भरना  तो  उन्हीं  से  हे  ।  मान  लीजिये  एक

 बार  इंटरव्यू  में  वह  नहीं  आप  तीन  6  मह्ठीने  की  कैद  लगा  दीजिये  कि  अगला  इंटरव्यू  जो  होगा

 उसमेਂ  केवल  शैह्यूल  कास्ट  एण्ड  शैड्यूल  टाइब्स  के  लड़के  ही  आयेंगे  और  उनमे  जो  बैस्ट  उससे  ही  वह

 217



 अ०  जा०/अ०  जन०  जाति/अन्य  कमजोर  वर्गों  पर  अत्याचार  के  बारे  में  14  1991

 पोस्ट  भरी  जायेगी  ।  उससे  क्‍या  होगा  कि  केरी-ओवर  होगा  ही  नहीं  ।  वह  अनुभव  उच्छा  था  ।  बेकलॉग  की
 अल्लग  बात  हे  लेकिन  फ़्यूचबर  आगे  बेकलॉग  पैदा  ही  नहीं  होगा  ।  उसी  तरह  सलैक्शन  बोर्ड  का  हे  ।
 हम  लोगो  ने  विचार  किया  शुरू  भी  किया  था  और  उसका  प्रभाव  भी  देखने  मेंਂ  आया  कि  हैड़यूल  कास्टस

 एण्ड  शेड्यूल  टाइब्स  ओर  माइनोरिटीज़  के  लोगों  को  भी  बोर्ड  में  लिया  जाये  ।  इन  लोगोਂ  को  अहसास  होता  है
 कि  शायद  हमारे  साथ  न्याय  नष्टीं  होता  ।  सलैक्शान  बोर्ड  मेਂ  4-6-7  या  11  जितने  सदस्य  बैठते  उनमें

 हन  वर्गों  के  भी  रहें  तो  किसी  तरह  का  अन्याय  होने  की  पक्षपात  की  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  न
 उन्हें  न्याय  मिलने  की  बात

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यहां  पर  कई  बार  बहस  हुई  और  में  उस  प्वाहंट  को  भी  यहां  रखना  चाहता  हूं  इस
 वक्‍त  कि  मैरिट  भी  आवश्यक  तो  हे  लेकिन  अभी  चुंदूर  में  जो  कुछ  हुआ  और  प्रशासन  के  बारे  मेਂ  आपको  स्वयं
 मी  जानकारी  ऐसा  नहीं  हे  कि  दूसरी  सरकार  आ  जाये  तो  प्रशासन  बदल  जाता  थोड़ा-बहुत  बदलता
 फिर  भी  काफी  वही  रहता  हे  ।  अब  प्रशन  हे  कि  मेरिट  क्‍या  हो  प्रशासन  इस  पर  बहस  होनी  चाहिये  ।  कोई
 खाली  गोल्ड  मैडल्तिस्ट  इम्तहान  में  अच्छे  नम्थर  पा  जाये  तो  वह  सरहद  पर  क्यों  नहीं  भेज  दिया  जाता  ।
 जसवंत  सिंह  जी  आर्मी  में  गोल्ड  मेडलिस्ट  तो  और  भी  रहे  इसलिये  उन्हें  तो  इनके  ऊपर  रहना
 चाहिये  था  ।  लेकिन  बात  यह  हे  कि  वहां  बहुत  सी  चीजों  में  मेरिट  नहीं  मानी  जाती  ।  जैसा  काम  वेसी  मेरिट  ।
 आज  प्रशासन  के  बारे  मेंਂ  क्या  शिकायत  ऐसा  नहीं  कि  वे  ज्ञानवान  नहीं  हैं  या  उन्हें  जानकारी  नहीं  हे  परन्तु
 शिकायत  यह  है  कि.कोई  परवाष्ट  नहीं  करता  ।  फिक्र  नहीं  करता  ।  अब  कौन  जो  दर्द  से  गुजरा
 वह  फिक्क  करे  ।  जो  दर्द  से  गुजरा  वह  फिक्र  क्‍यों  करे  ।  इसलिये  अनुभव  का  अंश  होना  चाहिये  ।

 इसलिये  मेने  कहा  कि  जब  दओ्ले  तबके  के  लोगों  की  हिस्सेदारी  में  नहीं  कहता  कि  100  फीसदी  आप  कर
 लेकिन  जब  हिस्सेदारी  होगी  तो  वह  अंश  जो  पीड़ा  से  गुजरा  उनको  दर्द  होगा  और  उससे  प्रशासन

 जुड़  सकेगा  ।  आज  प्रशासन  जनता  से  जुड़  नहीं  गरीब  से  जुड़  नहीं  रहा  हे  ।  अब  सवाल  है  कि  केसे  जोड़ा

 क्या  मेरिट  के  अंदर  हयूमन  मेटीरियल  को  हम  एडमिनिस्टर  कर  रहे  हैं  ।  कया  मेरिट  हे  ।  यहि  हयूमन
 मेटीरियल  को  एडमिनिस्टर  करना  हे  तो  हयूमन  अटेचमेंट  जो  एक  बहुत  बड़ी  मेरिट  व  नहीं  रहेगी  और
 फिर  सब  मेरिट  घर  में  ही  धरी  रह  किसी  काम  नहीं  आयेगी  ।  एक  लड़के  को  पालने  के  द्षिये  आप  ठसे
 मां  को  देना  चाहेंगे  या  किसी  नर्स  को  देना  चाहेंगे  ।  नर्स  में  मेरिट  हे  केकिन  फिर  भी  बस्चे  को  पापतने  का  जब
 प्रश्न  आता  है  तो  जिसके  पास  हृदय  उसे  मां  को  दिया  जाता  हे  ।  मां  इसीलिये  मां  होती  हे  ।  ज्ञानवान
 इसलिये  मां  इसलिये  हे  कि  वह  फिक्र  करती  है  ।  तो  आज  एक  बार  फिर  से  जो  हम  दांचा  पाते  हैं
 प्रशासन  क्‍या  मेरिट  हस  पर  सोचने  ओर  अहस  करने  की  जरूरत  हे  और  यही  मुद्दे  हम  लोग  उठाने  की
 कोशिश  कर  रहे  बार-आर  उठाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  कई  प्रकार  से और  कई  रूपों  विकृत  रुप  में
 पेश  आता  लेकिन  असली  मुद्दे  यही  हैं  जो  रेंस्पांसिव  गवर्नमेंट  के  बारे  में  हैं  ।

 एक  चीज  आती  उस  पर  गौर  खेर  मण्डल  कमीशन  की  बहस  अलग  ठसको  में  इस  समय
 इसमें  शरीक  नहीं  करूंगा  ।  लेकिन  शेड्यूल  कास्‍्ट्स  और  शेड्यूल  टाइब्स  के  रिजर्षेशन  के  बारे  में  बहस  होती

 कहा  जाता  हे--पासवान  अब  तो  बहुत  अच्छे-कंगे  हो  गए  हैं  या और  जो  एम०  पीज०  थे  हो  गए
 उनको  क्यों  दिया  जाए  ?  स्थिति  कया  हे  ?  आपने  साढ़े  22  प्रतिशत  रिजर्वेशन  कहा  ।  आपने  कष्ठा  यह  कमरा
 आपके  लिए  अच्छा  हमें  मालूम  हुआ  कि  यह  क्रमरा  मेरे  त्िए  है  |  हम  लोग  बैठे  अब  कमरा  तो
 आधघा  साढ़े  22  प्रतिशत  की  भजाय  10  प्रतिशत  भरा  हे  और  दरवाजे  पर  खड़े  हैं  और  किसी  को  आने  नहीं
 देते  हैं  ओर  कहते  हें  कि  तुम  तो  बहुत  मोटे  हो  चलो  बूसरे  की  जगह  थेरे  हुए  हो  ।  हम  कहते  हें  कि
 आघा  खात्ती  भर  वो  ।  हम  ठठकर  चलते  जाएंगे  ।  आप  कमरा  भरने  के  पहले  ही  कहते  हैं  कि  बहुत  मोटे  हो
 गए  हैं  ।  आप  आने  नहीं  देते  हें  ।  ठीक  हे  कि  हम  परमानेंट  रिजर्वेशन  के  पक्ष  में  नहीं  हे  ।  हम  लोग  भी  कहते
 हैं  कि  10  साल  बाद  बन्द  कर  लेकिन  उसे  भर  तो  दीजिए  ।  परोसने  के  पहले  ही  थाली  खींचने  का  काम
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 मत  किजिए  ।  मि्न  देख  लीजिए  ।  5-10  साल  देख  फिर  बड़ी  बारीकी  से  निकाल  लीजिए  ।

 समाज  जब  ऊपर  उठ  तब  निकालिए  ।

 यह  जो  लेबर  पार्टिसिपेशन  इन  मैनेजमेंट  हसकी  मात  हम  लोग  कहते  हैं  ।  लेबर  साइट  पर  है  ।
 लेकिन  असली  दिक्कत  यह  हे  कि  जो  कमेरा  वर्ग  हे  जो  मेनरूप  से  लेबर  फोर्स  को  इंस्टीट्यूट  करता  हमारा

 शेड्यूल  कास्ट्स  और  शेह्यूल  टाइब्स  और  बैकवर्ड  और  अन्य  गरीब  तबके  के  भी  हमारे  जो  मेजर  पोरशन  को

 इंस्टीट्यूट  करता  तो  उसको  लेबर  पार्टिसिपेशन  इन  मैनेजमेंट  के  जरिये  डम  आर्थिक  सत्ता  के  भागीदार  बना
 सकते  हैं  ।  उनको  कोई  बड़ी-बड़ी  कम्पनियां  नहीं  दे  उनकी  आर्थिक  व्यवस्था  के  ओदर  कोई  हिस्सेदारी

 न  राजनीतिक  न  प्रशासन  में  कोई  हिस्सेदारी  की  गई  ।  तो  लेबर  पार्टिसिपेशन  इन  मैनेजमेंट  एक  माध्यम
 है  जिसमें  आर्थिक  मैटर  में  एक  शेयर  दे  सकते  उनकी  हिस्सेदारी  दे  सकते  उनको  अड्डसास  हो  कि  हम
 निर्णय  करने  में  भी  हिस्सेदार  हैं  ।  गवर्नमेंट  की  ऐसी  बहुत  सी  चीजें  हैं  ।  बहुत  से  छोटे  पाइंट्स  लेकिन
 रैलेबेंट  हैं  ।  पेटोल  पम्प  गैस  एजेंसी  हैं  और  तमाम  गवर्नमेंट  की  चीजें  इतनी  सारी  इन  को
 जिनके  पास  प्रभाव  पेसा  वे  ले  जाते  तो  खाली  प्रभाव  और  पैसे  वाले  क्यों  ले  जाएं  ?  सोचिए  ।  अगर
 आर्थिक  रूप  से  उनको  उठाने  की  बात  तो  उनमेਂ  डिस्सेदारी  दीजिए  और  बैंक  लोन  दीजिए  और  उनको  उठाने
 का  काम  तब  वे  ऊपर  उठ  सकते

 जमीन  सुधार  की  बात  आती  हे  ।  यह  सही  हे-सत्ता  का  ढांचा  अगर  देखा  जाए  तो  सब  दलों  के  अंदर

 भूमि  का  हिस्सा  काफी  हे  और  इसका  अनुभव  सब  कोई  को  हे  ।  वहां  टच  करने  तो  उसका  विरोध  पैदा
 होने  लेकिन  अगर  भूमि  सुधार  करना  तो  मेरा  ख्याल  हे  कि  एक  ट्ेब्यूनल  बने  और  मौके  पर  जांच
 करे  ओर  करेक्‍्शन  ऑफ  रिकार्ड  हो  जिसके  अंदर  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  भूमिद्दीन  लोग  टरेब्यूनल  में  रहे
 ओर  मोके  पर  जांच  करें  ।  धरती  ऐसी  चीज  नहीं  हे  जो  तिजोरी  में  बन्द  होती  वह  तो  छुले  आकाश
 के  नीचे  और  सृरज  की  रोशनी  साफ  नजर  आती  है  और  अगर  मजदूर  से  डी  पूछ  लीजिए  कि  किस  घर  के

 अंदर  गला  देते  तो  वही  सीधे  बता  उसमें  कोई  तार्किकता  की  कमी  नहींਂ  है  ।  इसी  के  साथ  माननीय

 सदस्यों  ने  जो  बात  उठाई  कि  एक  वर्ग  का  पैदा  हुआ  दूसरे  स्टेट  में  जाता  है  तो  बदल  जाता  यह  बहुत  सही  हे

 और  हसके  बारे  में  पासवान  जी  ने  विचार  भी  किया  था  ।  मेरा  ख्याल  हे  कि  बहुत  अच्छे  सुझाव  आए  थे  और

 कई  माननीय  सदस्य  इस  विषय  पर  दलों  से  उठकर  बोले  ।  सही  मायने  में  जज  तक  सामाजिक  शक्त्तियां  जागृत
 नहीं  होती  केवल  लैजिसलेशन  से  नहीं  हो  सकता  हे  ।  किसी  राष्ट  का  भाग्य  लैजिसलेशन  से  नहीं  केवज्ञ

 कानून  से  नहीं  जब  सामाजिक  शक्तियां  खड़ी  हो  गई  तभी  परिवर्तन  आया  ।  यद्ठ  परिवर्तन  की  परम्परा

 अगर  अपनी  संस्कृति  मे  देखें  तो  विष्णु  यथावादी  स्टेटस  की  रक्षा  करते  हैं  इसलिए  उनका  सम्बन्ध  लक्ष्मी

 जी  से  सरस्वती  से  नहीं  हुआ  ।  गदा  और  चक्र  लेकर  उन्होंने  लक्ष्मी  जी
 से  सम्बन्ध  जोड़ा  ।  परिवर्तन

 लाने  का  काम  कौन  करता  है  ?  शंकर  जी  करते  है  ।  उनके  पास  कौन  है  ?  उनके  पास  बिच्छू
 जिनको  समाज  तिरस्कृत  किए  रहता  वह  परिवर्तन  लाता  है  ।  अगर  परिवर्तन  लाना  है  तो  जो  तिरस्कृत  हैं

 उनको  तब  परिवर्तन  आ  सकता  हे  ।

 श्रीमती  गीला  मुख्यर्जी  यह  याद  रखिए  कि  सरस्वती  भी  विष्णु  की  पत्नी

 प्लीमती  तिभ्यू  कुमारी  देवी  :  अध्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  इस  माननीय  समा  में

 गरीन  जनजाति  के  एक  वृद्ध  व्यक्ति  जो  100  वर्ष  से  अधिक  का  है  के  जमीन  का  दस्तावेज  प्रस्तुत  करना

 चाहती  हूँ  ।  उसके  जमीन  के  दस्तावेज  से  यह  पता  चलता  है  कि  वे  तीन  भाई  थे  ।  आज  वह  अकेले  ही  बचा

 हुआ  है  जो  अपने  अपने  माई  के  अपने  पौतों  तथा  परपौत्रों  के  अधिकारों  के

 लिये  लड़  रहा  हे  ।
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 संसद  में  में  पहलीबार  आई  हूं  और  में  कई  गलतियां  भी  कर  सकती  हूँ  और  हसलिए  पूरी
 विनप्नता  के  साथ  में  सभी  माननीय  सदस्यो  के  समक्ष  अपने  विचार  रखना  चाहती  हैं  और  सभा  से  प्रश्न  करना
 चाहती  हूं  ।  क्‍या  हमने  गरीब  और  जरूरत  मंद  लोगों  के  लिये  वास्तव  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  हे  जिससे  उन्हें
 न्याय  मिल  सके  ?

 इस  गरीब  जनजाति  के  व्यक्ति  को  1950  में  बंटवारे  के  तुरंत  बाद  अपने  जमीन  से  बेदखल  कर  दिया
 गया  ओर  एक  ही  रात  में  भूमिह्ठीन  मजदूर  हो  गया  ।  चूंकि  वष्ठ  अशिक्षित  था  इसलिये  वह  कानूनी  कार्रवाई  नहीं
 कर  सका  ।  अपने  विपक्षी  विशेषकर  त्रिपुरा  के  के  प्रति  पूरे  सम्मान  के  साथ  में
 कहती  हूं  कि  यह  वृद्ध  व्यक्ति  वामपेथी  सरकार  के  तत्कालीन  राजस्वमंत्री  के  पास  उन्होंने  उसे  बंगला
 भाषा  में  लिखा  एक  पत्र  दिया  स्पष्ट  हे  कि  यह  अशिक्षित  बृढ्द  व्यक्ति  यह  नहीं  पता  लगा  सका  कि  यह  पत्र
 किसके  नाम  हे  ।  उसने  उस  पत्र  को  अपने  पास  रखा-वह  अब  मेरे  पास  हे--जिसमे  अप्रत्यक्ष  रूप  उसके
 जमीन  से  ब्रेदखल  किये  जाने  के  संबंधी  मार्गनिदेश  हे  ।  यह  घटना  1985  की  हे  ।

 में  ऐसा  सोचने  के  लिये  ब्राढय  हो  गई  हूं  कि  आर्थिक  और  सामाजिक  रूप  से  कमजोर  लोगों  के
 लिये  कोई  न्याय  नहीं  न्याय  गरीबों  के  लिये  सुखद  स्वप्नमात्र  हे  और  हमारे  तथा  राजनेतिक  पार्टियों  के  लिये

 एक  राजनीतिक  मजाक  हे  ।  हम  हस  संबंध  में  ईमानदारी  बरतें  ।  हरिजनों  और  जनजाति  के  लोगों
 को  कानूनी  सहायता  उपलब्ध  कराने  तथा  सरकार  ओर  नोकरशाही  द्वारा  कानून  के  पालन  मेंਂ  उनकी  जवाबदेडी
 कहां  हे  ?  वे  न्याय  केसे  प्राप्त  सकेंगे  ?  भूमि  भूमि  कानून  और  नियम  के  अनुसार  वह  जमीन  जो

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  की  गैर  जनजातियों  को  हस्तांतरित  नहीं  की  जा  सकती  अभी  भी

 जनजातियों  की  सभी  महत्वपूर्ण  जमीनों  को  बिना  किसी  मुआवजे  के  अथवा  पर्याप्त  मुआवजा  दिये  बिना  हथिया

 लिया  जाता  है  ।  सभी  बड़ी  परियोजनाओं  के  कारण  ये  गरीब  लोग  विस्थापित  होकर  बंधुआ  मजदूर  हो  गए  ।
 कितने  माननीय  सदस्यों  ने  वेयक्तिक  अथवा  सामृहिक  रूप  से  उनके  हितों  का  समर्थन  किया

 महिलाएं  भी  पिछड़े  वर्ग  में  आती  हैं  ।  वे  धर्म  अथवा  सामाजिक  रीति  रिवाज  के  आधार  पर  अतीत  की
 बेडियों  में  जकड़ी  हुई  ।  हालडी  में  हमने  छोटी  सी  लड़की  अमीना  के  बारे  सुना  हे  लेकिन  उस  जैसी  कितनी

 लड़कियों  की  देड  व्यापार  के  लिये  इस  देश  से  तस्करी  की  गई  हे  ।  लेकिन  राष्टीय  महत्व  के  इस  मुद्दे
 पर  कोई  भी  पार्टी  एकमत  नहीं  हुई  हे  जो  महिलाओं  के  चाहे  वे  त्रिपुरा  की  हों  या  किसी  अन्य  स्थान

 बलात्कार  और  अत्याचार  जैसे  मामलें  हैं  ।  कोई  भी  यह  कहकर  अपनी  जिम्मेदारी  से  नहीं  बच  सकता
 है  कि  ऐसा  उसके  निवरचन  क्षेत्र  में  नहीं  हुआ  हे  ।

 आपके  माध्यम  में  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  का  इस  बात  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाह्नती

 हूँ  कि  न्‍्याय  और  सच  एक  ही  सिक्‍के  के  दो  पहलू  हैं  ।  कोई  पी  अपने  दल  के  लिये  ऐसी  राष्ट्रीय  समस्या  का
 लाम  नहीं  उठा  सकते  है  ?  यद्व  हमारा  पुनीत  कर्तव्य  हे  कि  हम  पिछड़े  वर्ग  के लोगों  जनजातियों  और
 महिलाओं  के  सम्मान  की  ओर  जीवन  की  रक्षा  करें  ।

 में  अब  कुछ  सुझाव  दूँगी  ।  में  यह  सुझाव  देना  चाहती  हूँ  कि  सामाजिक  तथा  आर्थिक  अपराधों  से
 संबंधित  मामलों  के  विशेष  तौर  पर  जो  स्त्रियों  और  बच्चों  के  विरूद्ध  होते  हैं  जिसमे  जनजातियाँ  हो  या
 गेर  जनजातियाँ  सभी  वर्गों  के  लोग  शामिल्न  अलग  से  विशेष  न्यायालय  और  कानूनी  सैल
 बनाये  जाने  चाहिये  ।

 नौकरशाही  का  दायित्व  भी  उसमें  होना  चाहिये  ।  अगर  कानून  को  लागू  नहीं  किया  गया  है  तो  इसका
 कारण  यह  हे  कि  बहुत  से  सरत्वारी  विभागों  और  उद्यमों  मेंਂ  नौकरियों  मेंਂ  आरक्षण  की  नीतियों  को  लागू  नहीं
 किया  गया  है  ।  मैं  यहां  बताना  चाहूँगी  मेरे  अपने  राज्य  त्रिपुरा  अगरतला  नगरपालिका  में  सन  1977  से
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 जनजातिय  आरक्षण  नीतियों  को  लागू  नहीं  किया  गक्  है  ।  मेंने  जब  में  राज्य  मंत्री  थी  केन्द्र  को  पत्र  लिखे  थे ओर
 मैंने  पाया  कि  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  दुःखद  हत्याकांड  के  दंगों
 के  सभी  ने  उस  समय  सिखों  का  मुद्दा  उठाया  जो  बहुत  ठीक  था  ।  लेकिन  1980  में  भी  हमारे  राज्य  में
 भयंकर  देंगे  हुए  ।  अगर  आप  याद  जनजातियों  के  छोटे-छोटे  बच्चों  का  शोषण  किया  महिल्ताओं  से
 बलात्कार  किया  गया  और  वे  शेष  जीवन  के  लिए  विकलांग  हो  गये  किसी  ने  उन्हें  रोजगार  देने
 की  नहीं  सोची  ।

 हन  जनजातियों  को  बड़ी  परियोजनाओं  के  कारण  विस्थापित  होना  पड़ता  है  ।  उदाहरण  के  तोर  पर

 खोवाई  घाटी  परियोजना  से  हम  केवल  3  किलो  वाट  बिजली  प्राप्त  कर  रहे  हें  ।  त्रिपुरा  की  70  वर्ग  मीक्ष  क्षेत्र  में
 फैली  घाटी  जलमग्न  हो  गई  है  ।  मस्य  पालन  के  अधिकार  कोन  प्राप्त  कर  रहा  है  ?  ये  गैर-जनजातियों  के  लोग

 जो  यद्  अधिकार  प्राप्त  कर  रहे  है  ।  हमारे  यहाँ  एक  लाख  से  अधिक  झूमिया  लोग  है  ।  ये  सभी  नीतियाँ  जो
 बनाई  गई  है  वे  लागू  करने  के  लिए  बनाई  गई  हे  परन्तु  वे  कभी  भी  लागू  नहीं  की  जायेंगी  क्योंकि  हम  आर्थिक
 रूप  से  निर्धन  हें  ।  जम  तक  हम  अपनी  आवाज  नहीं  जैसा  कि  श्री  सीताराम  केसरी  ने
 कल

 तक  घनुष  ओर  तीर  नहीं  ले  लेते  तब  तक  हमारी  आवाज  सुनाई  नहीं  पढ़ती  हे  ।”  हसे  प्राप्त

 करना  कठिन

 यह  आक्रामकता  अथवा  बगावत  की  बातें  करने  की  चाहत  का  प्रइन  नहीं  हे  ।  में  अपने  सभी  साथियों  का  ध्यान

 दिलाना  चाहती  हूँ  कि  गरीबों  की  सेवा  करना  किसी  एक  पार्टी  या  किसी  व्यक्ति  विशेष  का  प्राधिकार  नहीं  हें  ।

 यह  सभी  की  सांझी  जिम्मेदारी  हे  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  वे  किसी  राजनीतिज्ञ  के  हाथों  मेਂ  कठपुतली  की  तरह

 प्रयोग  कियें  जायें  ।

 अत  अगर  कानून  को  लागू  नहीं  किया  जाता  तो  उसके  लिए  नोकरशाही  को  जवाबदेद  होना  र  ।

 मैंने  ऐसा  इसलिए  कहा  क्योंकि  बहुत  से  उद्यमों  और  सरकारी  विभागों  जैसाकि  मैंने  पहले  कद्ठा  रोजगार

 आरक्षण  नीतियों  को  अभी  तक  नहीं  अपनाया  गया  हे  ।

 जो  सदस्य  यहाँ  मौजूद  हे  उन्हें  भारत  के  लोगों  की  कल्पना  को  विस्तृत  आयाम  देने  के  लिये  याद

 किया  जायेगा  ।

 आइये  हम  नये  क्षितिजों  और  कल्पनाओं  का  माध्यम  बने  ।  वही  हमारी  उपलब्धी  और  कर्तव्य  निष्ठा  का

 प्रमाण  होगा  ।

 प्रो०  उम्मारेडिड  वेकटेस्वरत्तु  :  अध्यक्ष  मुझे  विश्वास  हे  कि  आप  गुंदूर  जिले  के

 त्सुन्द्र  गाँव  जो  मेरे  संसदीय  निवर्चिन  क्षेत्र  का  एक  गाँव  की  स्थिति  की  गंभीरता  का

 अनुमान  क्षमा  सकते  हैं  ।

 प्रपि  मुझे  इस  बहशा  कार्यवाही  पर  बढ़ा  दुःख  हे  तथा  इस  महीने  की  8  और  9  तारीख  को  हस  सपा

 तथा  सरकार  का  घ्यान  भी  आकर्षित  करने  के  लिये  यह  मामला  सफज़तापूर्वक  उठाया  मुझे  सचमुच  यह

 कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  इस  दुखद  घटना  के  एक  हफ़ते  बाद  मी  हस  पर  कोई  वकृतथ्य  नहीं  दिया  गया

 है  ।  इसका  मुझे  अत्यंत  दुख
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 में  कल  और  आज  चर्चा  को  बढ़े  ध्यानपूर्वक  सून  रहा  हूँ  तथा  मेਂ  सचमुच  इस  बात  से  विचलित  हूँ  कि

 इस  महान  सभा  में  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  किए
 किए  जाने  वाली  उपबन्धों  को  विस्तृत  आयाम  देने  तथा  भारतीय  संविधान  मेंਂ  ठल्लिखित  प्रावधानों  को  बढ़े

 न्यायपूर्ण  ढंग  से  देने  पर  बहुत  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  हममें  से  प्रत्येक  यह  स्वीकार  करते  है  इन  वर्षों  के  दौरान

 अनुसूचित  जातियों  के  त्लोगों  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  हे  ।  मेंਂ  नहीं  जानता  कौन  किसको  दोष  दे  रहा
 विरोधी  पक्ष  के  लोग  सत्तापक्ष  को  दोष  दे  रहे  हे  या  सत्तापक्ष  के  लोग  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  दोष  दे  रहे  है  ।
 मैं  नहीं  जानता  में  इस्त  संसद  में  नया  आया  हूँ  ।  मेंਂ  सचमुच  इस  बात  से  विचलित  हूँ  कि  कौन  लोग  हमारे
 वरिष्ठ  नेताओं  को  जो  इस  मामले  के  सर्वेसर्वा  इतने  वर्षों  तक  इन  अनुसूचित  जातियों  और  पददत्तलित  क्ोगों
 को  सामाजिक  न्याय  प्रदान  करने  से  रोक  रहे

 इस  विशेष  प्रकरण  दो  मामले  गुन्टूर  जिले  के  स्थुध्यूर  गाँव  से  संबंधित  हे  ।  सभी  को  उनकी
 आलोचना  करनी  चाहिये  कि  एक  सभ्य  समाज  में  यह  बहशीपन  का  व्यवहार  विश्वासधाती  दृष्टिकोण
 तथा  शर्मनाक  पहलू  है  ।

 इस  घटना  की  सुनने  जो  इस  महीने  की  6  तारीख  को  घटित  हुई  और  7  तारीख  को  हमें  हसकी
 जानकारी  मिली--और  फिर  शीघ्र  ही  हमने  एक  नोट  तेयार  किया  तथा  इस  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करने  का
 प्रयास  किया  तथा  ठस  दिन  तथ्यों  के  ज्ञापन  की  एक  प्रति  इस  सदन  के  नेता  को  वक्तव्य  जारी  करने  के  अनुरोध
 के  साथ  दी  क्योंकि  ठस  गाँव  मेंਂ  लगभग  20  हरिजनों  को  मार  दिया  गया

 यह  ध्यान  देने  योग्य  बात  हे  कि  नौ  दिन  बीतने  के  बाद  भी  इस  सदन  से  कोई  वकक्‍्सव्य  जारी  नहीं  किया
 गया  तथा  हम  हस  विशेष  समस्‍या  की  गंभीरता  को  अच्छी  तरह  जानते  और  समझते  हैं  ।  एक  गाँव  में  लगभग
 20  हरिजन  क़रतापूर्ण  तरीके  से  मार  दिये  गये  ।  इस  महीने  की  नो  तारीख  को  श्री  राम  विलास  श्री

 रोशन  श्री  बी०  एन०  श्री  लाल  जन  बाशा  ओर  श्री  हम  छड्ड  व्यक्ति  ठस  गाँव  में  गये  ।
 10  तारीख  को  हम  वहाँ  घटना  के  बारे  में  स्वयं  जानकारी  लेने  गये  ।  यह  कहना  अत्यंत  दुःखद  हे  कि  यद्यपि  यह
 घटना  इस  महीने  की  6  तारीख  को  हुई  लेकिन  मुख्य  मंत्री  इस  महीने  की  9  तारीख  तक  प्री  वहाँ  नहीं  जा  सके  ।
 यह  एक  ऐसी  घटना  हे  जिसमे  20  हरिजनों  की  हत्या  कर  दी  गई

 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  पूर्व  उदाहरण  देना  चाहूँगा  ।  जब  दुर्भाग्य  से  एक  हरिजन  इस  प्रकार  की  वहशी
 कार्यवाही  का  शिकार  हुआ  ओर  सन  1987  में  नीरूकोन्डा  गाँव  मेंਂ  हत्या  हो  उसके  अगले  दिन  ही  इस  देश
 के  तत्काज्लीन  प्रधान  मंत्री  उस  गाँव  में  थे  |  में  अपने  साथियों  को  सुन  रहा  था-श्री  मुकुल  वासनिक  भी  कल
 बता  रहे  थे  कि  हमें  इस  मामले  को  राजनीतिक  रंग  नहीं  देना  चाहिये  ।  हम  इस  मुद्दे  का  राजनीतिकरण  नहीं
 कर  रहे  हैं  ।  यह  कोई  मुद्दा  नहीं  हे  ।  जेकिन  इम  केवत्त  सरकार  से  समाज  के  सभी  वर्गों  क ेसाथ  सामाजिक
 न्याय  करने  का  अनुरोध  करते  हें  ।  जैसा  कि  में  बता  रहा  उस  घटना  के  अगले  दिन  तत्कालीन  प्रधान
 मंत्री  वहाँ  थे  ।  हमें  एक  बात  का  सचमुच  दु:ख  हे  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  हमारे  अपने  राज्य  से  है  ।  हमे  सचमुच  ये

 खुशी  हुई  जब  एक  दक्षिण  भारतीय  विशेष  रूप  से  जब  आंच्र  प्रदेश  से  हस  देश  के  इतने  उच्चतम  पद  पर  पहुँचा
 है  ।  20  हरिजनों  की  हत्या  के  पश्चात  भी  प्रधान  मंत्री  ने  इस  घटना  पर  चिन्ता  तक  व्यक्त  नहीं  की  है  ।  और
 जहाँ  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  उस  स्थान  पर  जाने  की  बात  तो  उन्होंने  इस  मामले  पर  दुःख  अथवा
 चिन्ता  व्यक्त  करने  के  लिए  वक्तव्य  तक  जारी  नहीं  किया  ओर  न  राज्य  सरकार  को  आवश्यक  कदम  उठाने  के

 लिए  ही  निर्देश  जारी  किए  हैं  ।  जहाँ  तक  इस  विशेष  मामले  का  सम्बन्ध  हमेਂ  प्रधान  मंत्री  की  चुप्पी  पर  बहुत
 दुःख  है  ।  में  यहाँ  घटना  का  विस्तार  से  विवरण  नहीं  करना  चाह्मता  ।  जिस  प्रकार  से  घटनाएँ  घटित  हुई  ठसका
 वर्णन  हमारे  बहुत  से  वरिष्ठ  साथियों  ने  किया  हे  ।  में  केवल  पुलिस  प्रशासन  और  राजस्व  विभाग  और  सबसे
 अधिक  राज्य  सरकार  की  असफलता  के  तीन  या  चार  पहलुओं  का  जिन्होंने  इस  घटना  के  प्रति  अत्यधिक
 उदासीनता  दिखाई  उल्लेख  करना  चाहूँगा  ।  इस  महत्वपूर्ण  घटना  के  लिए  बहुत  ठदासीनता  दिखाई  गई  ।
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 यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  राज्य  सरकार  ने  कितने  हल्के  ढंग  से  हस  घटना  का  निपटान
 किया  हे  ।

 घटनाओं  की  शृूरूआत  एक  छोटा  सा  झगड़ा  होने  पर  7  जुलाई  के  बाद  शुरू
 हुई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  समय  लेगा  ।  हम  संपूर्ण  देश  की  स्थिति  पर  विचार  कर  रहे  हेਂ  ।  आप  संक्षेप  में
 उसका  उल्लेख  कर  सकते  हे  ।

 प्रो०  उम्मारेदिढ  वेकटेस्वरत्पू  :  में  घटना  का  विस्तार  से  विवरण  नहीं  कर  रहा  ।  परन्तु  यह  गाँव  मेरे
 संसदीय  निवर्चम  क्षेत्र  में  आता  हे  ।  इस  घटना  को  किस  प्रकार  से  प्रस्तुत  किया  यह  बताने  के  लिए  मुझे
 कुछ  समय  चाहिए  ।  उस  गाँव  को  न्याय  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  यही  बात  में  इस  समा  में  बताने  जा  रहा  हूँ  ।  7

 जुलाई  को  एक  थियेटर  में  एक  छोटा  सा  झगड़ा  हुआ  ण  ।  अगर  इस  मामले  पर  अधिकारी  चुप  न
 उदासीनता  जाहिर  न  करते  तो  हस  प्रकार  हत्याएं  न  होती  ।  उस  गाँव  में  7  जुलाई  के  पश्चात  घारा  144  के
 अतर्गत  निवारक  आदेश  लागू  कर  दिये  गये  थे  ।  इसका  क्‍या  अर्थ  हे  ?  अगर  पुलिस  प्रशासन  ने  उस  गाँव  में
 धारा  144  लागू  की  हे  तो  क्या  यह  दुःखद  नहीं  हे  कि  ऐसी  स्थिति  उस  गाँव  मेंਂ  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  क्या  इसका
 यड  अर्थ  हे  कि  उस  गाँव  की  स्थिति  नियंत्रण  से  बाहर  हो  गई  है  ।  जब  घारा  144  लागू  थी  ओर  गाँव  में  इस
 महीने  की  छड्ड  तारीख  को  लगभग  59  पुलिस  अधिकारी  जिनमें  एक  क्षेत्रीय  आठ  उप-निरीक्षक  और
 पचास  पुलिसकर्मी  वहाँ  मोजूद  थे  और  59  अधिकारियों  की  मौजूदगी  में  ही  लगभग  20  डरिजनों  की
 हत्या  कर  दी  गई  ।  यह  स्पष्टतयਂ  पुलिस  के  अधिकारियों  की  असफलता  है  ।  यद्ठ  कार्य  ऐसे  लोगों  द्वारा  किया
 गया  जिन्हें  पुलिस  अधिकारियों  की  मिली-भगत  से  इस  कार्य  के  लिए  तेनात  किया  गया  था  ।  जब  इस  प्रकार
 की  घटना  हुई  ओर  लगभग  20  व्यक्ति  मारे  गये  फिर  भी  24  घंटों  के  अदर  जिला-अधिकारियों  को  मामले  की

 सूचना  नहीं  दी  गई  थी  ।  कया  यह  कार्य  हतना  आसान  हैं  ?  क्‍या  यह  ऐसा  साधारण  सा  मामला  है  कि  इसे  यूँ  ही
 रहने  दिया  जाये  ।  24  घंटे  तक  मामले  की  सूचना  जिला  न्यायाधीश  अथवा  जिला  पुलिस  अधिकारी  को  नहीं  दी

 गई  ।  आप  भली  प्रकार  समझ  सकते  हैं  कि  राजस्व  विभाग  और  पुलिस  विभाग  के  स्तर  पर  इस  मामले  के  प्रति

 कोई  उत्सुकता  नहीं  थी  ।  जिला  मजिस्टेट  ने  यद्ठ  सही  ही  स्वीकार  किया  है  क्रि  मामले  की  जानकारी  उनके  पास

 पहुंची  ही  नहीं  है  ।  जहाँ  तक  सरकारी  तंत्र  का  सम्बन्ध  में  इसे  समा  की  इच्छा  पर  छोड़ता  हूँ  कि  वह  इस
 लापरवाही  की  जिम्मेदारी  या  तो  पुलिस  अधिकारी  अथवा  जिला  राजस्व  अधिकारी  अथक  हस  सम्बन्ध  में  जो  भी

 वहाँ  मौजूद  था  उस  पर  निर्धारित  करे  ।

 मैं  कष्ट  सकता  हूँ  कि  9  तारीख  को  हमारे  माननीय  ग्रामीण  विकास  मंत्री  उस  गाँव  के  दौरे  पर  गये  और

 उन्होंने  कहा  कि  स्पष्ट  तौर  पर  यह  पुलिस  प्रशासन  की  असफलता  का  मामला  हे  तथा  उन्होंने  सुझाव  घी  दिया

 कि  राज्य  पुलिस  विभाग  के  उच्च  अधिकारियों  का  तबादला  कर  दिया  जाना  चाषिये  अथवा  उन्हें  त्यागपत्र  दे  देना

 चाहिये  ।
 ॥॒

 10  तारीख  को  उन  22  व्यक्तियों  के  जिनके  मारे  जाने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  उनमें  से  9  व्यक्तियों

 की  लाश  प्राप्त  कर  ज्ञी  गई  ।  चार  दिन  के  पश्चात  10  तारीख  को  नो  मृतकों  की  लाशें  उनके  निकट  संबंधियों

 को  दे  दी  गई  ।  यह  पुलिस  को  भली-भाँति  मालूम  था  कि  10  तारीख  की  शाम  को  वे  गाँव  में  जुलूस  निकालने  जा

 रहे  है  ।  उस  जुलूस  के  लिए  वे  लगभग  10.000  लोगों  को  इकट्ठा  कर  रहे  थे  ।  केवल  मृतकों  के
 निकट

 सम्बन्धियों  को  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  लोगों  की  भी  घुसपैठ  हो  गई  थी  ।  यहीं  में  इस  सभा  को  जोर  देकर  यह

 बताना  चाहूँगा  कि  उस  दिन  स्थिति  समाज-विरोधी  उग्रवादी  तत्वों  के  हाथों  में  चली  गई  थी  ।  स्थिति  नियंत्रण

 में  नहीं  उस  दिन  प्रतिशोध  की  भावना  नहीं  थी  ।  जब  मृतकों  की  लाशें  तेनाली  से  त्सुन्दुर  17

 किलोमीटर  की  दूरी  पर  ले  जाये  गये  तो  10  हजार  व्यक्तियों  का  जुलूस  था  जिसमें  असामाजिक  तत्व  भी  शामिल ५
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 थे  ।  ऐसी  स्थिति  में  कुछ  गुंडागर्दी  अथवा  गड़बढ़ी  होगी  इस  बात  का  अंदेशा  था  ।  उस  दिन  गाँव  में
 जिला  300  पुलिस  अधिकारियों  समेत  उप-पुत्तिस  पुलिस  अधीक्षक  मौजूद  थे  फिर  भी
 तथाकथित  गैर-सामाजिक  तत्वों  ने  वहाँ  गुण्डागर्दी  की  जिसमें  स्वर्ण  वर्ग  का  एक  प्यक्ति  श्री  मल्ला  रेड्डी  की
 हत्या  की  गयी  ।  ऐसा  राज्य  तथा  पुलिस  प्रशासन  की  पूर्ण  असफलता  के  कारण  हुआ  ।  यह  हत्या  10  तारीख  को

 हुई  ।  उस  वक्‍त  गाँव  में  पुलिस  अधिकारी  तथा  राजस्व  अधिकारी  भी  वहाँ  मौजूद  थे  ।  10  तारीख  को  एक
 व्यक्ति  श्री  मल्स्ता  रेढडी  की  हत्या  की  50  घरों  में  आग  लगा  दी  गई  ओर  बहुत  से  घरों  को  खुले  आम  लूटा
 गया  ।  यह  सचमुच  बहुत  शर्मनाक  बात  हे  कि  उस  दिन  बहुत  सी  महिलाओंਂ  के  साथ  छेड़ाखानी  भी  की  गई  ।
 यह  सब  जिला  कलक्टर  और  अनेक  पुलिस  अधिकारियों  के  गांव  में  मोजूद  रहने  पर  भी  किया  गया  ।  क्या
 यही  वह  समाज  जिसमें  हमें  रहना

 क्या  यही  वह  समाज  हे  जहाँ  प्रत्येक  ्यक्ति  सामाजिक  न्याय  की  माँग  कर  रष्टा  हे  ?  वस्तुस्थिति  खराब
 होती  जा  रही  हे  ।  मेंਂ  कहना  चाहता  हूं  कि  न  केवल  5  और  6  तारीख  को  बल्कि  10  तारीख  को  भी

 राजस्व  और  अन्य  एजेंसियां  पूर्ण  रूप  से  असफल्ल  रहीं  ।  उन  दिनों  जो  अधिकारी  वहाँ  मौजूद  उनको
 कठोरतम  सजा  दी  जानी  चाहिये  और  में  चाहता  हूँ  कि  उनके  विरुष्द  ठचित  कार्यवाही  की  जाये  ।  वह  मेंਂ  राज्य
 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  की  हच्छा  पर  छोड़ना  चाहूँगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ओर  कितना  वक्‍त

 प्रो  उम्मारेडिड  मुझे  दस  मिनट  का  समय  और

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  सपी  तथ्यों  को  जोड़  रहे  है  तो  फिर  यह  बहुत  कठिन  बात  हे  और  यहाँ
 से  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  राज्य  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  कर  रही  हे  और  यह  सारा  विवरण  लिखित
 रूप  में  दिया  जा  सकता  मेरे  पास  सदस्यों  की  बहुत  लम्भी  सूची  जो  बोलना  चाहते

 उम्मारेदिड  वेकटेस्वरश्सतु  :  में  इसे  पूरा  मैंने  केवल  10  मिनट

 लिए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बहुत  समय  ले  लिया  है  ।  दस  मिनट  का  समय  काफी  है  ।  कृपया  संक्षेप  में
 कहें  और  म्रज्ञ  मुद्दे  पर  आएं  ।

 प्रो०  उम्मारेडिड  वेकटेस्वरलु  :  राज्य  में  एक  बहुत  ही  गक्लत  प्रवृत्ति  पनप  रही  है  ।  विपक्ष  के

 विशेषतथा  तेलुगु  देशम  पार्टी  के  इस  विषय  को  राजनीति  का  मुद्दा  बनाने  का  प्रयत्न  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।  किन्तु  स्वयं  कांग्रेस  पार्टी  हस  विषय  को  राजनैतिक  मुद्दा  बना  रही  है  ।  इस  विषय  की  इस  प्रकार

 समाप्त  नहीं  होने  दिया  जायेगा  ।  इस  विषय  को  हस  स्तर  पर  समाप्त  नहीं  होने  दिया  जायेगा  ।  यह  उनके  लिए

 नई  बात  नहीं  हे  ।  पहले  भी  एक  अवसर  पर  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  को  बदलने  के  मुद्दे  साम्प्रदायिक  दंगों

 को  एक  हथियार  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  गया  था  ।  एक  अन्य  अवसर  आया  है  और  एक  दूसरा  उत्साह

 जागृत  हो  रहा  हे  वे  इस  घटना  विशेष  का  लाभ  उठाकर  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  को  बढलने  का  प्रयास  कर  रहे  हें  ।

 में  सदन  को  यह  समझाने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूँ  ।  एक  कांग्रेस  विधायक  ने  एक  वकक्‍्तप्य  दिया  था  कि

 मुख्य  मंत्री  को  तुरन्त  अपने  पद  का  त्याग  कर  देना  चाहिए  ।  में  यह  कहने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूँ
 कि  इस  मुद्दे  को  राजनेतिक  रूप  न  दिया  जाये  ।  में  यह  केवल  अपनी  ओर  से  नहीं  कह  रहा  हूँ
 काँग्रेस  के  एक  विधायक  ने  स्वयं  वकक्‍तण्य  दिया

 अध्यक्ष  कुछ  अन्य  सदस्य  मी  हैं  जो  बोलना  चाहते  कृपया  अपनी  बात

 समाप्त  करें  ।
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 प्रो०  उम्मारेडिड  वेकटेस्वरत्यु  :  एक  विशेष  न्यायालय  का  गठन  किया  जाना  क्योंकि  न्याय  देने  में
 देर  करना  एक  प्रकार  से  न्याय  से  वेचित  करना  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ब्रांत  को  दोहराएँ  नहीं  ।  यह  पहले  ही  कहा  जा  चुका  है  ।

 प्रो०  उम्मारेदिड  वेकटेस्वरत्तु  :  यह  न्यायालय  की  6  तथा  10  तारीख  को  हुई  घटनाओं  की  पूर्ण  रूप
 से  जांच  करनी  चाहिये  ।  चूँकि  कई  महिलाएँ  भी  शीं  जिनका  अपमान  किया  गया  था  सथा  जिन  पर  अत्याचार
 किए  गए  तीन  महिला  सदस्यों  के  एक  दक्ल  का  गठन  किया  और  यह  उपयुक्त  होगा  यदि  ऐसा
 न्यायालय  द्वारा  हो  ।  वे  घरों  में  जाकर  पूछताछ  करें  कि  वास्तव  में  क्या  हुआ  था  क्योंकि  उनके  तथ्य  उजागर
 करने  के  रास्ते  मे  सामाजिक  बाधाएँ  आ  रही  हैं  ।  जो  व्यक्ति  तथ्यों  को  सामने  लाते  हैं  उनके  नाम  नहीं  बताए
 जाने  चाहिए  ।

 मेरा  सुझाव  हे  कि  उन  लोगों  को  भी  राषह्मत  प्रदान  की  जाये  जिन्होंने  6  सथा  ।0  तारीख  को  नुकसान
 उठाया  था  ।  एक  शान्ति  समिति  का  गठन  भी  किया  जाये  ताकि  इस  घटना  का  प्रभाव  फोेलकर  पड़ोस  के  गांवों
 में  न  पहुँचे  ।

 ह

 6.00  म०  प०

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  क्षेत्रीय  अधिकारियों  ढारा  किया  जाना  चाहिए  ।  कृपया  ऐसे  विषयों  पर  सदन
 का  समय  नष्ट  न  किया  जाये  जिनका  समाधान  सदन  द्वारा  नहीं  किया  जाना

 प्रो०  उम्मारेहिड  वेकटेस्थरखु  :  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एक  निर्देश  जारी  किया  जा  सकता  है  क्योंकि
 आन्ध्र  प्रदेश  की  सरकार  ने  कोई  प्रतिक्रिया  ष्यक्त  नहीं  की  हे  ।  में  घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसा  कह
 रहा  हूँ  ।  6  तारीख  की  घटना  के  पश्चात  मुख्य  मन्त्री  जी  7  तारीख  को  दिल््ती  आए  थे  ।  यदि  वे  इसके  प्रति

 गम्भीर  थे  तो  उन्हें  सीधे  गांव  में  जाना  चाहिए  थां  ।  इमारी  मांग  हे  कि  हर  बार  आंनन्‍ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री

 बदलने  के  स्थान  राज्य  सरकार  को  ही  निलम्बित  करके  जनता  से  नया  जनादेश  प्राप्त  किया  जाना  चाहिये  ।
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 6.01  म०्प०

 मंत्री  दारा  वक्‍लव्य

 छोटे  और  प्ीमान्त  किसानों  को  उर्वरक  मृक्य  वृद्दि  से  छूट  देने  के  बारे  में  कार्यप्रणाली

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  माननीय  मंत्री  श्री  मुल्लापत्ली  रामचन्द्रन  से  एक  पत्र  मिला  हे  ।  मेरे  विचार  में
 वे  उर्वरक  के  युल्यों  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहते  हें  ।  में  माननीय  म॑ंत्रि  से  निवेदन
 करता  हूँ  कि  वे  मुझे  वक्‍तव्य  पर  थोड़ा  समय  दे  ।  मुझे  यह  5.15  म०  प०  या  5.30  मं०  प०  मिला  था  ।  कृपया
 कुछ  समय  दे  ।  यह  वक्तव्य  दे  सकते  है  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  उर्वरको  के  मूल्यों  मे  हुई  वृद्धि  के
 प्रभाव  से  छोटे  और  अत्यंत  छोटे  किसानों  को  छूट  देने  के  लिये  वित्त  मंत्री  की  घोषणा  के  अनुसार  राज्य  सरकारों
 के  परामर्श  से  पध्दतियां  तेयार  की  जानी  यह  कार्यवाही  अब  पूरी  हो  चुकी  है  ओर  राज्य  सरकारों  को
 प्रार्गनिर्देश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  इन  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  राज्यों  को  छोटे  ओर/अत्यंत  छोटे  किसानों  के
 लिये  उर्वरकों  पर  राजसद्बायता  देने  के  लिये  राज्यों  को एक  निश्चित  राशि  दी  गई  हे  ।  1090-91  में  प्रयोग
 किये  गये  उर्वरकों  के  छोटे  तथा  अत्यंत  छोटे  किसानों  द्वारा  धारित  क्षेत्र  के आधार  पर  निश्चित  की  गई  हे  ।)
 लेकिन  इन  कृषकों  के  लिये  प्रतिपूर्ति  की  पध्दति  तेयार  करने  में  उन्हें  कुछ  स्वतंत्रता  दी  गई  है  ।  तथापि

 राज  सह्वायता  प्राप्त  आपूर्ति  के  लिये  अभिज्ञान/खरीद  प्रमाण/घारित  क्षेत्र/पदला  प्रयोग  एवं  एक
 निश्चित  क्षेत्र  में  उपलब्ध  उर्वरकों  की  मात्रा  से  सम्बद  होगा  ।

 6.03  म०  Wo

 देश  में  अनुसूचित  जालियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  ओर

 कमजोर  थ७र्गों  के  व्यक्लियों  पर  किए  जा  रहे  अत्याचारों  के

 में  प्रस्ताव--जारी

 अध्यक्ष  मड्लोदय  :  हम  दस  प्रस्ताव  पर  कल  से  चर्चा  कर  रडे  हैं  ।  मेरे  विचार  में  इसे  लम्बित  नहीं
 रखा  जाता  चाहिए  ।  आज  हम  कम  से  कम  7  म०  प०  तक  इस  चर्चा  को  पूरा  कर

 4,

 श|

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्रालवर  :  इस  चर्चा  में  बहुत  से  वक्ता  माग  लेना  चाहते  हैं  ।  ऐसे  विषय
 कदा  आते  हैं  ।  पहले  हमने  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  लगभग  तीन  दिन  तक  चर्चा  की  ।  ऐसा  पहली  बार  हुआ  हे
 जब  हम  इतने  विस्तार  से  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  यदि  सम्मव  तो  कृपया  इसे  19  तारीख  तक  बढ़ा  दें  ताकि  इस
 चर्चा  में  बहुत  से  सदस्य  भाग  ले  सके  !

 झ्ली  मनोरंजन  भकतत  :  इन  विषयों  को  हल्केपन  से  नहीं  लेना  चाहिए  ।  यह  एक

 अह्ुत  महत्वपूर्ण  विषय  है  और  हम  हसमें  भाग  लेना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  बताना  चाहंगा  कि  फ्लड़  और  द्वाउट  पर  डिस्कशन  चालू  हे  ।  इस  विषय
 पर  भी  डिस्कशन  चालू  है  और  बजट  पर  भी  डिस्कशन  कर  रहे  हैं  ।  होम  मिनिस्टरी  के  लिए  10  घण्टे  रखे  गए

 यह  विषय  होम  मिनिस्टरी  की  डिमाण्ड  के  तहत  भी  डिसकस  किया  जाता  है  ।  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  होम
 बजट  डिसकस  न  दूसरी  मिनिस्टरीज  का  बजट  डिसकस  न  हो  ।  तीन  तारीख  को  गिलोटीन  होने
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 वाला  है  ।  अगर  आपने  ऐसा  करना  है  तो  हसमें  मुझे  आपत्ति  नहीं  है  ।  मगर  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि
 आज  दस  बजे  तक  भी  बेठ  लेकिन  इसको  कम्पलीट  कर  लें  ।  19  तारीख  को  फ्लड़  और  ड्राउट  पर  भी
 डिसकशन  अजट  पर  डिसकशन  के  लिए  आपदा  टाईपम  चला  जाएगा  ।

 हमें  समझौता  करना  होगा  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  यदि  सम्पूर्ण  सदन  चाहे  तो  इसे  स्थगित  किया  जा  सकता
 है  ।  आप  गृह  मंत्रालय  की  अनुवानों  की  मांगों  के साथ  हन  विषयों  पर  भी  चर्चा  कर  सकते  है  ।  यदि  आप  गृह
 प्रत्रालण  के  बजट  के  स्थान  एर  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं
 है  ।

 डा०  लक्ष्मी  नाराग्रण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  हे  कि  काफी  माननीय  सदस्य  इस
 पर  बोलने  वाले  हैं  और  एक  घंटे  का  समय  बढ़ा  दिया  तो  इस  पर  सभी  सदस्य  बोल  नहीं  पायेंगे  ।  ऐसी  स्थिति
 में  सोमवार  को  रखता  जाना  ठीक  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमवार  मंगलवार  और  को  रख्ूं  तो  वह  टाइम  आपका  है  ।  वही  टाईम
 आपको  बजंट  पर  डिसकस  करने  के  लिए  नहीं  मिलेगा  +  यह  आपकी  इच्छा  हे  कि  आप  इस  पर  डिसकस
 करना  चाहते

 श्री  के०  बी०  तंग्काबात्मू  :  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  हो

 रहे  अत्याचारों  का  विषय  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  हे  ।  इस  पर  चर्चा  करने  में  सब  इच्छुक
 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  गृद्द  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  करते  समय  इस  पर  भी  चर्चा  कर

 सकते  हैं  ।

 भरी  के०  वी०  तंग्काबात्तू  :  यह  सत्य  है  ।  किन्तु  ऐसे  अन्य  विषय  हें  जिन  पर  गृष्ट  मंत्रालय  की

 अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  की  जानी  डे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 किन्तु  इसके  लिए  आठ  घण्टे  का  समय  हे  ।

 प्री  के०  वी०  तैग्काआत्तू  :  हमें  हस  विषय  पर  अवश्य  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  हसे  विशेष

 महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  मह्ठोदय  :  में  इस  मुद्दे  पर  संसदीय  कार्य  मंत्री  की  सलाह  मानूंगा  ।

 अध्यक्ष  मडोदय  :  में  इसे  आज  रोक  दूंगा  और  इसे  सोमवार  को  और  मंगलवार  को  फिर  लिया

 जायेगा  ।  किन्तु  आप  ण्ट  बात  जान  लें  कि  जब  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  बाद  और  सृखे  की

 स्थिति  पर  भी  चर्चा  की  जानी  है  ।  आपको  उपलब्ध  समय  का  प्रयोग  आप  विभिन्‍न  मंक्रलयों  की  अनुदान  मांगों

 पर  चर्चा  करने  में  कर  सकते  है  ।  यह  आपकी  इच्छा  पर  हैं  ।
 में  संसदीय  कार्यमत्री  ओर  सभा  के  नेताओं  की

 पलाह  मानृंगा  ।
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 एक  माननीय  झदह-य  :  हम  7  बजे  तक  बैठ  सकते  है  ।  सोमवार  7  बजे  तक  बैटेगे  । ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मंत्री  को  बोलने  दें--सभी  इकठठे  और  एक  साथ  न  बोले  ।  मंत्री
 को  ओलने

 हैसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ईंगराजन  ऐसा  हे  कि  अधिकांश  सदस्य  चर्चा  के  लिए

 कुछ  अधिक  समय  चाहते  है  ।  हम  पहले  ही  पूरे  तीन  दिन  गंवा  चुके  हैं  जिनमें  हम  विभिन्‍न  मंत्राक्यों
 की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  कर  सकते  सदस्यां  की  इच्छा  सर्वापरि  है  ।  फिर  मैं  अनुरोध
 करूंगा  कि  सोमवार  से  दोनों  चर्चाएं  पूरी  हो  जाएँ  :

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  यदि  आपकी  यही  इच्छा  हे  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  ।  क्या  माननीय
 सदस्य  कुछ  और  समय  यहाँ  बेठ  कर  इस  पर  चर्चा  करक

 कुछ  माननीय  सदस्य  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  7  बजे  तक  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  क्या  आज  7  बजे  तक  नहीं  बैठ  सकते  ?

 कुछ  म्रामनीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  इसमें  विरोधाभास  हें  ।

 अध्यक्ष  मड्ठोद्य  :  में  सदस्यों  से  7  बजे  तक  बेठने  का  अनुरोध  करूँगा  ।  हम  सोमवार  को  भी  इसे
 जारी  रखेंगे  ।  हम  7  बजे  तक  बेठ  सकते  हें  क्योंकि  हम  इसे  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।  श्री  बूटा  सिंह  बोतल
 सकते  हैं  ।

 झरी  घूटा  थिंह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  आपने  अभी-अभी  आदेश  किया  कि  यह  मामला  गृह
 मंत्रालय  की  दिमाण्ड  के  वक्‍त  डिसकस  हो  सकता  है  ।  हम  आपके  आमारी  हैं  और  गृह  मंत्री  जी  के  आभारी  हें
 कि  वे  इस  मामले  में  पूरी  दिज्तचस्पी  लेकर  यहां  पर  बैठे  हुए  हैं  ।  क्‍या  में  आपके  माध्यम  से  आदरणीय  गृह  मंत्री
 जी  को  एक  ओर  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  कृपया  हस  पोर्टफोलियों  को  गृह  मंत्रालय  में  ले  कें  ।  जब  में  यह
 बात  कहता  हूं  तो  मेरे  मन  में  एक  अनुभव  है  ........

 गृह  मंत्री  एस०  छी०  :  यह  मेरा  विशवास  है  कि  प्रधान  मंत्री  ही  निर्णय  लेते
 मेंਂ  कह  नहीं  रूकता  ।

 [a

 भी  लूटा  सिंह  :  मेरे  पास  अनुभव  हे  ।  जब  हम  माननीय  समाज  भलाई  मंत्री  को  पत्र  लिखते  दें  तो  उस
 पत्र  को  राज्य  सरकारों  में  मुख्य  सचिव  क्या  वेलफेयर  सेक्रेटरी  भी  नहीं  पढ़ता  है  ।  यह  मैਂ  अपने  अनुभव  से  कह
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 रहा  हूँ  और  एक  सुझाव  और  चाष्ठता  हूँ  ।  मुझे  मालूम  है  गृष  मंत्री  जी  फिर  कढेंगे  कि  उनके  बस  में  नहीं
 है  ।  में  एंक  सुझाव  और  देश  के  हित  में  देना  चाहता  खासकर  पिछड़े  वर्गों  के  हिल  #',  नृढ्ठ  मंद्री  कृपया
 सर्विसेज  अपने  नीचे  ले  तें  ।  जब  तक  आप  पसनिल  के  दनन्‍्चार्ज  नहीं  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के
 इंचार्ज  नहीं  हम  जितने  भी  सुझाव  देंगे  वे  एक  ढफ़तर  से  दूसरे  एक  सरकार  से  दूसरी  सरकार  के
 पास  जाते  रहेंगे  ओर  उनके  ऊपर  अमल  शून्य  के  घराबर  होगा  ।

 में  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूँ  ।  यह  जो  पब्लिक  सिविल  राइट्स  एक्ट  है  इसके  अन्तर्गत  गृड्  मंत्री  को
 आदेश  है  कि  वष्ठ  हर  साल  इसके  अन्तर्गत  जितने  भी  केसेज  होते  ठनके  ऊपर  क्या  कार्रवाई  होती  हे  ठसकी

 एक  रिपोर्ट  इस  सदन  में  पेश  करे  ।  मुझे  पढ़कर  बहुत  दु:ख  हुआ  कि  सन  1986  मेंਂ  यह  एक्ट  पास  और
 उसकी  रिपोर्ट  सन  1989  मेंਂ  मिली  और  वह  भी  अधूरी  ।  उसमे  जो  देखने  को  मिला  है  आप  भी  और  माननीय
 सदस्य  मी  अजब  सुनेंगे  तो सबको  आशचर्य  होगा  और  आप  भी  मेरी  बात  का  समर्थन  करेंगे  ।  इस  पब्लिक  सिधिज्ञ

 राइट्स  एक्ट  के  बारे  में  में  केवल  चार-पांच  प्रोतों  का  जिक्र  क्योंकि  पूरे  का  जिक्र  करने  के  लिए  मुझे
 ज्यादा  समय  चाहिए  ।  जो  हरिजनों  के  बारे  में  केस  फाइल  चालान  कचहरी  में  अध्यक्ष
 आपको  माल्नूम  हे  उसका  अनुपात  क्‍या  है  ।  तमिलनाडु  में  93  प्रतिशत  एक्वीटेंस  आंध्र  प्रदेश  90
 प्रतिशत  एक्वीटेंस  हुए  और  राउस्थान  में  74  प्रतिशत  एक्वीटेंस  हुए  ।  में  पूरे  आदर  के  साथ  गृह  मेत्री  महोदय
 से  पृष्ठ  सकता  आए  इस  राज  से  दो  सात्त  के  बाद  मुक्त  हो  सकते  उन  गरीबों  पर  जो  मुकदमे  हुए  90-94
 प्रतित्ञात  एक्वीटेस  हुए  इसका  कारण  आप  सदन  मेंਂ  बतायेंगे  ?  जो  अत्याचार  हुए  उसके  अन्तर्गत  कानून  के

 मुताबिक  चार्ज  शीट  फाइल  हुई  मुकदमे  चले  और  कचहरी  में  93  प्रतिश्षत  केस  पर  कहा  कि  इसमें  सजा  नहीं  दी
 जा  सकती  ।  हसतिये  कि  हमारे  भारत  में  इसका  सबसे  बड़ा  दुश्मन  जॉ  आफ  एवीडेंस  है  ।  इतनी  बढ़ी  हत्यायें

 हुई  हैं  ।  ये  जो  दृत्यायें  हुई  जिन  पर  सारा  देश  हिल  गया  है  और  इस  सदन  में  हम  लोग  चिन्ता  में  बैठे  हुए
 होगा  जज  साहब  की  तीन  महीने  के  बाद  रिपोर्ट  आयेगी  ।  हाशिमपुरा  में  क्‍या  हुआ  ।  हम  भी  गृह  मंत्री

 कुछ  नहीं  हुआ  ।  में  आशा  करता  हुँ  हमारे  माननीय  श्री  चव्हाण  जिनको  जीवन  भर  का  लानुधव
 गरौबेਂ  के  साथ  रहे  गरीबों  के  उन्होंने  सारा  जीवन  लगाया  मुझे  पूरा  विश्वास  डै  कि  ते  भी  रिली

 दूसरे  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच  पायेंगे  ।  १)  प्रतिशत  एक्वीटेस  तो  क्‍या  कारण  क्या  प्रोसीक्‍्यूशान  नहीं

 एवीडेंस  नहीं  मिला  ?  जज  साहम  सवर्ण  जाति  के  होंगे  ?  हसणिए  में  आपसे  दोनों  हाथ  जोड़कर  निवेदन  करना

 चाहता  हैं  कि  हस  पोर्टझोलियों  को  रूह  म्द्री  के  नीचे  होना  चाड़िए  ।

 मुझे  मात्तूम  हे  स्वर्गीय  राजीव  गांधी  ने  ९क  सेल  क्रिएट  किया  था  केब्िनेट  सेक्रेटरी  के  एक  पूरा
 सेक्रेटरी  रखा  था  ।  दु्भाग्यवश  जब  हम  उसका  ढांचा  हम  चुनाव  में  हार  गये  और  उसको  फालो  नहीं  कर

 पाये  ।  उम्मीद  थी  कि  जो  सरकार  आयेगी  वह

 आदरणीय  केसरी  जी  ने  यहां  एक  तेअस्वी  भाषण  दिया  और  उसमें  उन्होंने  कहा  कि  मैंने  एक  पत्र  भी

 लिखा  है  राज्य  सरकारों  को  और  उसमे  सुझाव  दिया  हे  ।  तमाम  चीफ  मिनीस्‍्टर्स  यूनियन  टेरीटरीज़  के

 चीफ  एक्जीक्यूटिष्स  को  पत्र  लिखा  है  ।

 क्याण  श्री  सीताराम  केसरी  ने  उनसे  कहा  हे  कि  घटनाओं  के  बारे  में  कन्‍्ट्रोल

 रूम  को  सूचना

 आप  क्‍या  समझते  हैं  कि  वेज्फेयर  मिनिस्ट्री  के  कंट्रोज्त  कम  में  सुचना  आयेगी  ?  क्या  यंत्र  हैं

 वेक्षफेयर  मिनिस्ट्री  के  कँटोल  रूम  सही  है  आपकी  मिनिस्टी  में  यंत्र  सूचना  ले  सकते  आपके  पास

 साधन  हैं  ।  चूंकि  आपके  पास  संसाः  आपके  पास  सु-ष्यवस्था  इसलिए  आप  सूचना  को  सद्दी  रूप  से
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 एकत्र  कर  सकते  हैं  ।  अब  समय  आ  गया  है  ।  में  एक  सुझ्लाव  देने  जा  रहा  हूँ  ।  मैने  श्री  राम  विज्ञास  पासवान
 जी  का  भाषण  श्रीमान  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  का  प्रवचन  घुना  ।  उन्होंने  बहुत  अच्छे  आदर्शमयी  व्याख्यान
 दिये  ।  उसमें  उन्होंने  बहुत  कुछ  कहा  ।  बढ़े  आदरणीय  हैं  ।  बहुत  ऊंचे  घराने  से  आते  हैं  ।  उनके  मुंड  से  ये
 शब्द  सुनकर  बहुत  अच्छे  लगते  हें  परन्तु  वस्तुस्थिति  क्या  हैं  ?  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  इप्त  मामले  को  इर
 सदन  में  यह  कष्टकर  टाल  देना  कि  लॉ  एण्ड  ऑर्डर  स्टेट  सब्जेक्ट  हे  ओर  सेण्टल  गवर्नमेंट  इसमें  कुछ  नहीं  कर
 सकती  इटना  मयंकर  संकेत  दे  रहे  हें  कि  अपने  देश  में  राज्य  सरकारों  को  कि  जितना  जी  बूचढ़  खाने
 खोल  दें  जिसमें  आदिवासियों  को  मारा  जा  सके  ओर  जहां  कुछ  नहीं  क्‍या  यह

 समय  नहीं  आ

 अध्यक्ष  मेंਂ  आपके  माध्यम  से  प्रधानमंत्री  जी  से  नप्न  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  नेशनल
 इंटीग्रेशन  कौसिल  की  मीटिंग  होनी  चाहिये  जिसमें  हमें  पार्टी  दल  से  ऊपर  उठकर  अपने  व्यवह्दार  को
 निर्धारित  करना  चाहिये  ।  संविधान  की  भात  करते  हैं  तो  संविधान  में  जितनी  धारायें  कमजोर  वर्गों  के लिए  रखी
 गयी  उतनी  किसी  के  लिए  नहीं  हें  ।  इसमें  आर्टिकल  15.2,  16.2.  23.  25.  46,  244.  335.  338  और
 आर्टिकल  339  हैं  ।  ये  सारे  आर्टिकल्ज़  बाबा  साह्ठेब  अम्बेडकर  ने  हमारी  रक्षा  के  लिए  रखे  ।  मगर  क्‍या  कप्ी
 किसी  आर्टिकल  का  हमने  उपयोग  करके  इन  निहत्थे  लोगों  को  ररक्षण  दिया  ?  हम  हमेशा  जो  बयान  देते  हैं  इस
 सदन  में  कि  यह्ट  स्टेट  का  सब्जेक्ट  यह  सही  नहीं  है  ।  यदि  हम  पूरे  ठिचार  गंभीरता  से  आर्टिकल  338

 पढ़ें  तो  उसमें  राष्ट्रपति  जी  के  ऊपर  एक  दायित्व  हे  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजालि  के  लोगों  को
 सेफगार्ट  व  प्रोटेक्ट  करने  के  लिए  एक  अफसर  की  नियुक्ति  करते  हैं  और  उस्न  अफसर  की  रिपोर्ट  इस  सदन
 में  आती  है  ।  अब  तो  उससे  भी  कहीं  आगे  बढ  गये  हैं  ।  हगने  एक  राष्ट्रीय  आयोग  भी  बना  दिया  ।  अच्छा
 किया  ।  मगर  कभी  हमने  सोचा  हे  कि  उस  स्पेशल  आफिसर  की  क्या  दुर्शति  हुई  ?  कभी  समय  था  उसके  पास
 रीजनल  आफिप्रेज़  होते  कभी  समय  था  जब  देशभर  में  उसके  पास  जिले  की  सारी  प्रशासन  की  डिस्पोजल
 रहती  थी  ।  कहीं  अत्याचार  होते  थे  तो  स्पेशल  घहाँ  जाता  था  और  डिस्ट्क्ट  मैजिस्टेट  को  जाना  पढ़ता
 था  और  उसके  बारे  में  रिपोर्र  २!  वे  हस  सदन  में  आती  थीं  ।  ग्राजकत्त  तो  हम  पत्रकारों  के  रहम  पर

 यांद  ये  अत्याखार  में  ने  छपें  तो  हमारे  पास  क्‍या  साधन  स्वयं  तो  गृद्द  मंत्री  आयेगा  नहीं
 क्योंकि  यह  सत्ता  एण्ड  आईर  का  प्रश्न  उन्हें  क्या  पड़ी  ?  अगर  कहीं  समाचार  में  छप  गया  ओर  सदन  के

 किसी  माननीय  सदस्य  ने  उठा  दिया  तो  कारणवश  सरकार  को  यहां  आना  पड़ता  हे  ।  चाड़े  सरकार  किसी  दत्त
 की  क्‍यों  न  हो  वरना  हमारे  पार  कोई  साधन  नहीं  ।

 वध्यक्ष  वह  जो  स्पेशल  आफिसर  रखना  गया  उसकी  २0-25  रिपोर्टों  में  से  मुश्किल  से  2  या
 3  इस  सदन  में  डिसकस  हुई  हें  जिसकी  हर  साल  डिस्कशन  होनी  चाहिये  ।  राष्ट्पति  जी  के  आदेश  के  मुताबिक
 वह  पटल  पर  रखी  जानी  चाहिये  और  सभापटल  में  रखने  के  आद  अगले  सत्र  में  उसके  ऊपर  चर्चा  होनी

 ज्ेकिन  नहीं  हुई  ।  नतीजा  क्‍या  हुआ  ?  उस  स्पेशल  आफिसर  के  पर  काट  दिये  गये  ।  पहले  तो  उसके
 रीजनल  आफिसेज़  बंद  कर  दिये  गये  ।  फिर  उसे  आर०  के०  पुरम  के  एक  छोटे  से  कमरे  में  बैठा  दिया  गया  ।
 उसके  बाद  पत्र-व्यछहार  करने  के  लिए  आगे-पीछे  जाने  के  लिए  गाड़ी  छीन  ली  गयी  .  .  .

 भी  सूरज  मण्डल  :  जैसे  मकवाना  साहब  को  हटाया  गया  और  आपको  भी  हटाया
 गया  ।

 श्री  बूटा  सिंड  :  में  आपसे  बात  करूंगा  ।  आप  कुछ  सीखिये  ।  सदन  में  पहली  बएर  आये  हैं  ।  यहां
 राष्ट  की  बात  हो  रही  है  ।  यहां  किसी  व्यक्ति  की  श्रात  नहीं  हो  रही  है  ।  आप  भी  जिसके  साथ  बेठे  वह  भी
 दस  सदन  में  बैठे  हे  ।  हम  तो  पूरे  राष्ट्र  की  बात  कर  रहे  व्यवस्था  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  मैने  तो  मांग  की  है
 और  में  मानता  हु  कि  सारा  सदन  हस  बात  का  समर्थन  करेगा  कि  नेशनल  इंटीग्रेशन  कौसिल  का  एक  स्पेशल
 सैशन  होना  चाहिये  ।  जिसमें  दढ्य  से  ऊपर  उठकर  हमें  अपने  राष्ट्र  का  एक  रुख  कया  होना
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 चाहिए  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजातियों  के  प्रति  और  उसमें  हम  मानते  हैं  कि  यह  जाति  और  ये  दो

 कुष्ठ  आज  हमारे  समाज  को  लगे  हुए  हैं  ।  आप  किसी  भी  अत्याचार  को  उठा  कर  देख्र  लीजिए  ।  कहने  के  लिए
 ज़मीन  का  मसला  एलीयनेशन  ऑफ  लैंड  का  मसला  लेबर  का  मसला  मिनिमम  वेजेज़  का  मसला  हो
 मगर  उसके  पीछे  क्‍या  होगा  ।  में  उदाहरण  देता  हूं  ।  यह  जो  चुण्डूर  में  हुआ  इसमें  कड़ा  जाता  है  न  तो  कोई
 छेंड  का  मसला  न  लेबर  का  मसला  हे  न  तनख्वाह  का  मसला  है  ।  इसमें  तो  ऐसा  लग  रहा  है  कि  चुण्डूर
 गांव  के  हरिजन  भाई  इज्ज़त  और  शान  से  रहना  चाहते  हें  ।  बराबर  से  रहना  चाहते  हें  ।  उन्होंने  गुस्ताख्री  की  हे
 किसी  ऊची  जाति  के  लड़के  के  मुकाबले  में  ।  उन्होंने  बराबर  शान  से  रहना  चाष्टा  हे और  यह  भी  पता  चला  हे
 कि  जो  अभी  अभी  विश्वनाथ  जी  कह  रहे  थे  कि  सत्ता  नहीं  शक्त्ति  नहीं  हे  ।  यहां  तो  शक्त्ति  हे  ।  वहां
 तो  जो  चुण्टूर  मंडल  प्रजा  परिषद्र  का  अध्यक्ष  है  वह  हरिजन  हे  ।  लोकल  जो  बॉडी  दे  उसका  चेयरमैन  उसका
 प्रेज़ीडेंट  हरिजन  डे  ।  सत्ता  होते  हुए  यह  क्यों  हुआ  ?  इसमें  दुर्भाग्ययश  भावना  जातीयता  की  है  ।  जातीयता  की
 भावना  की  वजह  से  यह  नर-संहार  हुआ  हे  ।  एक  हरिजन  के  बच्चे  की  इतनी  हिम्मत  हो  गई  कि  वह  सिनेमा
 हाउस  में  जाकर  बराबर  में  पांव  रख  सके  ।  मैं  इस  उदाहरण  को  ज्यादा  नहीं  दोहराउंगा  ।  केवल  दो
 मिनटों  में  इसको  खत्म  करूंगा  और  चाद्वुंगा  कि  में  जो  सुझाव  पेश  कर  रहा  हूँ  आदरणीय  गृह  मंत्री  जी  की  सेवा

 उन  पर  बढ़े  विचार  के  घीरजता  के  साथ  अमल  किया  जाएगा  ।  इस  गांव  तमाम  आंध्र  प्रदेश  के
 पत्रों  ने लिखा  हे  कि  हस  गांव  में  तीन  महीने  से  निरंतर  टेन्शन  बढ़ती  चली  आ  रही  थी  ।  एक  महीने  से  इस
 गांव  में  144  सेक्शन  लगी  हुई  है  ।  7  घटनाएं  हुई  हें  एक  के  बाद  दूसरी  ।  हर  घटना  यह  संकेत  देती  थी  कि
 कभी  भी  यह  गांव  जल  सकता  हे  और  हस  गांव  में  जो  पुलिस  तैनात  मेरी  सूचना  यह  हे  कि  40  कांस्टेबल
 और  7  सब  इंस्पेक्टर  थे  ।

 में  आपके  माध्यम  से  आदरणीय  गृष्ठ  मंत्री  जी  से  निवेदन  करके  पूछ  सकता  हूँ  कि  उस  गांव
 जिसकी  आबादी  बहुत  थोड़ी  40  कॉस्टेअल  और  7  सब  इंस्पेक्टरं  फिर  यद्  क्यों  हुआ  ?  हो  गया  तो  कोन

 जिम्मेदार  है  ?  जब्न  सेक्शन  144  एनफोर्स्ड  हो  गया  तो  फिर  किस  तरह  से  लोगों  को  मारा  गया  ?  जैसे  शिकारी
 किसी  शिकार  को  निकालता  है  तो  चारों  तरफ  घात  लगाकर  बैठे  हुए  शिकारी  उसको  मारते  हे  ।  चुण्टूर  से
 निकले  और  तीन  गांव  के  लोगों  ने  धात  लगाकर  लोगों  को  मारा  है  ।  क्या  यह  सुनियोजित  नहीं  है  ?  में  इसमें
 ज़्यादा  नहीं  जाना  चाहूंगा  क्योंकि  ज्यूडीशियल  इन्क्बायरी  हो  रही  हे  ।  ज्यूडीशियल  इन्वश्वायरी  एक  बुरका
 हर  मुर्दे  की लाश  पर  डाल  दिया  जाता  हे  ।  हमें  कोई  विश्वास  नहीं  हे  ।  हमें  मालूम  हे  कि  तीन  महीने  के  बाद
 वह  ज्यूडीशियल  इन्क्वायरी  हमें  क्‍या  देने  जा  रही  है  ।  इसलिए  मैं  आपसे  पहले  यद्ध  निवेदन  करने  जा  रहा  हूँ
 पूज्य  गृह  मंत्री  जी  से  कि  इतनी  बड़ी  फोर्स  के  होते  हुए  इतनी  भारी  तादाद  में  लोग  मारे  जाएं  ।  दुख  हे  कुछ
 रेड्डी  भी  मारे  गए  ।  हविसा  दोनों  तरफ  से  बहुत  हो  रही  हे  मगर  क्‍या  कर  रही  हे  पुलिस  ?  इस  घटना  के  बाद
 तो  डी०आई०जी०  साहब  वहां  बेठे  हुए  फिर  वह  रंडडी  केसे  मारे  गए  ?  क्योंਂ  नहीं  व्यवस्था  हो  पाई  ?

 इसलिए  यदि  कोई  सबसे  पहला  एक्शन  होना  चाहिए  जिसका  एक  इलेक्टिफाइंग  हफेक्ट  होगा  तो  देखिए  कि

 पुलिस  का  स्टेट  का  जो  अध्यक्ष  हें  उसकी  जिम्मेदारी  नहीं  बनती  ?  में  ऐसा  मानता  हूं  कि  ऐसा  ट्रीटमेंट  भी  कमी

 कभी  देना  पड़ता  है  ।  आप  ज़रा  उसको  सैक  करके  देखिए  ।  पुलिस  एकदम  स्टीमलाइन  हो  जाएगी  और  पता

 चल  जाएगा  कि  प्लुज्लिस  में  गफ़त  का  क्या  माने  होता  इस  इंसीडेंट  के  बारे  में  मुझे  ज्यादा

 नहीं  कहना  हे  ।

 ज्यूडिशियतल  इन्क्‍्यायरी  हो  रही  है  ।  हमारे  मुख्य  मंत्री  जी  जा  चुके  हैं  ।  मैं  विपक्ष  के  अपने  मान्यवर

 सदस्यों  से  यह  कईहूँगा  कि  इसमें  से  पोलिटिकल  माइलेज  निकालने  की  कोशिश  न  करें  ।  मैंने  उस  दिन  भी

 उठकर  यही  कहा  था  ।  हमारे  लोग  इनडिविज़िबल  हैं  ।  पीपल  आर  इनडिविजिबल  ।  पार्टियां  हम  बनाते

 पार्टियां  हम  देश  की  सेवा  के  लिए  बनाते  हैं  ।  इलेक्शन  भी  करते  विरोध  भी  करते  एक  दूसरे  पर

 इल्जाम  भी  छगाते  मगर  जब  लोगों  की  बात  आती  है  तो  लोग  अखंड  लोगों  में  हम  विभाजन  न  करें  चाडे

 कग्रिस  के  बी०जे,पी०  के  हैं  या  तीसरे  के  हैं  ।  अगर  सक्रिय  कार्यकर्ता  कुछ  ऐसा  वे  लीड  करें  तो
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 डैफिनिटली  हमें  उसका  नोटिस  लेना  चंहिये  ।  खास  इस  घटना  में  दोनों  ही  पक्षों  के  लोग  मारे  गये  और

 वह  भी  पुलिस  की  निगरानी  में  ।  पुलिस  ने  कुछ  देर  तक  तो  चेज़  किया  और  जब  वे  किलिंग  जोन  में  पहुंच  गये
 तो  पुलिस  वापस  आ  गयी  ।  क्‍या  पुलिस  को  मालूम  नहीं  उसके  पास  एडवांस  इन्फार्मेशन  नहीं  थी  ?  तीन

 महीने  से  यह  कशाक॒शी  चल  रही  थी  और  एक  महीने  से  वहां  सेक्शन  144  लगा  हुआ  था  ।  क्‍या  पुलिस  के  पास

 इतनी  भी  एडवांस  हन्फार्मेशन  नहीं  थी  ।  फिर  पुलिस  कया  करती  है  ।  इसलिये  मेरा  आपसे  निवेदन  हे  कि  इस
 मामले  में  पुलिस  के  बड़े  से  अड़े  आफिसर  को  सजा  मित्तनी  चाहिये  ताकि  पूरे  देश  की  पुलिस  के  सप्ी  बढ़े
 आफिसरों  को  पता  चल  जाए  ।

 इसके  साथ  ही  एक  सुझाव  में  यद्द  वेसे  जब  नेशनल  इंटीग्रेशन  कॉसिल  की  मीटिंग  चले  तो  उसमें

 ऐसे  सुझाव  आने  चाष्टिये  कि  ऐसे  मामलों  मेंਂ  जिला  अधिकारियों  का  क्‍या  रोत्त  होना  जहां  कहीं

 अत्याचार  की  घटना  प्रकाश  में  आये  ।  जैसे  इससे  पहले  माइनोरिटीज़  के  लिये  15  प्वाईट  प्रोग्राम  निकला

 भले  ही  उस  के  ऊपर  कार्यवाड़ी  पूरी  नहीं  हुई  मगर  काफी  उसका  असर  ठसी  तरह  से  अनुसूचित
 जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  क ेऊपर  जब  कोई  अत्याचार  हो  तो  नेशनत्त  ईंटीग्रेशन  कौसिल  की  तरफ

 से  कोई  निर्देश  आये  और  सरकार  उनके  ऊपर  अपना  कार्यक्रम  बनाये-वेल  फिक्स्ड  रेस्पोसिबिलिटी

 डिस्टिक्ट  डिस्टिक्ट  ओयौरिटीज  और  पुलिस  कर्मचारियों  सभी  की  फिक्स्ड

 रेस्पॉसिबिलिटी  तब  जाकर  में  समझता  हूँ  कि  इसमें  हम  कुछ  थोड़ी  बहुत  रूकावट  पा  सकते
 हें  ।

 अभी  मैंने  जिक्र  किया  कि  सिविल  राइट्स  के  नीचे  इक्विटल  की  परसेंटेज  क्या  थी  और  इसके  साथ  ही

 एट्रोसिटीज़  के  नीचे  भी  कया  परसेंटेज  उसका  भी  थोड़ा  सर्वेक्षण  हुआ  हे  ।  इसमेਂ  केवल  एट्रोसिटीज  के

 केसेज  शामिल  हैं  ।  आजकल जो  प्रक्रिया  चल  रही  हे  राज्यों  वह  यह  हे  कि  यदि  कोई  कोर्ट  या  कचहरी  भी

 पुलिस  को  डायरेक्ट  करे  कि  इस  मामले  की  इन्वैस्टीगेशन  करो  तो  उसकी  हन्वैस्टीगेशन  नहीं  होती  है  ।  यदि
 होती  भी  है  तो  बहुत  ही  निम्न  स्तर  के  पदाधिकारियों  जैसे  हेड  कान्स्टेमल  ए०एस०आई०  को  भेजा  जाता
 है  और  वापस  कभी  उसके  बारे  में  रिपोर्ट  नहीं  आती  ।  कुछ  ऐसे  केसेज़  हमारी  नोटिस  में  आये  हें  जिसमें  राज्य
 सरकारों  की  ओर  से  या  कचहरियों  की  ओर  से  मुकदमे  चले  और  उनमें  जो  इक्विटल  की  मात्रा  वह  बहुत  ही
 चिन्ताजनक  है  ।  आमन्ध्र  प्रदेश  में  165  में  से  102  केसेज  जो  एट्रौसिटीज  के  इक्विटल  हुई  ।  इसके  माने
 हैं  कि  62  परसेंट  ।  उसी  तरह  से  तमिलनाडु  में  कुल  एटोसिटीज़  के  455  केसेज़  जिनमें  से  404  में
 इक्विटल  हुई  ।  ये  सारे  मामले  एट्रोसिटीज़  के  माइन्ड  सिविल  राइटस  के  नहीं  बल्कि  स्पेसिफिक
 केसेज़  ऑफ  एटोसिटीज़  ऑन  जिनमें  कुल  75  परसेंट  इक्विटल  हुई  ।  वेये  ही  राजस्थान  में  कुल
 220  केसेज़  जिनमें  से  156  में  इहक्विटल  जो  7।  परसेंट  आती  है  ।  जब  यहां  आज  अत्याचारों  के
 केसेज़  की  बात  हो  रही  में  अपने  गृ्ड  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  हम  बड़ी  चर्चा  सुनते  हैं  ज्ञोक  अदालतों
 की  और  बहुत  अच्छी  बात  लेकिन  क्या  आप  कोई  ऐसा  प्रावधान  कर  सकते  कोई  व्यवस्था  जुटा  सकते  हैं
 कि  जब  हस  एटौसिटीज़  एक्ट  जो  1989  का  गृह  मंत्रालय  को  आदेश  न  सिर्फ  यह  कि  वह  सजा  बढ़ा
 सकता  जिन  जुर्मों  के  लिये  सी०आर०पी०सी०  में  कम  सजा  का  प्रावधान  अगर  बड़ी  जुर्म  एटोसिटीज़  के
 नीचे  किये  जायें  तो उनकी  सजा  बहुत  बद  सकती  है  ।  पहली  बात  यह  है  कि  आज  तक  हमे  यह  जानकारी  ही
 नहीं  हे  कि  इसमें  भारत  सरकार  की  ओर  से  क्‍या  फालो-अप  किया  गया  कया  मौनिटर  किया  गया  है  ।  एक
 खास  बात  इसमें  यह  भी  हे  कि  गृद्द  मंत्रालय  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  स्पेशल  कोर्टस  की  व्यवस्था  कर
 सकता  हे  ।  अभी  यहां  मैंने  जितने  भाषण  उसमें  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बात  का  बारबार  जिक्र
 किया  है  और  यह  राष्ट्रीय  मांग  है  कि  जहां  कहीं  भी  एटौसिटीज़  होती  हैं  वहां  स्पेशल  कोर्टस  गठित  की  जानी
 चाहिये  और  वे  स्पेशक्षा-्कोर्टस  एक  निश्चित  समय  के  अंदर  उन  केसेज़  का  फैसला  करें  ।  मारत  सरकार  की
 ओर  से  हम  मदद  गरीबों  के  लिये  करते  उसमें  फ्री  लीगल  ऐड  भी  मिलनी  चाहिये  ।  अच्छे  से  अच्छे
 वकील  होने  चाहिये  (  कोशिश  यह  होनी  चाहिये  कि  प्रोसीक्यूशन  जो  उसका  केस  फेल  न  हो  ।  ऐविडैंस  के
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 हालत  यह  मुझे  एक  और  भी  सूचना  मिली  होना  तो  यद्ठ  चाहिये  कि  जैसे  ही  कोई  इस  तर  की
 घटना  घटती  उसके  तुरन्त  बाद  पुलिस  आफिसर  को  वहां  पहुंच  कर  ऐविडेंस  को  सम्भालना  वाहिये  ।
 दुर्भायवश  ऐसे-ऐसे  केसेस  देखने  को  मिले  जहां  पुलिस  ऑफिसर  24  घंटे  तो  30  घंटे  और  कहीं-कहीं
 76  घंटे  तक  पुलिस  ऑफिसर  नहीं  पहुंचा  ।  एफ०आई०आर०  नहीं  लिखी  गई  और  एफ०आई०आर०  लॉज  करने
 में  2-3  महीने  हो  जाते  हे  और  बहुत  से  केसेस  में  तो साल-साल  भर  हो  जाता  है  ।  इसीलिए  दुबारा  एटौसिटीज
 होती  हैं  ।  लोगों  का  होसला  बढ़  जाता  है  ।  आप  हरिजन  को  मार  उसको  मर्डर  केस  नहीं  लिखा  जाता
 बलवा  लिखकर  काम  समाप्त  कर  दिया  जाता  हे  ।  सबसे  आसान  तरीका  हरिजन  को  मार  उसको  मर्डर
 नहीं  लिखा  जाएगा  ।  सामृहिक  एट्रोसिटीज  कर  बलवा  लिखकर  रिपोर्ट  हो  जाएगी  ।  आज  सबसे  आसान
 तरीका  है  हरिजन  को  सामूहिक  रूप  से  मार  तो  आपके  ऊपर  कोई  चार्ज  ही  नहीं  लगता
 हे  ।

 अध्यक्ष  में  ज्यादा  समय  न  गृद्  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ--वे  बहुत  अनुभवी
 जहां  कहीं  पर  भी  एटोसिटीज  वहां  पर  सीनियर  पुलिस  आफीसर  होना  ताकि  वह्द  डिफेंस  को

 बचा  सके  ।  दूसरी  बात  यह  हे  कि  ज्यादा  नहीं  तो  कम  से  जो  डायरेक्शन  आपने  पहले  दी  हुई  30  दिन
 के  अदर-अंदर  उसकी  चार्जशीट  फाइल  होनी  चाहिए  ।  मैंने  अभी  बढ़ी  तादाद  में  रिहाई  की  बात  कही  ।  उसके

 कुछ  कारण  भी  बताए  हैं  और  कुछ  सुझाव  भी  दिए  हैं  ।  हरिजनों  और  अनुसूचित  जातियों  और  आदिवासियों  पर

 अत्याचार  होते  इनकी  मॉनिटरिंग  होम  मिनिस्टी  में  होनी  चाहिए  ।  वरना  ये  केसेस  ऐसे  ही  चलते  जाएंगे  ।

 ऐसा  तो  नहीं  मान  जैसा  मेरे  अभी  एक  मित्र  सदस्य  ने  कहा  कि  थाने  में  आदिवासी  जाति
 से  ही  लोग  थानेदार  लगाए  में  चाहूँगा  कि  उनकी  कान्फीडेंश्यल  रिपोर्ट  हर  थाने  में  एक  एडीशनल

 एस०एच०ओ०  लगाना  चाहिए  ।  वह  केवल  इस  बात  को  ही  फॉलो  उसके  क्षेत्र  उसके  जोन  मेंਂ  उसके

 एरिया  आदिवासियों  के  ऊपर  किसी  प्रकार  का  अत्याचार  होता  या  शोषण  होता  तो  वह  सिर्फ

 इसी  को  देखे  ।  एक्सक्लूसिवली  इसी  काम  के  लिए  एक  ऑफीसर  होना  चाहिए  ।  थाने  के  जो  अन्य  काम  सभी

 प्रकार  के  होते  हैं  वह  उन्हें  नहीं  कर  संकता  है  ।

 सबसे  बढ़ी  बात  यह  है  कि  जिन  पुलिस  ऑफीसरों  को  तेनात  किया  जाता  उनको  सी०आर०पी०सी०

 और  आई०पी०सी०  तो  पढ़ाए  जाते  मगर  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबों  की  समस्याएं  क्‍या  गरीबों  के  साथ

 दुर््यवहार  क्यों  होता  उसकी  ट्रेनिंग  को  भी  इनकी  ट्रेनिंग  में  शामिल  किया  जाए  ।  जैसे  हमारे  मॉयनॉरिटीज  में

 खास  कर  के  इस  बात  की  ट्निंग  दी  जाती  हे  कि  जब  कभी  किसी  मायनॉरिटी  का  मसत्ञा  आ  तो  किस

 प्रकार  से  केस  को  डील  किया  मोहल्ले  में  जाते  वक्‍त  आपको  क्या-क्या  एडतियात  बरतनी  चाहिए  ।  इसी

 तरह  जो  राइट्स  जो  गांव  में  हरेक  जाति  के  अपने-अपने  राइट्स  खास  कर  के  हरिजनों  के

 आदिवासियों  के  लिए  जो  विशेष  प्रावधान  उनकी  विशेष  व्यवस्था  गांवों  उसके  बारे  में  पुलिस

 कर्मचारियों  की  ट्रेनिंग  में  ही  उसको  शामिल  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सबसे  बड़ी  और  दुख  की  आत  यह  है  कि  हमारे  पास  इस  कमजोर  वर्ग  के  ऊपर  हो  रहे  तमाम  जुल्मों  के

 और  खास  कर  के  अत्याचारों  के  कोई  स्टेटिस्टिक्स  नहीं  हैं  ।  जब  कभी  भारत  सरकार  की  ओर  से  कोई  प्रश्न  के

 उत्तर  के  लिए  पत्र  लिखा  जाता  तो  इनवैरिएबली  जबाब  यह  आता  है  कि  हमारे  पास  सूचना  नहीं  है  ।

 उसका  कारण  यह  है  कि  न  तो  डिस्टिक्ट  पुलिस  अथोरिटीज  और  न  ही  एडमिनिस्ट्रेशन  में  इस  प्रकार  की  कोई

 मॉनिटरिंग  होती  इसलिए  स्टेटिस्टिक्स  नहीं  मिलते  हैं  ।

 अध्यक्ष  यह  जो  नेशनल  कमीशन  फॉर  शेड़यूल्ड  कास्ट्स  एवं  टाइब्स  की  रिपोर्ट  जो  पिछले  साल

 अप्रैल  माह  में  पेश  हुई  उस  पर  इस  सदन  में  जरूर  डिस्कशन  कराया  उसमें  बहुत  अच्छे-अच्छे

 सुझाव  आए  बहुत  ही  अच्छा  विश्लेषण  है  ।  इसमें  उन्होंने  बहुत  से  केसेस  को  स्टडी  कर

 के  लिखा  हे  ।
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 अध्यक्ष  में  सदन  का  ज्यादा  समय  नहीं  ऐेना  चाहता  हूं  ।  श्रीमान  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  ने
 दो-तीन  बातें  कहीं  में  उनकी  जानकारी  के  लिए  और  रिकॉर्ड  को  स्टेट  करने  के  लिए  दो-तीन  बातें  कहूँगा  ।

 उन्होंने  बहुत  अच्छी  बात  कही-ब्यूरोक्रेसी  में  पुरा.ह्विस्सा  मिलना  चाहिए  ।  सन  1989  में  हमने  एक  पेनल
 बनाया  आई०एस०एस»  का  उसमें  हमने  ०  आई०ए०एस०  और  आई०पी०एस०  शे०  कास्ट्स  और  शे०  टाइम्स
 के  आफीसर्स  को  एडीशनल  सैक्रेटरी  के  पेनज़  के  लिए  एम्पेनल  किया  था  ।  सिलेक्ट  हो  गए  पैनल  मे

 पोस्टिंग  होनी  प्लेसिंग  होनी  बाकी  थी  ।  दुर्माग्यवश  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  हमारे  देश  के  प्रधान  मंत्री  बन

 पए  ।  वह  पैनल  काट  कर  4  का  कर  दिया  गया  ।  अगर  वे  नो  के  नो  प्लेस  हो  गए  अगर  उस  नौ  के  पेनल
 को  हम्प्लीमेंट  किया  होता  तो  मैं  फक्  के  साथ  कह  सकता  हूँ  कि  भारत  सरकार  में  कम  से  क्रम  चार  फुलफ्लैउ्ड
 सैक्रेटरी  होते  ।

 श्री  राम  विलास  पा्वान  :  मैं  नहीं  जानता  कि  आपके  मन  में  क्‍या  था  क्‍या  नहीं  था

 लेकिन  मैं  इतना  जानता  हूं  कि  22  साल  के  बाद  यदि  कोई  पहला  ऐडीशनल  सेक़ेटरी  हुआ  तो  उसका  नाम  माता

 प्रसाद  था और  उसको  हमारी  सरकार  ने  बनाया  ।  हमने  अपनी  मिनिस्टी  में  ऐडीशनल  सेक्रेटरी  22  साप्त  के  बाद

 बनाया  ।

 श्री  मूटा  सिंह  :  यह  सच  नहीं  ऐडीशनल  सेक़ंटरी  पहले  हो  चुके  हैं  ।

 श्री  करतार  सिंह  अतिरिक्त  सचिव  के  रुप  में  सेवानिवृत्त  हुए  ।  श्री  फतेष्ट  सिंह  अतिरिक्त  सचिव  के  रूप  में

 सेवानिवृत्त  हुए  ।  श्री  करतार  सिंह  1974-75  में  अतिरिक्त  सचिव  थे  ।  श्री  फतेह  सिंह  1963-64  में  गृह
 मंत्रालय  में  अतिरिकत  सचित्र

 आपने  तो  कड़ा  कि  पहली  बार  हुआ  ।  आज  आपको  सुनकर  खुशी  होगी  कि  राजीव  गांधी  को  यह  फक्र  हासिल  हे
 कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  एक  नहीं  दो  क्षेड्यूल  कास्ट  जज  बेठे  हैं  ।

 श्री  राम  विलाश  पासवान  :  राजीव  गांधी  और  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  समय  में  कोई  भी  ऐडीशनल
 सेक्रेटरी  नहीं  मन  पाया  ।  आप  राजीव  गांधी  को  मत  घसीटिए  ।  हमारी  पहली  गवर्नमैंट  थी  जिसमें
 हमने  अपनी  मिनिस्टी  में  ऐडीशनल  सेक्रेटरी  बनाया  ।

 पी०  एम०  सईद  :  वे  तथ्य  बता  रहे  आप  हस्तध्षेप  क्यों  कर  रहे

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  ये  फेक्टस  नहीं  कह  रहे  हें  |  हो  सकता  है  कि  सेफ़ेटरी  का  जो
 पैनल  बनाया  था  वह  नहीं  हुआ  हो  ।

 श्री  बूटा  सिंड  :  जो  सच  हे  वह  सच  हे  ।  इन  दो  ही  तो  कमेटी  मेंਂ  प्राहम  मिनिस्टर  और  होम
 मिनिस्टर  ।  हमने  पेनल  पास  पैनल  बनाया  |  नौ  का  पैनल  चार  में  कैसे  हो

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  यहां  पर  होम  मिनिस्टर  बैठे  हुए  में  चैलेंज  करता  आप  पैनल
 करके  बता  दीजिए  ।  आप  होम  मिनिस्टर  से  ऐशयोर  करवा  सकते  हैं  ।  ठीक  है  हमारी  सरकार  ने
 नहीं  किया  हम  अपनी  गलती  को  मानते  क्‍या  होम  मिनिस्टर  नौ  का  पैनल  लागू  कर

 ऐश्योरेंस  दें  ।
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 झी  बूटा  सिंड  :  क्‍यों  नहीं  करेंगे  ।

 भरी  एस०  घी०  चव्हाण  :  में  पहले  जानकारी  यदि  पैनल  बना  था  तो  जछूर  क्‍यों  नहीं

 करेंगे  ।

 भी  लूटा  थिंह  :  में  किसी  मावना  से  नहीं  कह  रहा  हूँ  ।  श्री  वी०  पी०  सिंड  ने  कहा  कि  ब्यूरोक्ेसी  में

 पूरा  हिस्सा  मिल्लना  में  उसके  ऊपर  एक  तथ्य  पेश  कर  रहा  हूं  ।  इसी  तरह  से  पंजाब  में  शेड्यूल  कास्ट

 के  1]  जूडीशियल  आफिसर्स  थे  जो  ऐडीशनल  सैशन  जज  तक  पहुँच  गए  ।  वे  पंजाब  में  डिस्टिक्ट  में  तैनात  थे  ।

 उन  11  में  से  10  को  डिसमिस  कर
 '

 भरी  पीयूष  तीरकी  :  उसमें  आदिवासी  कितने

 भरी  झूटा  धिंड  :  आपको  पता  होना  चाहिए  कि  पंजाब  मेंਂ  आदिवासी  बहुत  थोड़े  हैं  ।  मैं

 किसी  व्यक्ति  या  पार्टी  की  ब्रात  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  ।0  को  डिसमिस  कर  दिया  और  चार्जेस  लगाए  ।  जब  वे

 डिस्ट्रिक्ट  सेशन  जज  की  कुर्सी  के  पास  दरवाजे  तक  पहुँचे  तो  सबका  केरियर  बरबाद  करके  उनको  घर

 पेज  दिया  गया  ।  केवल  एक  बचा  था  जो  डिस्ट्रिक्ट  सैशन  जज  बना  ।  उसको  पेजाब  के  हाई  कोर्ट  के  चीफ

 जस्टिस  ने  रिकमेंड  करके  भेजा  ।  उसी  तरष्  से  पंजाब  और  हरियाणा  हाई  कोर्ट  का  तीन  जजों  का  पेनल  बना
 था  ।  में  तो  यही  कईगा  कि  दुर्भाग्यवश  श्री  वी०  पी०  सिंह  ने  उस  पैनल  में  से  दो  को  तो  ले  लिया  मगर  शैडयूल
 कास्ट  को  छोड़
 क्योंकि  उस  बेचारे  की  सिफारिश  कोई  नहीं  थी

 श्री  चन्द्रजीस  यादव  :  10  परसेंट  खाली  पूरा  हुआ

 झ्लरी  गूटा  सिंह  :  जिस  आदमी  ने  यह  कहा  में  उसकी  बात  कर  रहा

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  साढ़े  22  परसेंट  पूरा  होना  चाहिये  जब्बकि  यह  केवल  10  परसेंट  पूरा  हुआ
 आप  उसे  पूरा  हम  सब  हसमें  आपके  साथ  आप  स्पेशल  रिक्ूटमेंट

 विशेष  भर्ती  करिए  और  जो  पद  42  वर्षों  से  भरे  नहीं  उन्हें  भरिए  ।  हम  सभी  विशेष  भर्ती  के  इस  प्रस्ताव
 का  समर्थन  करेंगे  ।

 प्री  राम  विलास  पाप्तवान  :  हस  समय  होम  मिनिस्टर  साहब  बेठे  हुए  हें  ओर  तमाम  सदस्य  बैठे  हुए
 हैं  ।  हमने  जिस  समय  प्रस्ताव  को  मृव  किया  था  उस  समय  हमने  कोशिश  की  कि  हसका  स्टेंडर्ड  हाई  रखा  जाये

 और  आरोप-प्रत्यारोप  से  बचा  जाये  ।  हमने  कभी  किसी  सरकार  पर  हमला  नहीं  किया  ओर  न  ही  वी०  पी०  सिंह

 जी  ने  किसी  सरकार  पर  हमला  किया  ।  जो  वस्तु  स्थिति  हे  उसको  रखा  गया  ।  इसमेਂ  ब्यूरोक्रेसी  दोषी  हे  ।

 इतने  परसेंट  नहीं  क्यों  नहीं  इसके  लिये  हम  सब  दोषी  ।  यह  कोई  पार्टी  यः  सरकार  की  बात

 नहीं  हैं  लेकिन  जिस  तरीके  से  मान  लेते  हैं  कि  पार्टी  चुसनी  मी  नहीं  चाष्टिये  आप  पार्टी  को  घुसा  भी  रहे  हैं  और

 सरकार  को  भी  घुसा  रहे  हैं  ।  माफ  करिये  सही  जानकारी  हम  को  मी  है  ।  हम  को  माल्तूम  है  कि  पिछली  सरकार

 ने  43  साल  में  क्या  किया  ।  यही  मामला  हे  तो  हम  एक-एक  अखिया  उधेड़  कर  रख  देंगे  ।  हमारे  पास  भी  पूरी

 फाइल  ;

 ञ्री  बूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  राजीव  गांधी  जी  के  समय  में  जो  चीजें  बन  चुकी  वे

 नहीं
 ह
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 झ्ली  रास  विलास  पासवान  :  43  साल  में  कांग्रेस  ने  जो  कुकर्म  किया  उसका  कारण  हे  कि  आन्ख्र
 प्रदेश  जैसी  घटना  हो  रही  हे  ।

 श्ली  मनोरंजन  भक्त  :  राम  विलास  पासवान  को  भी  कप्रिस  पार्टी  ने  पेदा  किया
 यह  भी  याद  रखो  कि

 गांधी
 जी  और  बाबू  जगजीवनराम  जी  आपके  भी  नेता  थे

 )--

 श्री  सृरज  मंढल  :  40  साल  में  आपने  क्‍या  किया

 अध्यक्ष  मद्ठोद्य  :  में  आपको  बाद  में  बोत्नने  के  लिये  टाइम  दे  रहा  अमी  आप  बेठ
 जायें  ।

 झ्री  घूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  इसमें  मेरा  क्या  कसूर  हे  यदि  कोई  कष्टे  कि  जो  40  साल  में  नहीं

 वष्  मैंने  चार  महीने  में  कर  दिया  ।  ऐसे  हृश्तहार  दिल्ली  में  लगाये  गये  कि  जो  40  साल  मेਂ  नहीं  हुआ  मैंने

 चार  महीने  में  कर  दिया  ।  40  साल  बनाम  चार  महीने
 यह  सदन  केवल  सरमन  सुनने  के  लिये  नहीं  हे

 झी  राजनाथ  द्योनकर  शाहत्री  :  आए  अपनी  बात  करिये

 झी  थूटा  झिंह  :  क्‍यों  नहीं  कहें  ?  यह  सच्चाई  अटल  हे  कि  गरीबों  के  उत्थान  के  हरिजनों  ओर
 आदिवासियों  के  उत्यान  के  लिये  यदि  किसी  ने  इस  देश  में  मार्गदर्शन  किया  नींव  रखी  हे  तो  कप्रिस  पार्टी  ने
 रखी

 भी  राम  विकास  पासवान  :  हसीलिये  यह  दुर्गति  हुई  हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  केसे  चलेगा  ।  आपको  बोलना  है  तो  में  आपको  चांस  दूंगा  ।  आप  अपने  भाषण
 में  मोलिये  ।

 झी  घूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  में  आज  भी  यह  कईूँगा  कि  दृष्टिकोण  जो  कांग्रेस  पार्टी  का  जो  खार्दर्या
 कांप्रेस  पार्टी  के  वे  राष्ट  के  आदर्श  हें  ।  वह  खाली  एक  दल  के  आदर्श  नहीं  हैं  ।  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू

 शास्त्री  जी  इन्दिरा  जी  राजीव  जी  ने  जो  आदर्श  निर्धारित  वद्द  देश  के  आदर्श  केवल  ठनको
 कप्रिस  पार्टी  के  आदर्श  मान  लेना  ओर  ठसके  ऊपर  टिप्पणी  करते  वह  भी  ठन  महापुरुषों  की  ओर
 जिनका  सारा  जीवन  कांग्रेस  मेंਂ  लगा  वह  एक  मी  बात  सुनने  के  लिए  तेयार  नहीं  हैं  ।  यह  प्रगति  हुई  तो
 किसकी  वजह  से  ?  .  .  .  .  .  .  आप  मानते  हैं  कि  यदि  दण्ड  रिफार्म  हो  बहुत  से  प्रान्तों  में

 हुए  वेस्ट  बंगाल  में  हुए  वहां  कोई  एटासिटीज  नहीं  हो  रही  .  .  ..  यदि  हैण्ड
 रिफार्स्स  हो  मुझे  फिर  किसी  का  नाम  नहीं  लेना  चाहिए  लेकिन  कप्रिस  पार्टी  छोड़कर  भाग  गये  लैण्ड
 रिफार्स्स  के  वक्‍त  चन्द्रजीत  जी  आप  तो  जानते

 पझीमती  गीता  मुखर्जी  :  आपकी  जानकारी  के  लिए  बताहये  कि  पश्चिचम  बंगाल  में  हरिजनों
 और  आदिवासियों  पर  अत्याचार  नहीं  हो  रहे  ।

 श्री  छूटा  सिंड  :  बहुगुणा  जी  के  वक्‍त  कांग्रेस  छोड़कर  कौन  गया  था  ?  यह  मेरा  दुर्भाग्य  हे  कि  में  देहात
 से  आता  हूँ  और  चन्द्रजीत  जी  खामोश  बेठे  हैं  ।  लेण्ड  रिफार्म्स  एक  मुद्दा  जिस  मुद्दे  से  हमारे  अत्याचार
 बन्द  डो  सकते
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 लेण्ड  रिफार्म्स  आन्श्र  प्रदेश  में  नहीं  जिम्मेदार  हम  भी  हैं  ।  मेंਂ  कब  कहता  हूं  कि  हम  जिम्मेदार  नहीं
 हैं  ।  ऐसे-ऐसे  नेता  जिन्होंने  अपनी  जमीन  बचाने  के  लिए  क्या-क्या  दुष्कर्म  नहीं  किये  और  मंत्री  पद  पर
 बैठकर  नहीं  किये  ।  हम  मानते  हैं  पर  आज  हमें  किसी  को  यह  सरमन  देने  की  जरूरत  नहीं  ।  अगर  लैण्ड
 रिफार्स्स  एक  सबसे  अढ़ा  कारण  यदि  लैण्ड  रिफार्म  इस  देश  में  हो  आदिवासियों  की  जमीन  उनको
 मिल्न  जाय  तो  यह  अत्याचार  खत्म  हो  सकते

 में  आदरणीय  गृह  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  खास  करके  यहां  गृह  मेत्रालय  की  ओर  से
 जल्दी  से  मेरी  मांग  फिर  वही  इस  सब्जैक्ट  गरीबों  की  रक्षा  को  गृह  मंत्रालय  में  मेਂ  केसरी
 जी  का  बहुत  अच्छी  तरह  से  प्रशंसक  उन्होंने  एक  बहुत  अच्छा  तिलस्मी  भाषण  दिया  और  उनके  विचार
 गरीबों  के  लिए  बेकवर्ड  क्लास  के  लिए  मगर  में  समझता  हूं  कि  वह  भी  इन्साफ  नहीं  कर  यदि
 उनके  किसी  प्रयास  को  भी  राज्य  सरकार  की  ओर से  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  तो  वड़  भी  क्‍या  कर
 इसलिए  यह्ठ  केवत्त  गृह  मेत्रालय  ही  यह  कर  सकता  हे  ।  सबसे  पहले  यह  विषय  गृह  मंत्रालय  के  पास  होता  था
 और  इस  विषय  की  सारी  मोनेटरिंग  गृह  मंत्रालय  करता  था  ।  अब  भी  तभी  सुष्यवस्था  हो  सकती  है  वरना
 स्थिति  हाथ  से  गुजर  रही  सिचुएशन  ख़राब  हो  रही

 थी  शाम  विलाश  पासवान  :  किसने  चेंज  किया

 श्री  झूटा  धिंह  :  हमने  किया  आप  ले  हम  तो  चाहते  यह  प्रधान  मंत्री
 को  दे

 झी  राम  विलास  पासवान  :  पहले  यह  गृह  मंत्रालय  में  यह  गृह  मंत्री  थे  तम  कर  दिया
 वेलफेयर  में  ।

 झ्री  घूटा  सिंह  :  हमारा  अनुभव  है  कि  जब  तक  गृह  मंत्रालय  में  यह  नहीं  तब  तक  इसपर  कुछ
 नहीं

 में  अधिक  समय  न  लेते  हुए  कहना  चाहूगा  कि  देश  हस  वक्‍त  इस  सदन  की  ओर  देख  रहा  अगर  इस

 सदन  की  ओर  से  केवल  प्रस्तावना  ही  जायेगी  तो  लोग  फिर  एक  बार  लोक  सभा  ने  आंसू  बहा  फिर

 एक  बार  हमारे  लोग  मर  उन  की  ओर  किसी  ने  देखा  नहीं  ।

 मैं  एक  उर्दू  का  शेर  कहूँगा  कि  लोग  यह  भी  कह  देंगे

 दी  गई  उनको  कि  जिन्हें  दुश्वार  था

 अर्ज  यह  था  कि  उन्हें  मरना  भी  दुश्वार  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोनकर  ।

 प्ली  राजनाथ  घोनकर  शास्त्री  :  समय  तो  कम  हो  रहा  है  ।

 न्नी  पीयूष  लीरकी  :  सभी  दल  से  लोग  बोल  चुके  कम  से  कम  हमको  समय  दिया

 जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  भी  समय  दिया  सोमवार  को  भी  डिस्कस  करेंगे  ।

 श्लरी  राजनाथ  घोनकर  शास्त्री  :  यह  कण्टीन्यू  सर  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कण्टीन्यू  आप  ।0  मिनट  में  बोल  दीजिए  ।  आपका  टाइम  चल्ता  गया  आप

 10  मिनट  में  बोल  दीजिए  ।
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 झी  राजनाथ  सोनकर  शाहत्री  :  अमी  तो  हमारे  दक्ष  से  केवल  एक  वक्ता  बोले  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  आदमी  केसे  ?  पासवान  जी  बोले  हैं  और  वी०  पी०  सिंह  जी
 बोले  हें  ।

 भी  राम  जिलास  पासवान  :  हम  तो  बिना  दत्त  के  मृवर  का  दल  क्या  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्याम  लाल  जी  बोलिये  ।  आप  सोमवार  के  दिन  बोलिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सब  लोगों  को  बुलाया  जायेगा  ।  आप  बैठ  जाइये  ।  में  सब  लोगों  को  एक  दफा  नहीं

 बुला  सकता  ।

 झी  राजनाथ  सोनकर  शाहस्ी  :  आप  एटासिटीज़  हम  लोगों  पर  मत  सर  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  ने  ऐसी  बात  नहीं  कही  तो  सोनकर  ही  क्या  ।

 झ्ी  राजनाथ  खोनकर  शास्त्री  :  हम  देख  रहे  हैं  कि  एट्रासिटीज़  नहीं  कर  रहे

 प्री  श्यामलाल  कमल्त  :  अध्यक्ष  में  राष्ट्रीय  मद्ृत्व  की  एक  समस्या  यानि  हरिजनों
 पर  उत्याचार  पर  मुग्ध  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  ।  सदियों  से  हरिजनों  पर  अत्याचार  हो  रहे  हें  किन्तु  इस  देश
 की  जनता  को  आशा  थी  कि  बापूजी  के  इसमें  दावल  देने  ओर  हरिजनों  के  प्रति  स्नेष्ठ  और  दिशा  ओर  नेतृत्व  के

 ara  .  .  .  .

 श्री  शाम  निड़ोर  राय  :  अध्यक्ष  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  सदन
 में  कोरम  नहीं  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गणपूर्ति  के  लिये  घंटी  बजाई  जाए  ।  अब  गणपूर्ति  हो  गई  हे  ।  श्री  श्याम  लाल  कमत्त
 अब  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 श्री  श्यामल्तात्त  कमल  :  में  यह  कष्ट  रहा  था  कि  हरिजनों  के  प्रति  बापूजी  दारा  व्यक्त  किये  गए  स्नेड

 ओर  देश  के  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  में  भीम  राव  अम्बेडकर  के  नेतृत्व  में  पैदा

 हुई  जागृति  से  स्वर्तत्रता  के  पश्चात  इन  लोगों  में  आशाएं  पेदा  हुई  थी  ।  उन्होंने  यह  आशा  की  थी  उनके  विरूद्द
 हो  रद्दे  उत्पीड़न  को  समाप्त  किया  जा  सकेगा  और  इस  देश  के  सच्चे  नागरिक  के  रूप  में  उनकी  स्वतंत्रता  फिर
 से  स्थापित  की  जा  सकेगी  ।  नागरिकता  की  यह  गरिमा  अब  भी  स्थप्न  मात्र  है  और  इस  देश  के  लोग  संविधान
 की  उस  भावना  से  एक  नहीं  हैं  जिसका  प्रतिपादन  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  संविधान  में
 कियण

 स्वतंत्रता  के  पश्चात  भी  हरिजनों  पर  अत्याचार  श्रेटोक-टोक  जारी  है  ।  यह  एक  गंभीर  राष्ट्रीय  समस्या  है
 जिसके  प्रति  हम  सभी  चिंतित  हें  ।  सभी  दलों  के  उपस्थित  सभी  माननीय  सदस्य  इस  मुद्दे  पर  इतने  चिंतित  है
 कि  उन्होंने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  के  विरूद्ध  होने

 वाले अत्याचारों को पूरी तरह समाप्त करने के लिये विशेष चर्चा कराने की मांगे की हे । 238
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 जिन  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  जाना  वे  हेँ--स्वतंत्रता  के  इन  चालीस  वर्षों  के  दोरान  सरकार  ने  क्‍या
 किया  है  ?  क्‍या  उन्होंने  उनकी  आर्थिक  स्वतंत्रता  को  सुनिश्चित  किया  हैं  ?  क्या  इन  लोगों  को  उनके  नागरिक
 अधिकार  दिये  गए  हे  ?  वास्तविकता  तो  यही  हैं  कि  सरकार  में  तथा  देश  के  संविधान  में  उनके  विश्वास  को

 पुर्नस्थापित  करने  के  लिये  कुछ  भी  ठोस  उपाय  नहीं  किये  मए

 यदि  हम  हन  अत्याचारों  के  कारणों  का  विलेषण  करें  तो  इस  मामले  को  दो  भागों  में  बांटना  होगा  ।  एक
 भाग  है  अशिक्षित  एवं  अर्घशिक्षित  अनुम्मनुचित  जाति  एवं  जन  जाति  के  लोगों  के  प्रति  उच्च  वर्ग  के  अशिक्षित  एवं
 अर्धशिक्षित  लोगों  ढवारा  किये  गए  अत्याचार  ।  पहले  भाग  के  संदर्भ  में  मेरे  विचार  तथा  अनुभव  के  अनुसार
 इसका  मुख्य  कारण  है  उच्च  वर्ग  के  लोग  जो  धनी  और  भूस्वामि  हैं  वे उन  हरिजनों  को  शोषण  करते  हैं  जिनकी
 संख्या  पूरी  जनसंख्या  का  95  प्रतिशत  है  ।  उन्हें  उनकी  मजदूरी  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  बावजूद  नहींਂ
 मिलती  है  ।  त्सुन्दुर  गांव  में  स्थानीय  मजदूरी  30  रुपये  प्रतिदिन  हे  लेकिन  हरिजनों  को  हससे  बहुत  कम
 मिलता  है  यानि  कि  15  रुपये  प्रतिदिन  पुरूष  मजदुर  को  और  10  रुपये  महिला  मजदूर  को  मिलते  हैं  ।  विगत
 दो  वर्षों  से उनके  पारस्परिक  संबंधों  के  बीच  यह्ट  संघर्ष  का  मुद्दा  बना  रहा  है  ।  में  ऐसा  इसलिये  कष्  रहा  हूँ
 क्योंकि  मैंने  उस  गांव  का  दोरा  किया  है  ओर  इस  मामले  की  जांच  की  वहां  के  दोनों  समुदाय  के  500  से
 अधिक  लोगोंਂ  से  मुलाकात  की  हे  और  तब  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचे

 सामाजिक  विषमता  अत्यधिक  हे  ।  आज  भी  यदि  अनुसूचित  जाति  का  कोई  अधिकारी  गांव  में

 जाता  है  तो  उच्च  वर्ग  के  लोग  अपने  घातु  के  गिलासों  में  उन्हें  पानी  नहीं  देते  ।  में  आभारी  हूँ  कांच  के  गिलासों

 का  अनुसूचित  जाति  के  अधिकारीयों  को  पानी  दिया  जाता  डे  और  अपनी  इज्जत  को  बनाए  रखने  के  लिये  वे  इन
 बातों  को  मुद्दा  नहीं  बनाते  हैं  ।  वे  अपनी  हन  भावनाओं  से  न  तो  मुक्त  हो  पाते  है  और  न  समाज  में  हो  रही

 अस्पृश्यता  की  घटनाओं  के  संबंध  मेंਂ  ही  कोई  रिपोर्ट  सरकार  को  देते  हैं  ।  यहां  तक  कि  आज  संसदीय  चुनावों  के

 दैरान  मेरा  यह  व्यक्तिगत  अनुभव  हे  अनुसूचित  जाति  के  संसद  सदस्यों  और  विधान  समता  के  सदस्यों  को

 अधिकारियों  ने  अपने  गिलास  मेंਂ  पानी  नहीं  दिया  ।  ऐसे  अवसरों  के  लिये  वे  अलग  गिलास  रखते  हें  ।  हस

 प्रकार  का  मेदभाव  किया  जाता  है  ।  क्योंकि  अनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  उनसे  मत  प्राप्त  करना  होता

 है  इसलिये  वे  ऐसी  सामाजिक  अभद्गता  के  बारे  में  एक  शब्द  मी  नहीं  बोलते  हैं  ।

 एक  मजदूर  सूखी  रोटी  और  नमक  के  साथ  गुजारा  कर  ले  सकता  हे  परंतु
 सम्मान  के  बिना  नहीं  ।

 उनको  मान-सम्मान  चाहिये  ।

 हम  गरीब  और  कम  पढ़े  लिखे  उन  अनुसूचित  जाति  के  जो  मजदूर  वर्ग  के  को  उचित  सम्मान  दिलाने

 मेंਂ  असमर्थ  रहे  हैं  ।

 7.00  म०  प०

 मै  आपको  शिक्षित  उच्चवर्ग  के  अधिकारियों  का  अपने  चतुर्थ  वर्गीय  अनुसूचित  जाति  के

 कर्मचारियों  प्रति  क्‍या  रवैय्या  है  यह  अताना  चाहता  हूँ  ।  सफाई  करनेवाले  चतुर्थ  वर्ग  के  कर्मचारी  होते  हैं  और

 उन्हें  मिलाकर  सरकार  यह  दावा  करती  है  कि  अनुसूचित  जाति  के  लिये  निर्धारित  ।8  प्रतिशत  कोटा  पूरा  हे  ।

 यदि  हम  सफाई  कर्मचारी  वर्ग  को  अलग  कर  दें  तो  सरकारी  नौकरियों  में  उनका  प्रतिशत
 अधिक

 से  अधिक

 पांच  या  छष्ट  रह  जाएगा  ।  ऐसा  क्यों  है  ?  इसका  कारण  यह  है  कि  इन  चतुर्थ  वर्ग  के  कर्मचारियों  का  उपयोग

 सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  अपने  निवास  पर  खाना  घर  की  सफाई  करने  और  कपड़े  धोने  के  लिये  किया

 जाता  है  ।  चूंकि  अनुसूचित  जाति  के  चतुर्थ  वर्गीय  कर्मचारी  उनके  रसोई  के  बर्तनों  और  भोजन  सामग्रियों  को
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 नहीं  छू  सकते  इसलिये  उनकी  नियुक्ति  नहीं  होती  है  ।  उच्च  वर्ग  के  अधिकारी  अपना  निजी  कार्य  करवाने  के
 लिये  चतुर्थ  वर्ग  के  कर्मचारियों  में  उच्च  वर्ग  के  ही  लोगों  को  नियुक्त  करना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ओर  कितना  समय

 झ्ली  श्यामत्ाल  कमत्त  :  में  15  मिनट  का  समय  ओर  लेना

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  अब  खत्म  हो  चुका  हे  ।  आप  सोमवार  को  बोल  सकते  हैं  ।  सभा
 19  1991  को  सुबरद्द  11.00  बजे  समवेत  होने  तक  स्थगित  होती  हे  ।

 7.02  म०  प०

 तत्पश्चात्‌  क्तोकसभा  सोमवार  19  अगस्स  ,  1991/28  श्रावण  1913  के  ग्याग््ट  श्रजे

 तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 LSS/ND/91—21-7-92—225  Capies.


